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 लोक  सभा  11  बजे  म०पुृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उसर

 लक्ष्  सीमेंट  संयंत्रों  पर  उत्पाद  शुल्क

 झौमती  प्रतिभा  देबोसिह  पाटोल  :  क्या  बिस्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 या  लघ्  सीमेंट  संयंत्रों  द्वारा  देय  उत्पाद  शुल्क  में  कोई  विसंगति

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  विसंगति  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एम०बी०  चगाेखर  :  से  एक  विधरण
 संलग्न  है  ।

 विवरण

 और  विनिदिष्ट  की  गई  संस्थापित/लाइसेंसशुदा  क्षमता  वाला  वर्टिकल  शाफ्ट  भटठा
 अथवा  रोटेरी  भट्ठा  आमतौर  पर  सीमेंट  प्लांट  कहा  जाता  का  उपयोग  करते  हुए
 किसी  कारखाने  में  सफेद  सीमेंट  से  पोर्टलेड  सीमेंट  पर  185 /-  रुपये  प्रति  मीद्रिक  टन
 के  हिसाब  से  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जाता  अन्य  संयंत्रों  में  बिनिरमित  सीमेंट  पर  33  0/-  रुपये  प्रति
 मीट्रिक  टन  के  हिसाब  से  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जाता  चूने  के  पत्थर  के  अपेक्षाकृत  छोटे  भण्डारों  के
 उपयोग

 की  प्रोत्साहन  समग्र  देश  में  सीमेंट  उत्पादन  क्षमता  का  प्रसार  रेल  परिवहन
 प्रणाली  पर  भार  को  कम  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  तथा  पर्वतीय  और  अन्य  अगम्य  क्षोत्रों  में
 अपेक्षाकृत  कम  पूंजी  लागत  तथा  त्वरित  संस्थापना  करने  और  अपेक्षाकृत  अधिक  रोजगार  के  अवसर
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 पंदा  करने  के  उहं हय  से  मिनी  सीमेंट  प्लांटों  के लिए  उत्पाद  शुल्क  की  रियायती  दर  लागू  की  गई

 बाहर  से  लंगर  की  खरीद  करने  पृथक॑-पृथक  स्थानों  पर  स्थित  इकाइयों  में  विनिर्मित  सीमेंट  पर

 उत्पाद  शुल्क  की  रियायती  दर  लागू  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  किसी  मिनी  सीमेंट  प्लांट  की  स्थापना  करने

 का  उददंदय  यह  है  कि  वे  खंगर  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  अपने  भट्ठों  की  स्थापना  करके  विनिर्माण

 सम्बन्धी  कार्यकलापों  को  प्रोत्साहन  दें  और  न  कि  वे  केवल  पिसाई  एवं  भराई  के  कार्यों  में  हा  लगे  रहें

 क्योंकि  अपेक्षाकृत  बड़ी  इकाइथीं  द्वारा  इस  सुविधा  का  दुरुपयोग  किए  जामसे  की  सम्भावना  इस

 मिनी  सीमेंट  प्लांटों  के लिए  उत्पाद  छुल्क  ढांचे  में  कोई  विसंगति  नहीं  है  ।

 ऊपर  और  को  देखते  हुए  यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रीमती  प्रतिभा  वेबीसिंह  पाठील  :  सामेंट  का  विनिर्माण  दो  अवस्थाओं  में  किया  जाता

 पहली  अवस्था  में  भट्ठी  में  चूना  पत्थर  और  मिद्टी  को  जलाया  जाता  है  और  विनिर्माण  की  दूसरी
 अवस्था  में  पूर्व-निर्धारित  अनुपात  में  गाढ़े  घोल  के  मिश्रण  द्वारा  खंगर  से  बनाया  जाता  है  जिसे  कि  खंगर

 और  गाढ़े  घोल  के  रासायनिक  सम्मिश्रण  की  प्रयोगशाला  में  रासायनज्ञ  द्वारा  जांच  करने  के  बाद  बी०

 आई  ०एस०  के  मानकों  के  अनुसार  निर्धारित  किया  जाता  अतः  खंगर  की  पिसाई  करके  इसे  आसानी

 से  सीमेंट  में  नहीं  बदला  जा  सकता  संधु  उद्यीर्ग  की  कुछ  इकाईयां  पृथक  हकाई  में  दोनों  ही  स्तरों  पर

 सीमेंट  का  निर्माण  कर  रही  हैं  परन्तु  अन्तिम  उत्पाद  सीमेंट  हैं  जोकि  एक  नये  ब्रान्ड  नाम  के  तहत
 आता  है  और  ये  दोनों  ही  इकाईयां  उनकी  हैं  ।

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इकाई  की  क्षमता  के  आधार  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 लगांगा  जाता  हैं  और  साथ  हों  इस  बांत॑  की  भी  ध्यान  में  रखा  जाताਂ  है  कि  लघु  उद्योग  इकाई  में  किसी

 अन्य  मद  पर  उत्पाद  शुल्क  नहीं  लगाया  जाता  जोकि  बड़े  एककों  से  अधिक  बड़ी  है  केवल  इसलिए
 क्योंकि  इसका  उत्पादन  पुथक-पृथक  इकाइयों  में  होता  है  ।  क्या  माननीय  मनन््त्री  जी  ऐसे  मामलों
 की  जांच  करके  उनकी  शिकायत  दूर  करेंगे  ?

 थी  एम०बो०  चरंद्रवोेखर  सृति  :  अध्यक्ष  लघु-सींमेंट  संयंत्रों  को  पहले  से  ही  प्रति  मीट्रिक
 टन  में  180  रु०  छुल्क  में  छूट  प्राप्त  है  जबकि  अन्य  संयंत्रों  में  सीमेंट  विनिर्माता  330  रु०  प्रति  मीट्रिक
 टन  के  हिसाब  से  उत्पाद  छुल्क  देते  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि  खंगर  का  विनिर्माण  और

 पृथक  और  बिखरी  हुई  इकहियों  में
 की

 जाती  है  जो  लघु  एकक  होते  हैं  और  उन्हें  लघु  इकाईयों
 के  अन्तर्गत  छूट  मिलनी  जैसाकि  उद्योग  मंत्रालय  ने  बताया  है  मिनी-सीमेंट  संयंत्रों  की
 कल्पना  यह  है  कि  फैक्टरी  द्वारा  वटिकल  शाफ्ट  भंदूठी  अथवा  रोटरी  भट्ठी  का  उपयोग  किया  जाता
 वर्टिकल  शाफ्ट  भट्ठी  में  उत्पादन  210  टन  प्रति  दिन  और  अधिकतम  66,000  टन  प्रति  वर्ष  होता  है
 और  रोटरी  भट्ठी  में  600  टन  प्रति  दिन  और  1,98,000  टन  भ्रति  वर्ष  से  अधिक  उत्पादन  नहीं  होता
 है  ।  किन्तु  इन  मिनी-सीमेंट-संयंत्रों  में  केवल  99,000  ढन  उत्पादन  के  लिए  ही  छूट  प्राप्त

 परन्तु
 उद्योग  मन्त्रालय  ने  जिस  मिनी-सीमेंद  संयंत्र  की  संकल्पना  की  है  वह  है  पिसाई  संयंत्रों  को  मिनी  सीमेंट

 संयंत्रों  में  नहीं  माना  जा  सकता  है  ।  यही  कारण  है  कि  लघु  इकाई  के  रूप  में  का्यं  कर  रही  किसी  भी

 पृथक  इकाई  को  लथु  इकाई  नहीं  माना  जा  सकता  इसके  अतिरिक्त  पिसाई  इकाइयों  में  लगभग
 ,25,000  रु०  निवेश  करने  की  अगवश्यकता  होती  है  और  उन्हें  30  लाख  तक  के  उत्पाद  में  उत्पाद

 शुल्क  में  छूट  प्राप्त  ह ैऔर  अधिकतम  75  लाख  रु०  तक  के  उत्पादन  पर  ।  ये  इकाईयां  वर्तमान
 ढाँचे  के  अस्तर्बत  यह  छूट  प्राप्त  कर  रही  हैं  ।

 मौखिक  उत्तर

 हट
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 भीसती  प्रतिभा  देधो  सिंह  पाटोल  :  जिसे  पुथक  इकाई  कहा  जाना  यह
 व्याख्या  के  बारे  में  मैंने  हाल  ही  में  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  यद्वि  सम्भव  हो  सके  तो

 बे  इस  मामले  की  जांच

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  सीमेंट-निर्यात  करने  की  सम्भावनाओं  में  सुधार  लाने  और  सीमेंट  के

 सीमेंट  के  टाइलों  जैसी  भवन-निर्माण  सामग्री  की  निर्माण  लागत  कम  करने  से  संबंधित

 है  ।

 क्या  सरकार  उत्पाद  शुल्क  कम  पर  विचार  करेगी  ताकि  इन  दिनों  भवन-निर्माण  सामग्री

 की  अत्याधिक  ऊची  लागत  में  कमी  आ  सके  ?  समा्तार-पत्रों  में  यह  समाचार  छपा  है  कि  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  सीमेंट  पर  उत्पाद  शुल्क  को  कम  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 क्या  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  समक्ष  बिन्नाराधीन  है  ?

 श्री  एम०  वो०  चनल्रशेलर  मूर्ति  :  इस  समय  वर्ष  1992-93  के  दौरान  सीमेंट  का  कुल  उत्पादन

 57  लाख  टन  हुआ  है  ।  हमें  शुल्क  के  रूप  में  1,856  करोड़  रु०  प्राप्त  होने  की  आशा  इस  राजस्थ

 में  से  तीन  प्रतिशत  का  भुगतान  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  द्वारा  किया  जाता  यह  कुल  उत्पादन  का  केवल
 5  प्रतिशत  बनता  है  ।

 इस  समय  हमारा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ]

 प्रो०  प्रेम  भूसल  :  अध्यक्ष  अपने  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  ग्रामीण
 और  पहाड़ी  क्षेत्रों  जहां  चूने  के  पत्थर  के  भण्डार  वहां  पर  सीमेंट  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 और  उनको  रोजगार  देने  के  लिए  यह  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  और  एक्साइज  ड्यूटी  की  दर  भी  आधी

 है  यानी  कि  185  रुपये  मीट्रिक  टन  ।  छोटे  प्रदेशों  पहाड़ी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  चूने  का  पत्थर  तो  है
 और  सरकार  की  नीति  प्रोत्साहन  देने  की  भी  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  जब  हिमाचल
 प्रदेश  में  थी  तो  उसने  बहुत  से  उद्योग  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  ।  अब  वहां  राष्ट्रपांत  शासन  लागू
 होने  के  बाद  राज्यपाल  महोदय  घोषणा  करते  जा  रहे  हैं  कि  कोई  उद्योग  नहीं  लगने  दिया

 क्या  सरकार  संसाधन  जुटाने  को  दृष्टि  में  रखते  प्रदेश  सरकार  ने  जो  पहले  निर्णय  लिए  राज्यपाल

 महोदय  को  ऐसे  निर्देश  देगी  कि  ऐसे  नीतिगत  विषयों  पर  निर्णय  न  लें  ताकि  वहां  उद्योग  लगकर  लोगों

 को  रोजगार  प्राप्त  हो  संके  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 ध्यापार  धादा

 #342,  श्री  श्रीकास्त  जेना  :  क्या  बाणिण्य  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  के  ष्यापार  धाटे  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  1991-92  की  तुलना  में  1992-1993  के  दौरान  अनुमानित  व्यापार

 भाटा  कितनों
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 असन्तोष॑जनक  व्यापार  के  क्या  कारण  रहे  तथा  किन-किन  देशों  को  हमारे  देश  के  निर्यात

 में  कमी  आई  और

 सरकार  द्वारा  व्यापार  घाटे  में  कमी  करने  के  लिए  निर्यात  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  सग्जो  प्रणण  :  से  एक  विधरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 अप्रैल-जनवरी  1992-93  के  दौरान  व्यापार  घाटा  3596.39  मिलियन  अमरीकी  डालर  मूल्य
 का  रहा  जबकि  1991-92  की  उसी  अवधि  में  यह  1583.81  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  था  ।

 निर्यातों  में  धीमी  वृद्धि  होने  के  कारणों  में  उल्लेखनीय  कारण  ये  सी०आई०एस०  तथा  पूर्व

 यूरोपीय  देशों  से  होने  वाले  व्यापार  में  तीज  औद्योगिक  रूप  से  उन्नत  देक्षों  में  मन्दी  तथा

 विश्व  व्यापार  में  धीमी  जिस  अद्यतन  अवधि  के  आंकड़े  उपलब्ध  अर्थात्  जिन  प्रमुख  देशों  के

 निर्यातों  में  गिरावट  आई  है  वे

 कोरिया  बेल्जियम  तथा  फिनलं ड  ।

 सरकार  ने  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  व्यापार  के  उदारीकरण  हेतु  जो  मुख्य  उपाय  किए  हैं  उनमें

 ये  उपाय  शामिल  हैं  :  निर्यातों  से  सम्बद्ध  आयातों  का  आयात  लाइसेंसिंग  में  कमी

 निर्यात  प्रोत्साहनों  को  सुदृढ़  बनाना  एवं  नौति  तथा  क्रियाविधि  का  सरलीकरण  करके  क्रियाविधि

 सम्बन्धी  कठिनाइमों  को  दर  करना  ।  वर्ष  1993-94  के  बजट  में  बाजार  निर्धारित  एकीकृत  विनिमय

 दर  प्रणाली  आरम्भ  की  गई  है  और  मीमाशुलकों  एवं  उत्पादन  शुल्कों  को  कम  कर  दिया  गया  इसके

 अतिरिक्त  इन  वस्तुओं  को  ध्यानਂ  दिए  जाने  वाली  वस्तुओं  के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  गया

 है  जिसका  उद्ं हय  निर्यातों  में  मूल्य  अथवा  मात्रा  के  रूप  में  प्रति  वर्ष  30  प्रतिशत  की  वृद्धि  करना

 भी  भीकान्त  जेसा  :  उत्तर  में  जो  व्यापारिक-धाटा  बताया  गया  है--यदि  आप

 1991-92  के  अप्रैल  से  दिसम्बर  माह  की  अवधि  के  घाट  की  तुलना  में  वर्ष  1992-93  की  इसी
 अवधि  के  धाटे  की  तुलना  में  वर्ष  !992-93  की  इसी  अवधि  के  घाटे  की  प्रतिशतता  की  गणना  करें  तो

 आप  देखेंगे  कि  उसमें  60  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ब्ष  1991-92  के  अप्रैल  से  दिसम्बर  माह  की

 अवधि  के  44238  करोड़  रुपये  के  आयात  की  तुलना  ५  वर्ष  1992-93  की  इसी  अवधि  में  47480

 करोड़  रुपये  का  आथात  होने  का  अनुमान  इसका  मतलब  यह  है  कि  बषं  1991-93  की  तुलना
 में  10000  करोड़  रुपये  स ेअधिक  का  आयात  किया  है  जबकि  निर्यात  कम  होकर  लगभग  17000

 करोड़  रुपये  रह  गया  है  ।

 मंत्रालय  द्वारा  व्यापार  नीति  में  उदारीकरण  के  था  और  कोई  बात  या  आपने  जो  अनुमान
 लगाया  इसकी  घोषणा  के  बावजूद  क्या  हम  लोग  ऋण  जाल  में  फंस  रहे  हैं  ?

 श्री  प्रणव  मुक्षजो  :  माननीय  जब  यह  कहते  हैं  कि  व  199  1-92  की  तुलना
 में  व्यापारिक  घाटे  में  काफो  वृद्धि  हुई  तब  वे  सह्दी  परन्तु  सच  यह  है  कि  बर्च  1991-92

 अत्यधिक  मुश्किलों  भरा  वर्ष  था  तथा  इस  अवधि  में  आयात  पर  काफी  दबाव  जिसके

 स्वरूप  विदेशी  मुद्रा  नहीं  तथा  हमें  आयात  पर  बड़े  प्रतिबन्ध  लगाने  पड़े  और  निर्यात  में  कुछ

 हि

 ।
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 अन्य  कारणों  से  बृद्धि  नहीं  हुई  तथा  आयात  सम्बंधी  कठिनाइयों  ने  ही  निर्यात  उत्पादन  को  परिलक्षित
 किया  अतः  इस  बारे  में  दो  राय  नहीं  हैं  ।  ऐसा  आयास  शम्बंधी  कठिनाइयों  के
 स्वरूप  हुआ  ।  परन्तु  यदि  हम  व्यापार  के  अन्तर  के  आंकड़ों  पर  नजर  डालें  तो  छठी  तथा  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजनाओं  के  पूणो  समयावधि  के  आंकड़ों  को  यदि  एक  साथ  तो  अमरीकी  में  प्रतिवर्ष

 व्यापारिक  घाटा  4-5  मिलियन  अमेरिकी  डालर  रहा  तथा  उसकी  तुलना  में  इस  वर्ष  अप्रैल  से

 जनवरी  के  आंकड़े  3.5  मिलियन  अमरीकी  डालर  है  ।  मेरा  अनुमान  है  कि  यह  घाटा  4  से  4.5

 मिलियन  अमरीकी  डालर  के  बीच  यह  घाटा  असमान्य  नहीं  है  तथा  विगत  व्यापार  के  अनुरूप  है  ।

 परन्तु  1991-92  अपवाद  का  वर्ष  हस  अथं  में  रहा  है  कि  बिदेशी  मुद्रा  वहीं  अतः  ने  तो  आप

 आयात  कर  सके  और  न  ही  निर्यात  में  वृद्धि  हो  सकी  ।

 श्री  श्रीकास्त  जैसा  :  माननीय  मंत्री  ने  यह  बताया  है  कि  अन्य  वर्षों  की  तुलना  में  इस

 वर्ष  के  व्यापार  अन्तर  की  स्थिति  ज्यादा  खराब  नहीं  है  |  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  विश्व  बाजार

 में  भारत  की  प्रतिस्पर्धात्मकता  तथा  उसकी  बरीयता  में  कमी  आई  है  ।  इस  वर्ष  हम  लोग  दसवें  स्थान

 से  ग्यारहवें  स्थान  पर  आ  गए  हैं  ।  पता  नहीं  है  इस  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  हमारा  स्थान  और  भी

 नीचे  हो  सकता  है  तथा  हम  लोग  बारहवें  या  तेरहवें  स्थान  पर  भी  आ  सकते  आपने  अपने  उत्तर

 में  जो  रणनीति  बताई  है  कि---हम  लोगों  ने  34  ऐसी  वस्तुओं  का  पता  लगाया  है  जिन  पर  अत्यधिक

 नजर  रखनी  होगी  तथा  हम  यह  देखेंगे  कि  इनका  मात्रा  या  कीमत  के  आधार  पर  30  प्रतिष्ठात  निर्यात

 किया  जा  तथा  उन  पर  अधिक  जोर  दिया  गया  एक  समिति  जिनमें  व्यापारी  तथा

 अधिकारी  शामिल  गठन  किया  गया  तथा  उसने  1992  में  अपना  प्रतिवेदन  दिया  था  ।

 समिति  ते  कतिपय  सिफारिशें  की  कया  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह्  जान  सकता  हूं  कि  क्या

 उन्होंने  उन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  या  यदि  तो  क्या  उन्होंने  उनका  क्रियान्वयन

 किया  या  नहीं  और  यदि  वे  क्रियान्वित  करने  जा  रहे  क्या  वे  इन  अत्यधिक  ध्यान  रखने

 वाली  वस्तुओं  पर  सतत  निगरानी  रखने  हेतु  कोई  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  कर  रहे  हैं  ?  ताकि

 इस  अन्तर  को  समाप्त  किया  जा  सके  तथा  हमारी  स्थिति  में  सुधार  हो  सके  और  इस  अन्तराल  को

 भरा  जा  सके  ।

 श्री  प्रणब  मुलर्जो  :  जहां  तक  भारत  के  स्थान  तथा  अन्य  बातों  का  संबंध  यह  सही  है  कि

 अन्तरशष्ट्रीय  व्यापार  में  हमारा  योगदान  नगण्य  रहा  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  हमारी

 विकास  रणनीति  ने  कभी  भी  कोई  विशेष  योगदान  नहीं  दिया  तथा  उसका  घरेल्  उत्पाद

 भी  कोई  ज्यादा  नहीं  यह  ऐसा  इसलिए  था  क्योंकि  हमारी  नीति  अन्तरमुखी  थी

 न  कि  दूरदर्शी  ।  जहां  तहां  तक  व्यापार  में  गिरावट  का  संबंध  इसका  एक  प्रमुख  कारण  यह  था  कि

 हमारे  कुल  निर्यात  का  लगभग  30  प्रतिशत  निर्यात  पूर्व  के
 सोवियत  रूस  को  रुपये  में  मुगतान  के  आधार

 पर  किया  गया  था  ।  यदि  हम  निर्यात  छा  अलग-अलग  आंकड़े  देखें  लगभग  30  प्रतिशत  निर्यात

 ई०ई०सी०  समुदाय  18  प्रतिशत  संयुक्त  राज्य  अमरीका  9  प्रतिशत  जापान  को  तथा  30%  से

 अधिक  पूर्व  के  सोवियत  रूस  रुपये  के
 आधार  पर  किया  गया  ।  गत  वर्ष  के  दौरान  निर्यात  में  काफी

 गिरावट  आई  हमारा  निर्यात  लगभग  2.5  से  2.6  मिलियन  अमरीका  डालर  होता

 था  ।  इस  वर्ष  यह  कम  होकर  700  से  800  मिलियन  अमरीकी  डालर  रह  गया  यह  विश्व

 तथा  अन्य  कारणों  के  एक  मुख्य  कारण  यही  है  ।  जहां  तक  34  अत्यधिक  मुख्य  वस्तुओं

 का  संबंध  हसें  समिति  की  सिफारिश  मिल  गई  तथा  हम  उस  पर  कार्यवाही  कर  रहे  मेरे

 5



 मौखिक  उतर  [9  4908

 दूसरे  योज्ना  आयोग  के  स्पाध्यक्ष  वी  हैसियत  से  मैंने  आठवीं  योजना  को  अनाते  यह
 बताया  था  कि  हम  भुगतान  संतुलन  संबंधी  संकट  से  बचना  चाहते  जिसका  कि  हमने  विगत  में
 सामना  किया  है  तो  हमें  देश  के  निर्यात  को  तेजी  से  बढ़ाना  होगा  ।  अब  हम॑  13.6  प्रतिशत  तक  पहुंच
 गए  हैं  ।  और  हमें  इसे  बढ़ाना  है  और  आगे  तीसरे  और  अनुवर्सती  वर्षों  में  इसे  बढ़ाना  है  ।

 श्रो  ए०  चाल्स  :  उत्तर  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  1992-93  के  दौरान  व्यापार  धाटे  में

 पर्याप्त  वृद्धि  हुई  हम  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  का  समर्थन  करते  हैं  क्योंकि  हमें  समस्याओं  के  बारे  में

 जानकारी  यहां  मैं  एक  बात  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  ऐसे  बहुत  से  देश  है  जिनकी  हमारी

 मूल्यवरधित  कृपि  परः  आषारित  उद्योगों  के  उत्पाद  खरीदने  में  रुचि  लेकिन  समस्या

 यह  है  कि  निगरानी  रखने  तथा  समन्वय  स्थापित  करने  वाली  कोई  ऐजेंसी  नहीं  श्री  जेना  ने  भी

 इसका  उल्लेख  किया  उद्योग  वाणिज्य  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  जैसे  बहुत
 से  मंत्रालय  एक  दूसरे  से  जुड़े  हुए  कई  संसदीय  शिष्टमंडलों  के  नेतो  के  रूप  में  आपको  यह  पता  है

 बहुत  से  दशशों  ने  हमारे  उत्पाद  खरीदने  में  पर्याप्त  रुचि  दर्शायी  लेकिन  वहां  कोई  समन्वय

 ऐजेन्सी  नहीं  है  ।  क्या  मैं  मन््त्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  वह  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत

 अथवा  उद्योग  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  एक  उपसमिति  का  गठन  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेंगे  ताकि
 सभी  सम्बद्ध  मन्त्रालयों  के  साथ  तालमेल  कायम  किया  जा  सके  और  निर्यात  किये  जाने  वाले  उत्पादों
 का  पता  लगाने  हेतु  महत्वपूर्ण  प्रयास  किये  जा  सर्के  और  यह  भी  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  जा  सके
 कि  किन  देशों  में  इन  उत्पादों  की  आवश्यकता  है  ?  भुझे  विश्वास  है  कि  यदि  ऐसा  प्रस्ताव
 लाया  जाएगा  तो  व्यापार  बढ़ेगा  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  विचार
 किया  जाएगा  ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  नए  बाजार  खोजलने  उत्पादों  का  पता  लगाने  में  ., और  उत्पाद  विपणन

 बढ़ाने  के  प्रयासों  को  भी  समन्वित  करने  के  निरन्तर  प्रयास  करने  चाहिए  ।  सरकारी  स्तर  पर  वर्तमान

 संस्थागत  प्रबन्ध  को  विभिन्न  संयुक्त  आयोगों  द्वारा  और  व्यापार  तथा  उद्योग  स्तर  पर  विभिन्न  व्यापार
 परिषदों  और  निर्यात  सवंधन  परिपदों  को  समर्थ  बनाना  चाहिए  ।  विभिन्न  एजेन्सियों  का  बाजार  पता
 लगाने  और  उनमें  समन्वय  कर  के  प्रयासों  की  निरन्तर  निगरानी  की  जाती  है  लेकिन  मैं  इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  संस्थागत  प्रबन्ध  को  और  भी  समय  बनाना  होगा  और  निर्यात  संबंधन  के  लिए  और
 अतिरिक्त  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ।

 श्री  राम  नाईक  :  व्यापार  घाटे  के  आंकड़े  अश्रेल  1992  से  जनवरी  1993  तक  के  इसका
 मतलब  है  कि  1993  और  1993  के  महीने  इसमें  सम्मिलित  नहीं  यदि  हम  इसमे
 दो  महीने  को  उसी  दर  से  ध्यान  में  रखें  तो  1991-92  में  1,500  करोड़  डालर  के  घाटे  की

 तुलना  में  अब  लगभग  4,000  करोड़  डालर  का  घाटा  हुआ  इसका  मतलब  है  कि  2,500  करोड़
 डालर  का  अतिरिक्त  घाटा  हुआ  पिछले  तीन  अथवा  चार  महीनों  में  रूस  के  राष्ट्रपति  श्री

 इंग्लैण्ड  के  प्रधान  मन््त्री  श्री  जॉन  मेजर  और  जम॑नी  के  प्राधिकारियों  ने  हमारे  देश  का  दौरा  किया  है  ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  क्या  सरकार  ने  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  उनसे  कोई  विशेष  चर्चा  की  है  और

 यदि  हां  तो  उसका  कया  परिणाम  रहा  ।  यदि  इस  मुह  को  नहीं  उठाया  गया  तो  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  इसे  क्यों  नहीं  उठाया  गया  ।

 भी  प्रणव  मुखजो  :  सबसे  मैं
 यह

 धारणा  खंडित  करना  चाहता  हूं  कि  चालू  वर्ष  में
 कुछ

 असाध्तरण  घटना  हुई  है  ।  ऐसा  नहीं  है  ।  1980-81  से  1990-91  औसत  व्यापार  असस्तुलन
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 6  और  7  बिलियन  डॉलर  के  बीच  का  ऐसा  इसलिए  हुआ  कि  आयात  में  19  प्रतिशत  की  कमी

 हुई  थी  ।  ऐसा  हुआ  है  क्योंकि  हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  नहीं  है  ।  यदि  हम  आयात  बिल्कुल  बन्द  कर  देते

 हैं.तो  ध्यापार  असन्तुलन  व्यापक  रूप  से  कम  किया  जा  सकता  इसलिए  प्रश्न  यह  नहीं  है  ।

 दूसरा  प्रदन  राष्ट्रपति  येलल्सिन  और  यूरोपीय  देक्षों  के  अन्य  नेताओं  के  दौरों  के  बारे  में  है

 हालांकि  प्रत्येक  नेता  के  साथ  हम  अपने  आथिक  और  ध्यापार  सम्बन्धों  पर  चर्चा  करते  हैं  ताकि  उनके

 साथ  हमारा  आथिक  सहयोग  बढ़  सके  ।  हालांकि  एक  मुर्य  अवरोध  को  दूर  किया  गया  था  जब

 राष्ट्रपति  येलत्सिन  यहां  आए  थे  और  उनके  तथा  हमारे  अधान  मन््त्री  के  साथ  बातचीत  द्वारा  हम
 रुपये  रूबल  समस्या  का  समाधात  करने  में  समय  हुए  हैं  ।  इसके  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 इन  दो  देशों  के  बीच  व्यापार  बढ़ेगा  ।  इसके  इस  अवधि  के  दौरान  इन  दोनों  देशों  के  बीच

 व्यापार  बढ़ाने  और  भारत  से  माल  का  निर्यात  करने  में  उनको  सहायता  करने  के  उहेश्य  से  हमने  पांच

 केन्त्रीय  ऐशियाई  गणतन्त्रों  के  साथ  अनुबन्ध  किये  हैं  ।  हमारी  कठिनाईयों  और  संसाधनों  का  अप्राप्यता

 के  वित्त  मन््त्री  ने  इन  दोनों  देशों  के  बीच  बढ़ते  व्यापार  को  मं  नजर  रखते  हुए  उन  सभी

 देशों  को  कुछ  तकनीकी  ऋण  देने  में  काफी  उदारता  दिखायी  है  और  हम  इस  संभावना  की  खोज  कर

 रहें  हैं  ।

 थकरी  मिर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखकर  कि  हमारे  निर्यात  में  काफी

 कठिनाइयां  हैं  और  जैसाकि  आप  जानते  हैं--जिसका  उल्लेश  किया  जाता  है--हमारे  रुपये

 व्यापार  का  दरअसल  एक  बड़ा  भाग  परिवर्तनशील  व्यापार  का  बह  हमारे  देश  से  आयात  कर

 रहे  थे  और  गैर-रुपया  अदायगी  वाले  देशों  से  पुनः  निर्यात  कर  रहे  हैं  और  इसलिए  हमारे  व्यापार  का

 विस्तारण  रुपये  में  व्यापार  न  होने  वाले  क्षेत्रों  मे ंइसी  कारण  परिलक्षित  होता  क्या  वाणिज्य

 मन्त्रालय  ने  वित्त  मंकलब  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  है  आर  यह  देखा  है  कि  रुपये  का  50  प्रतिशत  और

 अवसूल्यन  होगा  अथवा  नहीं  होगा  ?

 क्षी  प्रणव  सुखर्जी  :  उसका  तो  प्रएन  ही  नहीं  उठता  है  क्योंकि  अब  वह  वास्तव  में

 विनिमेय  होता  है  ।

 परिवतंनशील  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  भी  यह  कुछ  सीमा  तक  सही  कुछ  सीमा  तक  यह
 जिम्मेवार  है  ।  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  हेतु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पहली  जनवरी  से  हमारा
 अन्य  देशों  के  साथ  रुपये  में  व्यापार  नहीं  हो  रहा  हमने  सहज  विनिमेय  विदेशी  मुद्रा  को

 अपनाया  हैं  ।
 *

 क्री  संदीपान  भगवान  थोरात  :  मनन््त्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  बताया  है  कि  34

 वस्तुओं  को  विशेष  क्षेत्रों  के
 रूप  में  लक्ष्य  करके  मूल्य  वृद्धि  की  गई  यह  मेरी  सूचना  यह  है  कि

 निर्यात  परिषद्  ने  शोलापुर  शहर  से  दो  मदों-अर्थात्  एक  तो  चादर  और  दूसरा  बिजली  हथकरघा  क्षेत्र

 हारा  निर्मित  तैलियों--की  सिफारिश  की  थी  ।

 क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  क्या  यह  दो  मर्दे  पहचान  की  गई  उन  34

 मर्दों  में  से  यदि  नहीं  तो  क्या  वह  इन  दो  म॒दों  को  भी  उसमें  शामिल  करने  का  इरादा  रखते  हैं  ?

 भरी  प्रणब  मुखर्जी  :  34  अत्यन्त  महत्वपुण्  क्षेत्र  बड़े  क्षेत्र  हैं  और  यह  दो  कपड़ा  उत्पाद

 जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  उसका  भाग/हिस्सा  हो  सकते  हैं  लेकिन  यह  34  मध्यम  क्षेत्र
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 हैं  जिन  पर  हम  विशेष  ध्यान  दे  रहे  हैं  औरਂ  जिसमें  निर्यात  की  अपरिमित  संभाष्यता  हैं  और  हसमें
 30  प्रतिशत  वद्धि  की  सम्भावना  है  ।

 यहां  मैं  एक  और  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  यह  सही  है  कि  मैंने  अपने  पूर्व  टिप्पण  में  भी

 सूचित  किया  था  कि  यदि  हम  रुपये  अदायगी  क्षेत्र  को  निकाल  दें  तो  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  में  अप्रैल  से

 जनवरी  अवधि  के  दौरान  निर्यात  में  वृद्धि  10  प्रतिशत  से  अधिक  होगी  ।

 तस्करी  रोकना

 +343.  भी  ताराचस्द  लंडेलबाल  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विदेशी  सामान  के  अवध  रूप  से  देश  में  लाए  जाने  की  घटनायें  बढ़  रही

 यदि  तो  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण

 1974  के  अन्तर्गत  कितने  व्यक्तियों  को  नजरबन्द  किया  और

 देश  में  विदेशी  सामान  के  अवध  रूप  से  लाए  जाने  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंजी  एम०जी०  चअसादोखर  :  से  एक  विवरण

 संलग्न

 विधरण

 और  तस्करी  एक  चोरी-छिपे  किए  जाने  वाला  धन्धा  है  और  इसलिए  यह  कहना
 सम्भव  नहीं  है  कि  देश  में  विदेशी  माल  के  अवध  रूप  से  लाए  जाने  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  अथवा

 नहीं  ।  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  सीमाशुल्क  1962  के  उपबंधों  के  अन्तर्गत  पकड़े

 गए  निषिद्ध  माल  के  मुल्य  के  बारे  में  नीचे  दिए  गए  ब्यौरे  से  गिरावट  की  प्रवृत्ति  दिखाई  देती  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1974  के  उपबन्धों  के

 अन्तर्गत  नजरबन्द  किये  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  ----

 वर्ष
 *

 पकड़े  गए  निषिद्ध  माल  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी
 का  मूल्य  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 रुपयों  में  )  नजरबन्द  किए  गए  व्यक्तियों  की

 का  सख्या

 11990  760.08  749

 1991  740.00  751

 1992  502.14  423
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 तस्करी-रोधी  एजेंसियां  तस्करी  की  गतिविधियों  की  रोकथाम  के  लिए  उचित  रूप  से  सतर्क

 सीमाशुल्क  कार्यालयों  को  आग्नेयास्त्रों  आदि  से  लैस  किया  गया  है  और  उनकी

 आवश्यकताओं  की  बराबरਂ  समीक्षा  की  जाती  रहती  है  ।

 एक्स-रे  असबाब  धातु  खोजियों  और  रात  को  काम  आने  वाली  दूरबीनों  जैसे

 घुनिक  उपकरणों  का  अधिकराधिक  प्रयोग  किया  जा  रहा  तस्करी  का  पता  लगाने  और  उसकी

 थाम  में  लगी  सभी  एजेंसियों  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जा  रहा

 इसके  सोने/चांदी  के आयात  की  योजनाओं  को  अभी  हाल  में  लागू  किया  गया  है  और

 असबाब  के  रूप  में  आयातित  सामान  पर  सीमाशुल्क  की  दर  को  घटाकर  मूल्यानुसार  150  प्रतिशत  कर

 दिया  गया  है  ।

 ]

 की  ताराचजरद  लचण्हलथाल  :  अध्यक्ष  बित्त  मन््त्री  जी  ने  मेरे  प्रशन  का  जो  उत्तर  दिया

 वह  बिल्कुल  असन्तोषजनक  असन्तोषजनक  ही  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  को  अबाइड  किया
 मैंने  प्रइन  पूछा  था

 [  अनुषाद  ]

 गैर-कानूनी  रूप  से  विदेशी  माल  को  देश  में  लाने  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  ?  ”

 ]

 मस्त्री  महोदय  ने  उत्तर  दियां  है  fe—

 [  अनुधाद  ]

 कह  पाना  सम्भव  नहीं  है  कि  देश  में  बिदेशी  माल  को  लाने  की  धटनायें  बढ़ी  हैं  अधवा

 उनमें  कमी  आई  है  ?

 ]

 अध्यक्ष  मेरा  स्पेसिफिक  प्रश्न  था  जिसका  उत्तर  हां  या  नहीं  में  होना  चाहिए  मैं

 नहीं  जानता  कि  मेरे  प्रहन  के  उत्तर  को  किस  क/रण  से  छिपाया  गया  आज  सारे  समाघार-पत्रों  में

 आ  रहा  है  कि  देश  में  इल्लीगल  गुड्स  स्मगलिंगਂ  बढ़  रही  कुछ  अखबारों  की  सूचना  मेरे  पास  है  ।

 6  अक्सूबर  को  में  लिखा  है  में  वृद्धिਂ  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  अ्रकार  के  प्रशन  के  लिए  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 भी  ताराचस्व  खण्डेलबाल  :  मैं  प्रश्न  कर  रहा  जब  इल्लीगल  गुड्स  की  स्मगसिंग  इतनों

 बढ़  रहौ  तो  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  यह  स्मगलिग  इन्क्रीज  हुई  है  या  डिस्क्रीज  हुई  है  ?
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 ]

 भरी  एम०  जी०  चनाशेखर  मूरति  :  यदि  आप  अनुमति  दें  तो  मैं  यह  कहूंगा  कि  मैंने

 उत्तर  दे  दिया  है  :--

 न्ननज  डा

 का  कार्य  चोरी-छिपे  किया  जाता  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  देश
 में  अवैध  रूप  से  विदेशी  माल  लाने  की  घटनायें  बढ़ी  हैं  अथवा  इनमें  कमी  आई  है  1”

 परन्तु  हमने  जब्त  किए  गए  प्रतिबन्धित  माल  का  मूल्य  करोड़  रुपये  में  और  वर्ष  1990-91

 और  1991-92  में  के  अन्तर्गत  हिरासत  में  रखे  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  का  ब्यौरा  दे  दिया

 है  ।  इससे  वास्तव  में  पता  चलता  है  कि  तस्करी  में  कमी  आई  है  ।

 झो  ताराचन्द  खलण्डेलवाल  :  आपने  सही  स्थिति  की  जानकारी  दी  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  प्रक  प्रदन  यह  है  कि  इन्होंने  जो  फिगर्स  दिए  हैं  1991  में  740

 करोड़  रुपये  का  माल  पकड़ा  और  1992  में  502  करोड़  का  माल  इस  सम्बन्ध  में  मैं  पूछना

 चाहता  हूं  कि  जो  माल  आप  जब्त  करते  हैं  उसकी  किस  प्रकार  से  डिसपोजल  करते  हैं  ?  उसकी

 वैल्यू  कितनी  प्राप्त  हुई  है  ?  अगर  डिस्पोजल  नीलामी  द्वारा  करते  हैं  तो  उससे  कितना  पंसा  आया  ?

 वी०आई०पी०  और  अधिकारियों  को  क्या  बिता  नीलामी  के  भी  माल  दिया  गया  है  ?

 |

 श्री  एम०वो०  चररशेखर  सृति  :  मैंने  बताया  है  कि  हमने  जब्त  किए  गए  प्रतिबन्धित

 माल  का  ब्यौरा  करोड़  रुपये  में  दिया  है  ।

 जहां  तक  ऐसे  माल  के  निपटान  की  प्रक्रिया  का  सम्बन्ध  पहले  हम  कुछ  माल  सहकारी
 समितियों  को  देंगे  और  कुछ  माल  का  नोज़ामी  द्वारा  निपटारा  किया  और  जहां  से  हमें  अधिक

 धनराशि  प्राप्त  हम  उन्हीं  को  माल  दें गे  ।  हमारे  पास  एक  पृथक्  विभागीय  प्रक्रिया  भी

 श्री  के०  रामसूति  टिडिवनाम  :  क्या  मैं  माननीय  मनन््त्री  जा  से  यह  जान  सकता  हूं  कि

 क्या  उनका  उत्तर  देश  में  हथियारों  और  प्रतिबंधित  नशीली  दवाओं  की  तस्करी  के  बारे  में  है  ?

 सरकार  द्वारा  निवाशत्मकः  उपाय  किये  जाने  के  बावजूद  भी  तमिलनाडु  का  दक्षिणी

 तथ  अन्तर्राष्ट्रीय  तस्करों  के  हाथों  में  चला  गया  मैं  माननीय  मन््त्री  जी  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वे

 विगत  एक  वर्ष  के  दौरात  जब्त  किए  प्रतिबनन्धित  हथियारों  और  प्रतिबन्धित  नशीली  दवाओं  की

 मात्रा  और  मूल्य  का  ब्यौरा  दें  ।

 भो  एम०वी०  चगाशेजर  मूति  :  तस्करी  की  रोकथाम  के  लिए  हमने
 आधिक  और  अन्य  कायंवाही  की  है  अर्थात्  तस्करी  रोकने  के  लिए  हमने  दाण्डिक  कार्यवाही  की

 परन्तु  जहां  तक  हथियारों  की  तस्करी  का  सम्बन्ध  इसके  लिए  मुझे  एक  पृथक  सूचना  देनी  चाहिए  ।

 भी  कबोशा  पुरकायस्य  :
 अध्यक्ष  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  क

 उनके  पास  विदेक्षी  माल  की  तस्करी  में  बृद्धि  होने  अबबा  कभी  होने  के  सम्बन्ध  में  सही  जानकारी  नहीं

 +0
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 है  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  असम  राज्य  के  साथ  बंगलादेश  की  सीमा  के  सम्बन्ध  में---यह  बहुत
 ही  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  जिन्हें  सीमा  पर  तजर  रखने  के  लिए  लगाया  गया  के  बारे

 में  अनेक  शिकायतें  आई  हैं  कि  वे  भी  तस्करी  में  लिप्त  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरफार

 इस  बात  से  अवगत  है  और  यदि  हां  तो  सरकार  द्वारा  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सीमा  क्षेत्र  में  प्रतिदिन  सायं  7.00  बजे  के  बाद  कर्फ्यू  लगा  दिया  जाता  है  और  लोगों  को  आने-जामे  की

 मनाही  होती  ऐसी  कई  शिकायतें  जबईਂ  हैं  कि  ऐसी  स्थिति  सुरक्षा  बलों  की  मिलीभगत

 से  ये  तस्कर  अपना  बुरा  कार्य  करते  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  तथ्य  से

 अवगत  है  और  यदि  हां  तो  सरकार  द्वारा  इसे  रोकने  के  लिए  कया  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 श्री  एम०बो०  चम्द्रशेखर  मृरति  :  सबसे  पहले  माननीय  संसद  सदस्य  की  इस  बात  से

 सहमत  नहीं  हूं  कि  हमारे  सीमा  क्षेत्र  के  सुरक्षा  बल  तस्करों  से  मिले  हुए  हैं  और  तस्करी  को  बढ़ावा  दे  रहे

 वे अपने  जान  की  वाजी  लगाकर  सीमा  की  सुरक्षा  के  लिए  लगे  हुए  हैं  और  केवल  यही  नहीं

 इसके  अलावा  वे  तस्करी  की  गतिविधियों  को  काफी  हेद  तक  रोकते  हैं  ।

 श्री  रमेश  चेम्निसला  :  माननीय  मन्त्री  ने  इस  प्रइन  के  उत्तर  में  बत्ताया  है  कि

 की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  तस्कर  विरोधी  एज सियां  समुचित  रूप  से  सक्रिय  हैं  ।

 दो  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  कमंत्रारियों  की

 अपर्याप्त  संख्या  और  दूसरे  अत्याधुनिक  उपकरणों  का  उपलब्ध  न  होना  ।  इन  तस्कर  विरोधी  एजेंसियों

 को  दो  मुख्य  समस्याओं  का  सामना  करता  पड़  रहा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सामाशुल्क  अधिकारी  संघ  द्वारा  कतिपय  अमभ्यावेदन  दिए  गए  सरकार  द्वारा

 इस  दो  समस्याओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शो  एम०वी०  चनाशेखर  मूर्ति  :  कर्मचारियों  की  अपर्याप्त  संख्या  के  सम्बन्ध  यह  सच  है  कि

 हमें  विभाग  के  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  कार्य  करने  क ेलिए  और  अधिक  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  और

 जहां  तक  अत्याधुनिक  उपकरणों  का  संबंध  हम  इनके  सुधार  के  लिए  प्रयासरत  और  एक्स-रे-बेगेज
 मेटल  रात  में  देखने  के  लिए  दूरबीन  जैसे  अत्याधुनिक  उपकरणों  का  आत्यांधिक  रूप

 से  उपयोग  किया  जा  रहा

 तस्करी  का  पता  लगाने  और  रोकने  में  संलग्न  सभी  एजेंसियों  के  बीच  आपसी  निकटतम

 समन्वय  है  ।

 थ्री  राम  कापसे  :  बम्बई  में  कुछ  बम  विस्फोट  की  प्राथमिक  रिपोर्ट  में  यह  सुस्पष्टतया
 खित  है  कि  बम  विस्फोट  में  प्रयुक्त  सामग्री  जुटाने  में  तस्कर  शामिल  क्या  मन््त्री  महोदय  इन
 रिपोर्टों  ध्यान  देंगे  और  तस्कर-विरोधी  एजेंसियों  को  और  सक्रिय  होने  के  लिए  कहेंगे  ?

 '  भरी  एम०बी०  अन्रशेखवर  मृति  :  जैसाकि  आप  जानते  हैं  बम  विस्फोट  की  सी०बी०आई०  द्वारा

 जांच  की  जा  रही  है  और  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  इस  हमारे  विभाग  से  कोई
 कारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 शी  राम  कापसे  :  यह  यहां  स्पष्टतया  उल्लिखित  है  ।

 शी  एम०थी०  चसादोलषर  मूर्ति  :  यह  तो  केवल  पत्रों  के  माध्यम  से  ही  है  ।
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 श्री  राम  कापसे  :  ग्रह  जांच  करने  वाली  एजेंसी  के  द्वारा  यह  मेरी  जानकारी  है  ।

 थी  एस०बी०  चनादोजर  मूर्ति  :  नहीं  हमारे  पास  हमारे  विभाग  की  ओर  से  कोई

 जानकारी  नहीं  है  ।

 ]
 बेरोजगार

 न

 *345,  श्री  संजय  लाल  :

 डा०  चिन्ता  मोहन  :

 कया  भ्रम  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  बेरोजगार  युवाओं  की  संख्या  कितनी

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बेरोजगार  युवाओं  की  कुल  संख्या  कितनी  होने  का

 अनुमान

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिल  जाने  की

 संभावना  और

 सरकार  ने  बेरोजगारी  की  समस्यां  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  है  ?

 ]
 श्रम  मग्त्रालय  के  राज्य  सनी  पी०ए०  :  से  एक  विधरण  संलग्न  है  ।

 विधरण

 साप्ताहिक  स्तर  के  अनुसार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  स्पष्ट  रूप  से  बेरोजगार

 व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  लगभग  170  लाख  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  किसी  व्यक्तित  को

 साप्ताहिक  स्तर  के  अनुसार  बे  रोजगार  माना  जाता  है  यदि  उसे  कार्य  के  लिए  उपलब्ध  होने  पर  भी

 संदर्भाधीन  सप्ताह  के  दौरान  एक  घंटे  का  भी  काम  न  मिला  हो  ।  1987-88  में  राष्ट्रीय  नमूना
 सर्वेक्षण  संगठन  )  द्वारा  रोजगार  एवं  बेरोजगारी  पर  किए  गए  पिछले  व्यापक

 सर्वेक्षण  के  परिणाम  दश्शाते  हैं  कि  साप्ताहिक  स्तर  के  अनुसार  कुल  बेरोजगार  व्यक्तियों  में  से  68

 प्रतिशत  युवक  समूह  15-29)  थे  ।

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  श्रमबल  में  350  लाख  व्यक्तियों  की  कुल  वृद्धि  होने  का

 अनुमान  लगाया  गया  आठवीं  योजना  में  परिकल्पित  नीति  से  प्रति  वर्ष  औसतन  80  से  90  लाख

 अथवा  कुल  योजना  अवधि  के  दौरान  लगभग  430  लाख  अतिरिक्त  रोजगार  अवसर  सुजित  किए  जामे

 की  आशा

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  पर  विशेष  बल  दिया  गया  है  ।  योजना  में  रोजगार  सृजन
 की  गति  को  बढ़ाने  के  लिए  सापेक्षिक  रूप  से  उच्च  रोजगार  सम्भाव्यता  वाले  सब-सैक्टरों  तथा

 क्षेत्रों  की  तीरतर  वृद्धि  सहित  आर्थिक  विकास  की  उच्च  दर  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया

 12
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 भौगोलिक  तथा  फसलवार  विविधीकृत  कृषीय  अंजर  भूमि  तथा  वानिकी  का  ग्रामीण

 गैर-फार्म  क्षेत्र  तथा  ग्रामीण  मूलभूत  सुविधाओं  का  लघु  तथा  विकेन्द्रीकृत  विनिर्माण  की

 तीग्रतर  वृद्धि  तथा  आवास  का  विस्तार  योजना  में  परिकल्पित  रोजगारोन्मुल  विकास  नीति  के  मूल
 तत्थ  हैं  ।

 ]

 थी  मंजय  लाल  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  है  वह  अ्रामक

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  430  लाख  अतिरिक्त  रोजगार  देने  की  बात  कही  प्रथम  पंचवर्षीय

 योजना  से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  तक  देखा  जाए  तो  योजना  के  शुरू  में  बेरोजगारों  की  संख्या  कम

 रहती  है  और  योजना  के  समाप्त  होने  पर  उनकी  संख्या  में  भारी  बढ़ोत्तरी  होती  आज  जब  एक

 साथ  आधुनिकीकरण  हो  रहा  है  और  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  आ  रही  हैं  तो  ऐसे  समय  में  कंपनी  बड़े

 पैमाने  पर  मजदूरों  की  होगी  ।  क्या  सरकार  के  पास  कोई  स्पष्ट  नीति  है  कि  बड़े  पैमाने  पर  जो  मजदूरों
 की  छंटनी  हो  रही  है  और  होने  वाली  है  उसको  रोका  जाए  और  जो  430  लाख  अतिरिक्स  रोजगार

 देने  की  बात  की  है  तो  क्या  उसको  पुरा  करेंगे  और  कोई  स्पष्ट  योजना  आपके  पास  है  ।

 |

 क्री  पो०ए०  संगसा  :  वर्ष  1987-88  के  रोजगार  में  मात्र  लगभग  2  प्रतिशत  की  दर

 से  वृद्धि  हुई  इससे  हमें  यह  पता  चला  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  रोजगार  वृद्धि  दर  में  गिरावट  आयी

 इसमें  ग्रामीण  क्षेत्र
 का  भाग  1.53  प्रतिशत  था  और  एछहरी  क्षेत्र  यह  3.66  प्रतिशत

 इसके  कई  कारण  हो  सकते  दशाये  गए  कारणों  में  से  पहला  कारण  यह  है  कि  क्ृवि  क्षेत्र
 में  रोजगार  वृद्धि  दर  में  भारी  गिरावट  आयी  यही  वजह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  रोजगार  कम

 दूसरी  बात  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  से  लोगों  का  शहरी  क्षेत्र  में रोजयार  की  तलाश  में  चले

 इसीलिए  यह  पाया  गया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  रोजगार  में  आंशिक  वृद्धि  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुख्य  प्रश्न  का  उत्तर  दीजिए  ।

 श्री  पी०ए०  संगमा  :  मैं  पूरी  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  व्यवधान  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  न

 श्री  पी०ए०  संगभा  :  अतः  आठवीं  पंचवर्षीव  योजना  के  दौरान  रोजगार  नीति  में  हमारा  बल

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  ओर  अधिक  ध्यान  देना  मैं  इसी  बात  पर  आ  रहा  हूं  ।  ऐसा  शहरी  क्षेत्रों  में

 रोजगार  के  अधिक  अवसर  न  होने  के  कारण  विशेषरूप  से  उस  तथ्य  के  परिदृश्य  जिसे  माननीय

 सदस्य  ने  ४ंगित  किया  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसरों  में  ठहराव-सा  बड़े
 नियोक््ताओं  में  एक  रहा  मैं  सदन  को  यह  समझाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  कि  रोजगार  सृजन  के  ,
 मामले  में  हम  शहरी  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  ग्रामीण  क्षेत्रों  की ओर  अधिक  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 ह

 मैं  यही  बात  कहने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  यदि  हम  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  की  तुलना  में

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  आवंटन  को  देखेंगे  तो  यह  पायेंगे  कि  इसमें  पहले  की  अपेक्षा  कई  गुणा
 बढ़ोत्तरी  हुई  अतः  भावंटन  करने  में  हमारा  ध्यान  प्रामीण  क्षेत्रों  पर  अधिक  रहा  है  ।
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 जहां  तक  छंटनी  का  संबंध  है  हमारी  यदि  आप  समझना  नहीं  चाहते  हैं
 तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समझने  का  प्रयत्न  कीजिए  ।  मंत्री  जी  कह  रहे  हैं  कि  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  और  अधिक  राशि  व्यय  करने  जा  रहे  हैं  और  बजट  में  भी  यही  प्रावधान  किया  गया

 ]

 श्री  भंजय  लाल  :  मेरा  दूसरा  प्रघन  यह  है  कि  सारे  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  फैले  हुए  बेरोजगारों

 को  देखते  हुए  सरकार  अशिक्षित  बेरोजमारों  के  लिए  भूमि  सेना  तैयार  करेगी  और  शिक्षित  बेरोजगारों

 के  लिए  छोटे-छोटे  उद्योगों  में  प्रशिक्षित  करके  उनको  पूंजी  देकश  रोज  १र  में  लगाना  भाहती  है  ?

 |

 शी  पी०ए०  संगमा  :  हमने  अधिक  से  अधिक  स्वरोजग।र  बढ़ाने  पर  बल  दिया

 स्वरोजगार  योजना  को  बढ़ाकर  ही  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  की  जा  सकती  शिक्षित

 युवाओं  को  रोजगार  प्रदान  करने  का  प्रश्न  महत्वपूर्ण  है  और  सरकार  के  पास  लघु  उद्योग  क्षोंत्र  में

 शिक्षित  युवाओं  के  लिए  स्वरोजगार  बढ़ाने  हेतु  एक  योजना  अतः  हमारे  पास  शिक्षित  युवाक्षों  के

 लिए  रोजगार  की  योजनायें  पहले  से  ही  जिन्हें  डी०सी०  )  द्वारा  चलाया  जा  रहा

 है  ।  अतः  हमारे  पास  कार्यक्रम  हैं  ।

 इस  प्रकार  मैं  सभा  को  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  मंत्रिमंडल  ने  युवा  बेरोजगारों

 की  समस्याओं  को  जांच  करने  और  उसके  संबंध  में  समुचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  उपाध्यक्ष  की

 अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  है  और
 उसे  प्रस्तुत  कर  दिया  वह  प्रतिवेदन  अब  मंत्रिमंडल  के  समक्ष  ह ैऔर  हम  उस  पर  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 ]

 श्री  चस्दूलाल  चरसद्राकर  :  हमने  देखा  है  कि  श्रम  मंत्री  संगमाजी  वैसे  तो  आमतौर  पर  अच्छी
 जानकारी  तथ्यों  की  रखते  लेकित  आज  के  दिन  इन्होंने  कहा  कि  शहर  में  बेरोजगारी  ज्यादा  है  और
 जहां  80  प्रतिशत  जनता  देश  की  निवास  करती  है  उन  गावों  में  बेरोजगारी  कम  मैं  समझता  हूं  किसी
 कारण  से  या  कहीं  से  इनको  गलत  जानकारी  मिलने  के  कारण  इन्होंने  ऐसा  कहा  होगा  ।  आप  हिन्दुस्तान
 की  नब्ज  को  देखें  तो  वह  गांबों  में  है और  वहां  सबसे  ज्यादा  बेरोजगारी  अब  इनकी  योजना  गांवों
 में  रोजगार  खोलने  की  बनी  लेकिन  उस  योजना  को  कार्यान्वित  कैसे  मेरे  खयाल  मे  यह  बहुत
 मुश्किल  है  ।

 अध्यक्ष  महोदध  कृपया  प्रश्न  पर  आयें  ।

 शी  चन्दूलाल  चर्ाकर  :  मंत्रीजी  तीन  चीजें  ध्यान  में  रखें  ।  गांव  के  लोग  बोलते  कम  वे
 रजिस्ट्रेशन  कम  कराते  हैं  और  उनको  रोजगार  दिलाने  के  लिए  चाहे  सरकारी  नौकरियों  में  भाहे
 पब्लिक  सक्टर  में  हो  या  म्यूनिसिपेलिटी  में  हों  जितने  भी  रजिस्टर्ड  बेरोजगार  हैं  गावों  के  रोजगार
 कार्यालयों  में  आप  जिलेवार  हर  जिले  468  एडमिनिस्ट्रेटिब  डिस्ट्रिक्ट  हैं  वहां  से  जानकारी  मंगाकर  देखें
 तो  पता  लगेगा  सबसे  अधिक  वहां  बेरोजगारी  है  ।  हरेक  ग्राम  पंचायत  हमारे  गांच  लाल
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 को  रोजगार  मिल  सके  ?

 |

 श्री  पी०ए०  संगसा  :  मैं  यह  नहीं  समझता  कि  माननीय  सदस्य  और  मेरे  बीच  कोई
 टकराव  मैंने  यह  बताया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  की  वृद्धि  दर  कम  यही  हमारी  चिता
 का  विषय  है  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारों  की  संख्या  कम  मेरा  यह

 नहीं  संक्षेप  में  मेरा  कहना  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारों  की  संख्या  अधिक  है  और

 रोजगार  वृद्धि  दर  कम  इसलिए  हमें  भ्रामीण  क्षेत्रों  की  चिता  है  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की ओर  अधिक  ध्यान  देने  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  सातनीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कृषि

 और  सहायक  क्षेत्र  क ेलिए  10,523  523  करोड़  रुपये  का  आवंटन  किया  गया  था  जिसे  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  बढ़ाकर  24,467  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है  और  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  के

 दौरान  कृषि  के  अलावा  ग्रामीण  विकस  के  लिए  यह  राधि  8,906  करोड़  रुपये  थी  जिसे  आठवीं

 योजना  के  दौरान  बढ़ाकर  रु०  34,425  करोड़  कर  दिया  गया  आठवीं  पंचवर्षीय  योजदा  के

 दौरान  ग्रामीण  क्षेत्र  और  कृषि  क्षेत्र  के आवंटन  में  भारी  वृद्धि  हुई  इस  प्रकार  आवंटन  करने  का

 मुख्य  उद्देश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअधिकाधिक  रोजगार  सूजन  करना

 ]

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  अभी  कांग्रेस  के  प्रवक्ता  माननीय  चन्दू  लाल  चन्द्राकर  मे

 इनकी  धज्जी  उड़ा  दी  ।  बहुत  कुछ  कहने  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  वे  कांग्र  स  के  प्रवक्ता  न  होकर  के

 अभी  देहात  के  प्रवक्ता  बनकर  बोल  रहे  थे  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इनका  जो  जवाब  देखा

 उससे  लग  रहा  है  कि  यह  मंत्री  का  जवाब  नहीं  यह  कोई  सपनों  का  सौदागर  अपने  सपनों  को

 बेच  रहा  हो  ।  इनका  वायदा  था  कि  प्रति  साल  एक  करोड़  रोजगार  पैदा  उसका  क्या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  देश  में  शिक्षित  और  अधिक्षित  दोनों  प्रकार  के  बेरोजगारों  को  बढ़ती  हुई
 संख्या  को  देखते  हुए  तथा  देश  की  सबसे  बड़ी  समस्या  बेकारी  को  ध्यान  में  पूर्ववर्तती  सरकार  का
 फैसला  था--.श्री  वी०पी०  सिंह  की  सरकार  का  फैसला  था--कि  रोजगार  को  मूलाधिकार  बनाने  का

 क्या  यह  सरकार  रोजगार  को  मूल  अधिकार  बनाने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करेगी  ?  मैं

 यह  नीति  विषथक  सवाल  पूछ  रहा  हूं  ।

 |

 अध्यक्ष  महोबय  :  यहू  एक  अच्छा  प्रश्न  है  परन्तु  प्रशनकाल  में  ऐसे  बड़े  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं
 दिया  जा  सकता  ।

 शी  वसुदेध  आशा  :  प्रति  वर्ष  एक  मिलियन  रोजगार  सूजन  करने  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 )
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 प्रो०  उम्मारेड्ड  वेंकटेस्वरलू  :  माननीय  मन््त्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  में  रोजगार  के

 अबसरों  का  संख्या  के  बारे  में  स्पष्टता  का  अभाव  है  ।  एक  साप्ताहिक  में  दिए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  स्पप्ट  €प  से  बेरोजगारों  की  अनुमानित  संख्या  लगभग  17

 मिलियन  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  ही  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  इस  बात

 का  स्पष्ट  रूप  से  यहां  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  प्रएन  का  विषलेषण  नहीं  करना  यहां  कई  अन्य  सदस्य  हैं  जो  प्रदन

 पूछना  चाहते  कृपया  आपको  सारांद  देना  होगा  ।

 प्रो०  उम्मारेडिड  बेंकटेस्वरलू  :  प्रघन  के  दूसरे  भाग  में  भ्रामक  उत्तर  दिया  गया  मैं  इसे
 माननीय  मन््त्री  जी  की  जानकारी  में  ला  रहा  हूं  ।  उत्तरवर्ती  पैरा  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि
 आठवीं  योजनावधि  में  श्रमिकों  की  संख्या  बढ़कर  35  मिलियन  होने  का  अनुमान  है  ।

 अध्यक्ष  सहोशय  :  क्या  मैं  यह  समझूं  कि  आपको  कोई  अनुपूरक  प्रइन  नहीं  पूछना  है  ?

 प्रो०  उम्मारेडिड  बेंकटेस्वरलू  :  यह  एक  भ्रामक  उत्तर  विशेषरूप  से  1991  के  कांग्रस  के

 चुनाव  घोषणा-पत्र  में  इस  सरकार  द्वारा  किए  गए  वायदे  के  संदर्म  में  कि  इससे  एक  वर्ष  में  एक  कशेड़
 लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  होगा  परन्तु  यह  एक  करोड़  कार्य  दिवसों  के  निर्माण  की  बात  नहीं  थी  ।

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  आठवीं  योजना  के  दोरान  430  लाख  काय॑  दिवसों  का
 निर्माण  करने  के  लिए  कोई  नीति  बता  रही  है  अथवा  आठवीं  योजना  के  दौरान  430  लाख  व्यक्तियों
 को  अतिरिक्त  रोजगार  प्रदान  कर  रही  है  ।

 श्री  पी०ए०  संगमा  :  मुझे  इसे  कुछ  स्पष्ट  करने  दीजिए  ।  आठवीं  पंच्रवर्षीय  योजत्ता
 के  प्रारम्भ  में  हमारे  यहां  170  लाख  बेरोजगार  व्यक्ति  इत्का  अर्थ  हुआ  कि  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  इसकी  संख्या  में  तीन  करोड़  50  लाख  की  वृद्धि  और  हो  जाएगी  ।  इसका  अर्थ  यह
 हुआ  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  5  करोड़  20  लाख  बेरोजगार  व्यक्ति  होंगे  एक
 करोड़  70  लाख  पहले  के  शेष  और  तीन  करोड़  50  लाख  बेरोजगार  लोगों  की  और  और  जैसा
 कि  मैंने  कहा  है  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  ग्रामीण  क्षेत्रों  पर  अधिक  बल  दिया  है--हम  आधा
 करते  हैं  कि  इससे  4  करोड़  30  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  होगा  ।  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्त  तक  केवल  90  लाख  बेरोजगार  व्यक्ति  रह  जाएंगे  ।  यह  सही  स्थिति  प्रुनः  नौवीं
 पंच्रवर्षीय  योजना  के  दौरान  3  करोड़  60  लाख  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  वृद्धि  होगी  ।  इसलिए  नौबीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हमें  4  करोड़  50  लाख  व्यक्तियों  वो  रोजगार  देना  होगा  ।  यदि  हमें  सन्
 2002  तक  पूर्ण  रोजगार  अथवा  लगभग  पूर्ण  रोजगार  देना  तो  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 हमें  प्रति  वर्ष  94  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  देनां  दोगा  ।  इतने  व्यक्तियों  को  रोजगार  देना  अपेक्षित
 होगा  जिसका  अर्थ  होगा  कि  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  2.7  प्रतिशत  की  वद्धि  दर  से  रोजगार
 के  अवसर  उत्पन्न  करना  ।  नौबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  अर्थात्  सन्  2000  तक  हमारा
 लक्ष्य  प्रति  वर्ष  94  लाख  व्यक्ष्तियों

 को  रोजगार  देना  है  जिसका  अर्थ  होगा  रोजगार  के  अवसरों  में
 2.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  ।  यह  सश्कार  की  वास्तविक  नीति  है  और  आठवीं  पंच्वर्शीय  योजना  के  दौरान
 इस  बारे  में  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।
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 श्री  गंदी  येल्ल॑या  :  माननीय  अध्यक्ष  हमारे  देश  के  80  परसेंट  लोग  गांवों  में  रहते  हैं  ।

 मैं  भ्रम  मंत्रो  जी  सेਂ  पूछना  चाहता  हुं  कि  जो  पब्लिक  अंडरटेकिर्ज  हैं  और  जो  इण्डस्ट्रीज  हैं  जो  डिस्ट्रिक्ट

 हैडक्वार्टर्स  में  आती  क्या  उनमें  गांव  के  रहने  वाले  नौजवानों  को  मौका  दिया  जाएगा  ?  क्या  इसके

 लिए  भारत  सरकार  की  ओर  से  कोई  गाइडलाइन्स  और  अगर  नहीं  हैं  तो  क्या  आप  ऐसे  निदंश  देने

 की  कृपा  करंगे  ?

 |

 श्री  पी०ए०  संगमा  :  मैंने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  ही  दे  दिया  है  ।

 क्री  लोफनायथ  चौधरी  :  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ

 में  एक  करोड़  70  लाख  बेरोजगार  व्यक्ति  दोष  अतः  उन्होंने  4  करोड़  30  लाख  व्यक्तियों  को

 गार  देने  की  योजना  बनाई  मैं  जातना  चाहता  हूं  कि  इस  अवधि  के  दौरान  वास्तव  में  बेरोजगार

 व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  क्या  होगी  ।  उन्होंने  कहा  कि  90  लाख  बेरोजगार  व्यक्ति  शेष  रह  जाएंगे  ।  मैं

 यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उन  लोगों  के  बारे  में  भी  विचार  किया  गया  है  जिन्हें  विधमान  नीति  के

 कारण  रोजगार  प्रात  नहीं  होगा  और  साथ  ही  क्या  बेरोजगार  व्यक्तियों  का  समग्र  रूप  से  निर्धारण

 करते  समय  उन्हें  इसमें  शामिल  किया  गया  है  ।

 मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  पर  अधिक  बल  दिया  जाएगा  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूँ  कि  कुल  बेरोजगार  व्यक्तियों  में  से  कितने  युवक  शिक्षित  हैं  जिन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  देने  के

 सरकार  के  प्रयास  के  बावजूद  भी  रोजगार  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  क्या  इस  दिशा  में  कोई  मूल्यांकन  किया

 गया  है  अथवा  नहीं  ?  यदि  मूल्यांकन  किया  गया  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  बहुत  सारे  प्रश्न  तो  सहा  उत्तर  प्राप्त  करना  कठिन  होगा  ।

 थी  लोकमाथ  चौधरी  :  यही  सारी  समस्या  इसलिए  यही  कारण  है  कि  मैं  यह
 दोबारा  पूछूंगा  ।  मेरे  प्रनन  का  तीसरा  भाग  यह  है  कि  क्या  सरकार  ने  रिक्त  पड़े  हुए  पदों  की  संख्या  का
 पता  लगाया  है  और  यह  कि  सरकारी  आदेशों  के  अनुसार  इन  पदों  को  भरा  नहीं  जा  रहा  है  और
 लोगों  को  रोजगार  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ?  वर्तमान  में  रिक्त  पड़े  हुए  पदों  की  संख्या  किसनी  है  ?  क्या
 सरकार  ने  इसका  पता  लगाया  है  ?

 मैंने  अपने  प्रषन  को  तीन  भागों  में  प्रस्तुत  किया  है  और  मुझे  मनन्त्री  महोदय  से  सही  उत्तर  प्राप्त
 होने  की  आशा  है  ।

 थी  पी०ए०  संगमा  :  जहां  तक  युवाओं  का  सम्बन्ध  उनके  बारे  में  मैंने  यह  कहा  है
 कि  52  मिलियन  बेरोजगार  लोगों  में  से  68  प्रतिशत  युवा  हैं  जिनकी  आयु  ।5  वर्ष  से  29  वर्ष  के  बीच

 मेरे  पास  शिक्षित  और  अधशिक्षित  युवाओं  के  अलग-अलग  आंकड़े  नहीं  वे  आंकड़े  मेरे  पास
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  हम  इन  आंकड़ों  को  भी  एकत्र  करने  का  प्रयास  कर  रहे  वास्तव  मैंने  आज
 ही  उन  आंकड़ों  को  एकत्र  करने  का  अनुदेश  जारी  किया  कुल  बेरोजगार  लोगों  में  से  68  प्रतिशत
 लोग  15  वर्ष  की  आयु  से  अधिक  के  युवा  हैं  ।  प्रश्न  का  एक  भाग  तो  यह  है  ।

 प्रघन  का  दूसरा  भाग  सरकार  के  पास  भारी  संख्या  में  रिक्त  पड़े  पदों  के  सम्बन्ध  में  है  जिन्हें
 भरा  नहीं  जा  रहा  यह  सत्य  है  कि  एक  ओर  तो  हम  बेरोजगारी  की  भारी  समस्या  की  वात  करते

 /  17
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 पद  रिक्त  पड़े  हुए  अब  जो  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  की  समस्या  :
 है  वह  मात्र  बेरोजगारी  तक  ही

 सीमित  नहीं  है  ।  दुर्भाग्य  से  हम  आज  यह  पाते  हैं  कि  हमारे  शिक्षित  युवाओं  में  से अधिकतर  रोजगार

 पर  लगने  में  सक्षम  नहीं  हैं  और  यह  उनका  दोष  नहीं  यह  दोप  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  का  है  जिससे

 हम  अपने  युवाओं  को  देश  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  प्रशिक्षित  नहीं  कर  पाते  हैं  और  इसीलिए  हमारे
 शिक्षित  युवकों  में  से  अधिकतर  रोजगार  पर  लग  पाने  में  सक्षम  नहीं  हैं  ।  हम  इसे  ठीक  करने  का

 कर  रहे  इसी  कारण  से  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  तैयार  की  गई  है  जिश्मं  शिक्षा  के  व्यवसायीकरण  पर

 बइ  दिया  गया  जिसमे  इसी  बात  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 जहां  तक  तथाकथित  छंटनी  नीति  के  परिणामस्वरूप  अपना  रोजगार  गंवाने  वाले  लोगों  का

 सम्बन्ध  है---यद्यपि  हमे  इसे  छंटनी  नीति  नहीं  फिर  भी  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बता  दूं  कि

 आज  तथाकथित  छंटनी  नीति  का  जो  प्रश्न  है  यह  प्रमुख  रूप  से  58  सरकारी  उपक्रमों  तक  हा  सीमित

 है  और  ये  58  सरकारी  उपक्रम  वे  उपक्रम  हैं  जो  दीर्घकाल  से  रुग्ण  इन  इकाइयों  में  कार्यरत  लोगों

 की  कुल  संख्या  मात्र  4.5  लाख  मैं  तो  तुलना  कर  रहा  देश  के  319  मिलियन
 कमकारों  की  तुलना  में  यह  कम  ही  मैं  कुल  कर्मकारों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  लोकताथ  चौधरो  :  और  निजि  क्षेत्र  की  स्थिति  क्या  है  ?

 श्रीमती  मासिनी  भट्टाचायं  :  निजि  क्षेत्र  में  तो अधिक  लोग  आपको  उनके  बारे  में
 विचार  करना  होगा  ।  )

 श्री  पी०ए०  संगमा  :  कुछ  इकाइयों  मामले  को  बी०आई०एफ०आर०  के  पास  भेज
 दिया  गया  है  ।  उनमें  से  अधिकतर  इकाइयों  की  विशेष  त्रिपक्षीय  समिति  में  समीक्षा  की  जा  रही  मैं
 सभा  को  Ag  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  भारत  सरकार  की  कर्मचारियों  को  संकट  में  डालने  अथवा  उन्हें
 दबाने  की  नीति  कभी  नहीं  रही  |  हम  तो  छंटनी  का  तरीका  नहीं  अपनाने  जा  रहे  हम  जो  कहने
 का  प्रयास  कर  रहे  हैं  वह  यह  कि  हम  उन्हें  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  की  पेशकश  कर  रहे  हैं  ।  प्रत्येक
 स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  थोजना  में  स्व-रोजगार,के  माध्यम  से  पुनर्वास  की  व्यवस्था  भी  इसलिए
 अधिकतर  यदि  मान  भी  लें  कि  उन्हें  अपनी  नौकरी  से  हाथ  धोना  पड़ता  है  तो  उन्हें  भी  पुनर्वास
 का  अवंसर  मिलेगा  क्योंकि  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  की  प्रत्येक  योजना  में  पुनर्वास  की  व्यवस्था  है  ।

 ]

 श्री  माणिकराव  होडल्पा  गावीत  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  श्रम  मन््त्री  जी  से
 जानना  रहता  हूं  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दरम्यान  कितने  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के

 युवक  बेरोजगार  रहने  का  अनुमान  आज  भी  देखा  जाता  है  कि  जितने  पद  उनके  लिए  आरक्षित

 किए  गए  वे  भी  अभी  तक  पूरी  तरह  भरे  नहीं  जा  सके  उन  पदों  को  न  भरने  के  पीछे  बहाना
 यह  किया  जाता  है  कि  स्थूटेबल  के  डीडेट्स  अवेलेबल  नहीं  इसे  देखते  हुए  के  की
 परिभाषा  में  क्या  सरकार  कोई  तबदीली  लाने  की  कोशिश  करेगी  ताकि  इन  जातियों  के  युवकों  को
 नौकरी  मिल  सके  और  आरक्षित  पद  भर  सके  ।  ह

 ]
 शी  पी०ए०  संसमा  :  मेरे  पास  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  बेरोजगार के  4  जिगार

 व्यक्तियों  और  नौकरियों  में  आरक्षण  और  इसके  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  अलग-अलग  आंकड़े  नहीं  हैँ
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 और  यह  कि  ये  आंकड़े  कार्मिक  विभाग  और  कल्याण  मन्त्रालय  के  पास  इसलिए  यह  प्रइन  इस
 विभाग  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  सूचना  दें  और  हम  विचार  करेंगे  ।

 ]

 शी  अरविद  त्रिवेदी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 शिक्षित  और  अशिक्षित  बेरोजगार  जय  ग्रामीण  शहरी  जगहों  पर  रहते  हैं  तो  उनके  लिए  क्या
 सरकार  के  पास  ऐसी  योजना  है  कि  उनको  मासिक  भत्ता  दिया  जाए  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 क्या  ऐसा  कोई  प्लान  आपने  तय  किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  रोजगार  योजना  उसी  के  लिए  है  ।

 श्री  छेदी  पासवान  :  अध्यक्ष  यह  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  और  यहां  के  80  प्रतिशत
 लोग  गांबों  में  बसते  हैं  ।  इस  बात  को  मजबूती  के  साथ  कहा  जा  सकता  है  कि  जब  तक  इस  देश्ष  में

 कुटीर  और  लघु  उद्योगों  का  विकास  नहीं  होगा  तब  तक  इस  देश  से  बेरोजगारी  समाप्त  नहीं  हो  सकती
 मैं  मंत्री  जी  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  लघु  और  कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ाने  के लिए  सरकार  कौन  से

 कारगर  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 इस  देश  में  करीब  साढ़े  चार  करोड़  बेरोजगार  जितने  शिक्षित  बेरोजगार  नौजबान

 उनको  जब  तक  नौकरी  नहीं  मिलती  या  स्व-रोजगार  नहीं  तब  तक  क्या  सरकार  के  पास  कोई

 बेरोजगारी  भत्ता  देने  का  प्रोग्राम  है  ?

 ]

 श्री  पी०ए०  संगमा  :  अपने  उत्तर  में  मैंने  यह  पहले  ही  बताया  है  कि  जाठवीं  और

 नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रोजगार  पैदा  करने  वाले  कृषि  और  ग्रामीण  क्षेत्र  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  सरकार  के  ऐसे  क्षेत्र  का  भी  निर्माण  गतिविधियों  के  लिए  विकेन्द्रीकरण  किया  गया  है  ।

 डा०  कारतिकेइवर  पात्र  :  माननीय  मन््त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  यह  बताया  :--

 1987-88  में  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  शिक्षितों  के  रोजगार  और

 बेरोजगारी  के  पिछले  विश्तृत  सर्वेक्षण  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  उत्तर  नहीं  पढ़ना  आप  अपनी  बात  कहें  ।

 डा०  कार्तिकेशवर  पात्र  :  लेकिन  कई  वर्ष  बीत  बावजूद  भी  नवीनतम  सर्वेक्षण  नहीं
 कराया  गया  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  नवीनतम  सर्वेक्षण  कब  कराया

 जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोश्य  :  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  उन्हें  भेजी  जा  सकती  है  ।  अब  श्री  बीरेन्द्र  सिह  बोलेंगे  ।

 शी  वीरेगा  सिंह  :  अध्यक्ष  मन््त्री  जी  ने  उत्तर  दिया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बढ़ती  हुई
 बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिए  नौजबानों  को  सार्वजनिक  और  व्यक्तिगत  उपक्रमों  में  रोजगार  देने
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 की  योजना  बनाई  ग्रामीण  क्षेत्र  के  जो  प्रान्तीय  और  जिला  स्तर  के  के लिए
 सरकार  ने  एक  योजना  बनाई  थी  कि  सावंजनिक  और  व्यक्तिगत  उपक्रमों  में  उनको  रोजगार  दिया

 जाएगा  ।  अध्यक्ष  आपने  भी  रूलिंग  दी  थी  कि  उतको  रोजगार  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  सरकार

 द्वारा  कराई  जाएगी  ।  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  खिलाड़ियों  को  कब  तक  रोजगार  दिलाने

 की  विधेष  व्यवस्था  की  जाएगी  ?

 [  अवुवाव  |

 श्री  पी०ए०  संगमा  :  माननीय  सदस्य  की  बात  सही  है  और  हम  बलों  में  प्रतिभावान

 लड़कों  को  प्राथमिकता  दे  रहे  यह  योजना  क्रियान्वयनाधीन  है  और  यह  जारी  रहेगी  ।

 भ्री  के०  मुरलीधरन  :  शिक्षित  बेरोजगारों  की  समस्या  भारत  की  सबसे  बड़ी  समस्या

 है  ।  स्व॒रोजगार  योजनाओं  में  से  कुछ  असफल  हो  चुकी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  संक्षेप  में  आप  घड़ी  को  देखकर  अपने  प्रइन  का
 आकार  तय

 झी  के०  सुरलीधरन  :  इसलिए  मैं  मन््त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  श्रम

 उद्योग  मन्त्रालय  के  साथ  परामर्श  बेरोजगारी  की  समस्या  का  हल  करने  के  स्वरोजगार

 कार्यक्रम  का  अध्ययन  करेगा  ।

 थी  पी०ए०  संगमा  :  मैंने  पहले  ही  यह  बता  दिया  है  कि  हमारे  देश  में  शिक्षित
 बेरोजनारों  की  समस्या  अत्यन्त  गम्भीर  है  और  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  उनके
 लिए  एक  नीति  त॑यार  करने  हेतु  मंत्रिमण्डल  के  पास  एक  मंत्रिमण्डलीय  उपसमिति  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधतकाल  समाप्त  होता  है  ।

 प्रश्तों  क ेलिखित  उसर

 राष्ट्रीय  प्रत्यक्ष  कर  न्यायालय

 +  344.  क्री  सोहन  शावले  :

 थरो  लाल  बाबू  राय  :

 क्या  थि  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 प्रत्यक्ष  करों  से  संबंधित  मामलों  को  शीघ्र  तिपटाने  के  लिए  राष्ट्रीय
 प्रत्यक्ष  कर  स्यायालय  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया

 20



 28  1914
 सिंखित  इतेर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इसे  कब  तक  स्थापित्त  कर  दिया  और

 (  )  यदि  तो  सरकार  ने  इन  मामलों  को  शीघ्य  निपटाने  के  लिए  अन्य  क्या  कदम  उठाये

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०वी०  चगाशेलर  :  से

 जहां  तक  उच्च-न्यायालयों  के  अधिकार-क्षेत्र  का  संबंध  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  से  उसे  राष्ट्रीय  प्रत्यक्ष  कर
 न्यायालय  कोर्ट  ऑफ  डायरेक्ट  के  कधिकार-क्षेत्र  द्वारा  प्रतिस्थापित  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  जिसे  राष्ट्रीय  प्रत्यक्ष  कर  न्यायाधिकरण  के  रूप  में  जामा  जाएगा  ।  प्रस्तावित  न््यायाधिकरण
 केवल  उन्हीं  अपीलों  की  सुनवाई  करेगा  जिनमें  कानून  के  पर्याप्त  प्रषन  निहित  हों  ।  भाशा  है  कि  यह
 न्यायाधिकरण  वर्ष  1994  में  किसी  समय  अपना  काये  करना  छुरू.कर  देगा  ।

 उपर्युक्त  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रढन  के  इस  भाग  का  उत्तर  देने  का  प्रहन  ही  नहीं
 उठता  ।

 उड़ीसा  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बेंक  को  नई  योजनाएं

 #346.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतोय  स्टेट  बंक  ने  उड़ीसा  के  लिए  कुछ  नई  योजनाएं  आरंभ  की  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  ये  योजनाएं  औौद्योगिक  उद्यमों  के  लिए  मौर

 यदि  तो  इस  योजना  के  अंतर्गत  प्रस्तावित  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  संसदीय  कार्य  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  भधरार  :

 नहीं  ।

 से  ये  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सड़कें

 +347.  शओरो  सुरजभाणु  सोलंको  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सभी  राज्यों  कौ  जाने  बाला  अधिकतम  मध्य-प्रदेश-से  होकर  जाता

 यदि  तो  क्या  कैश्ट्ीय  सरकार  का  विचार  अन््तर्राज्वीय  महत्व  की  मध्य  प्रदेश  राज्य

 की  मध्यम  यातायात  दरीਂ  वाली  सड़कों  को  चोड़ा  करने  तथा  उन्हें  सुदृढ़  करने  के लिए  मध्य  प्रदेश  को

 विशेष  केस्त्रीय  सहायसा  देने  का-है
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 या

 मध्य  प्रदेश  में  ऐसी  सड़कों  की  कुल  लम्बाई  कितनी  है  और  उन्हें  भौड़ा  करने  व  सुदृढ़
 बनाने  पर  कितना  अनुमानित  व्यय  होगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवोश  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 लघु  बचत  योजनाएं

 +  348.  श्री  राजेना  कुमार  शर्मा  :

 भीमती  महेगा  कुमारों  :

 क्या  क्षिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  और  चाल्  वित्तीय  वर्ष  में  राष्ट्रीय  बचत  इंदिरा  विकास

 किसान  विकास  पत्र  और  अन्य  लघु  बचत  योजनाओं  में  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया

 क्या  आयकर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कतिपय  प्रोत्साहनों  के  वापस  ले  लिए  जाने  के
 फलस्वरूप  लघु  बचत  के  माध्यम  से  धन  संग्रह  में  तेजी  से  गिरावट  आई

 क्या  लघु  बचत  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  धन  संग्रह  में  कमी  से  राज्य  सरकारों  के  संसाधनों
 की  स्थिति  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  विशेषतः  गुजरात  सरकार  के  संसाधनों  की  स्थिति  को  सुदृढ़
 बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 ($)  आठवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  बचत  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 दिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 लोक  भविष्य  निधि  सहित  अल्प  बचत  योजनाओं  में  सकल  और  निवल  संग्रहण  इस  प्रकार  हैं  :--

 वर्ष  ु  दिसम्बर  तक  मां  तक

 सकल  निकल  सकल  विकल

 1990-91  11 543.7 9  4907.94  18919.9 3  9103.92  3.92

 11149.95  5  3297.74  18586.62  6640.02

 1992-93  3  11750.14  258  2.8  5

 अत 22



 28  (7)  )  लिखित  सत्र

 और  बचत  रियायतों  में  किसी  परिवर्तन  के  कारण  वष॑  199 1-92  की

 लघु  बचतों  के  सकल  संग्रहण  में  अभी  तक  कोई  गिरावट  नहीं  आई  है  ।  वास्तव  बर्ष  1990-91  में

 दिसम्बर  तक  सकल  संग्रहणों  में  मामूली-सी  गिरावट  आई  थी  और  उनके  स्तर  में  वर्ष  .  का  के

 स्तर  की  अपेक्षा  वर्ष  में  में  अधिक  बढ़ोत्तरी  हुई  निवल  संग्रहण  में  गिरावट  का  मुल्य
 कारण  वापसी  अदायमियों  में  बड़ी  मात्रा  में  बढ़ोतरी  का  होना  है  जिनका  पूर्व  वर्षों  में देय  लघु  बचतों
 की  परिपकवताओं  के  समूह  से  फ्ता  चलता  यद्यपि  आयकर  अधिनियम  का  धारा

 को  समाप्त  कर  दिया  गया  धारा  के  लिए  पात्र  बचत  दस्तावेजों
 के  लाभों  को  धारा  88  के  लिए  पात्र  बना  दिया  गया  घारा  80  एल०  के  अन्तर्गत  प्रोत्साहन  को

 सीमा  रुपये  की  रियायती  ब्याज  आय  से  घटाकर  7,000  रुपये  कर  दिया  गया  यद्यपि  नई

 सीमा  अपेक्षाकृत  निम्न  फिर  भी  यह  लघु  बचतकर्ताओं  के  एक  बड़े  वर्ग  को  शामिल  करने  के  लिए

 पर्याप्त  से अधिक  है  ।  किसी  भी  स्थिति  में  लघु  बचत  पात्रों  में  ब्याज  विभेदक  को  बक  जमाराशियों  की

 तुलना  में  व्यापक  बताया  गया  है  जो  कर  ढांचे  में  सुधार  के  फलस्वरूप  होने  वाले  किसी  भी  संभावित

 प्रतिकूल  प्रभाव  को  प्रतिसंतुलित  अन्ततः  आयकर  के  संबंध  में  राज्यों  के  भाग  में  पर्याप्त  वृद्धि

 हो  रही  समग्र  रूप  राज्य  सरकार  को  अन्तरित  कुल  संसाधनों  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  होती  है  ।

 लक्ष्य निर्धारित  योजना  आयोग  द्वारा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लघु  बचतों  के  संबंध  अलग  से  कोई

 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 ]

 पश्चिम  बंगाल  के  उद्योगों  की ऋण  अदायगी  को  अधिस्यगित  किया  जाना

 श्री  हन्तान  सोल्लाह  :

 शी  असल  दस  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करं गे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  राज्य  के  उद्योगों
 को  ऋण  अदायगी

 के  लिए  विशेष  अष्स्थिगन  की  अनुमति  देने  के  लिए  कोई  पत्र  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  और

 केन्द्र  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अथरार  :

 नहीं  ।

 और  प्रइन  पंदा  ही  नहीं  होते  ।

 उत्पाद  शुल्क  और  सोमा  शुल्क  के  लस्यित  मामले

 +  350.  भी  विजय  एन०  पाटील  :  क्या  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या बड़ी संख्या में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मामले लम्बे समय से निपटाने हेतु सम्बिश 23



 लिएकित  उत्तर
 19  1993

 en  ल+त  तन  कन-न---तत3ल33++त--नम+नम  3७-3७ भा-+क ५  +कमक-+न++++  «नम जन
 यदि  तो  31  1992  को  ऐसे  कुल  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  थे  और  इनमें

 कितनी  राशि  अंतग्नेस्त

 वर्ष  1992-93  92-9  3  के  दौरान  कितने  मामले  निपटाये  गए  और  इनमें  अंतग्रैस्त  राशि  कितनी

 क्या  सरकार  का  ऐसे  मामलों  की  मिपटान  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  करने  हेतु  कोई

 भूत  सुधार  करने  का  प्रस्ताव  और

 (3  )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  एम०बी०  जणखापोखर  :  और  सीमाणशुल्क
 1962  अथवा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  1944  में  आयकर  अधिनियम

 के  अन्तर्गत  समझौता  आयोग  की  किसी  समझौता  आयोय  द्वारा  मामलों  के  निपटात  के  लिए  कोई

 उपबंध  नहीं  हैं  ।  31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  न्याय-निर्णयन  के  लिए  अनिर्णीत

 पड़े  मामलों  की  कुल  संख्या  29679  राशि  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल

 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान  42455  मामलों  का  न््याय-निर्णयत  किया  गया  राशि  के

 बारे  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  (७)  सरकार  का  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमाशुल््क  के  लिए  समझौता  आयोग

 का  गठन  करने  का  प्रस्ताव  विधि  मंत्रालय  से  परामरं  करके  ब्यौरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 हुत्रा  सप्लाई

 #351.  श्री  नथल  किशोर  राय  :  क्या  विस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वित्तीय  थाटों  को  पूरा  करने  के  लिए  देक्ष  में  मुद्रा  सप्लाई
 में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  मुद्रा  सप्लाई  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  भालू  वित्त  बर्ष  के  दौरान  मुद्रा  सप्लाई  की  वृद्धि  दर  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने
 के लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 वित्त  मश्ञजालय
 में  राज्य  मर्जी  और  संसवीब  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्र  (ato  अबरार

 :  जहां  एक  और  मुद्रा  पति  में  पिछले  वर्षों  के  दौरान  वृद्धि  होती  वहीं  दूसरी  ओर
 सकल  घरेलू  उत्पाद  के  प्रतिशत  के  रूप  में  राजकोषीय  घाटा  1990.9  |  में  8.4  प्रतिशत  से  कम  होकर

 24



 28  1914  लिलित  उत्तर
 नम  +ननन--+नननमम»-म-मनमन3-333५333लन---पक+वनननमक  न  ना  सन  पक  कननान-ल  कपल  +न«न»  भ»क-भम-मभमसन+कन--+++-++नअल+क-ब०>े

 रह  जाने  कीं  सम्भावना  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मुद्रा  पूर्ति  में  हुई  वृद्धि  नीचे  दर्शाई  गई  है  :--

 वित्तीय  वर्ष  वाधिक  वृद्धि
 ७०े०म्माकाक+००३४७७०७  कभी  ए+  का

 रुपये  )  प्रतिशत

 1989-90  37,457  19.4.

 1990-91  34,878  15.1

 199 1-9 2  49,256.  18.5

 अनंतिम  ।

 हां  ।

 पिछले  बर्ष  में  13  प्रतिशत  की  तुलना  में  चालू  वित्तीय  वर्ष  (1992-93)  में  मुद्रा  पूर्ति
 की  वृद्धि  का  10.4  प्रतिशत  का  संकेतात्मक  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 लक्ष्य  प्राप्ति  क ेलिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)  बजटीय  घाटे  में  कमी

 (ii)  बाजार  उधारों  में  कमी

 (iii)  राजकोषीय  धाटे  में  कमी  और

 (iv)  सरकार  को  निवल  बंक  ऋण  और  विशेषकर  सरकार  को  निवल  रिजवं  बक  ऋण  में  कमी

 करना  ।

 राष्ट्रीयक्रत  बेकों  को  बकाया  देय  राशि

 *352.  डा०  सहादीपक  सिंह  शाक्य  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  से  राष्ट्रीयकृत  बंकों  को  देय  बकाया  राशि  में  लगातार  वृद्धि  होती

 रही

 यदि  तो  वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  दौरान  देय  बकाया  राशि  कितनी  थी  और
 बित्तीय  वर्ष  199  2-93  के  पूर्वाध  के  अन्त  तक  उक्स  राशि  कितनी

 क्या  उक्त  बकाया  देय  राशि  का  अधिकांश  भाग  बड़े  और  मश्नोले  उद्योगों  के नाम  बकाया

 यदि  तो  वर्ष  199  2-9  3  के  पूर्वाधे  के
 अन्त  तक  यह  बकाया  कितना

 इसके  क्या  कारण
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 लिखित  उत्तर  19  मात्र  1992

 (a)  कया  सरकार  के  इन  बेकों  को  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  नये  कदम  उठाने  का
 निर्देश  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  सरत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  और  संसवीय  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  अवरार

 :  और  मस्तनीय  सदस्य  -  का  आशय  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  के  सम्बन्ध
 में

 श्रेणी-ववार  अतिदेय  राधियों  से  मर््य  1990  और  सितम्बर  1991  की  स्थिति
 के  अनुसार  श्रेणीवार  बकाया  और  अतिदेय  राशियां  नीचे  दी  गई  हैं  :---

 करोड़  रपये

 मार्च  1990

 क्षेत्र  बकाया  अतिदेय  बकाया  कुल  अतिदेय

 राशियां  राशधियां  के  मुकाबले  में  से

 देय  राक्षियों  की  प्रतिशत

 प्रतिशतता  हिस्सा

 1  2  3  4  5

 बड़े  और  मझोले  उद्योग  ३2549  4277  13.14  27.33

 लघु  उद्योग  15198  3075  20-23
 "19.65

 कृषि  16603  3451  20.78  22.06

 अन्य  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  8157  2516  30.85  16.08

 अम्य  सभी  क्षेत्र  25184  2328  9.24  14.88 8

 जोड़  :  97692  4681  13.67

 बड़े  और  मझोले  उद्योग  34247  '  3579  22.94  26.06

 लघु  उद्योग  16252  3579  22.94  19.80

 कृषि  8601  3558  32.30  15.46

 अन्य  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  27749  2778  32.30  18.76

 अन्य  सभी  क्षेत्र  27749  17967  17.53

 जोड़  :  reenter  camera
 २  कक  मामा  भा  ९०-प्रक  कान  १2 राकाकरकााःअा2/जकक पदक  जाया» सा  इ३  ललल__ललल्लुु्हु_॥_लइनलुुुलनुननुु
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 से  ऊपर  उल्लिखित  सारणी  से  यह  पता  घलता  है  कि  क्षेत्र-वार  बकाया  की  तुलना
 में  अतिदेय  राशियों  की  प्रतिशतता  बड़े  और  मझौले  उद्योग  के  मामले  में  कम  है  ।  कुल  अतिदेय
 राधियों  में  से  बड़े  और  मझौले  उद्योग  का  प्रतिशत  हिस्सा  अपेक्षाकृत  अधिक  बंक  आथिक  रूप  से

 अर्थक्षम  गतिविधियां  शुरू  करने  के  लिए  ऋण  के  लिए  पात्र  उधारकर्ताओं  को  ऋण  प्रदान  करते  हैं  ।

 खातों  के  परिचालनों  में  कतिपय  ऋण  अवरुद्ध  हो  जाते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  विभिन्न  कारणों

 से  शाशियां  अतिदेय  हो  जाती  सरकार  अतिदेय  राशियों  को  कम  करने  के  लिए  समय-समय  पर

 सरकारी  क्षेत्र  के बेकों  पर  जोर  डालती  रही  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  भी  बंकों  को  अतिदेय  राशियों

 को  कम  करने  और  अपने  वसूली  कायनिष्पादन  को  धुधारने  का  निर्देश  दिया  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय

 निम्नानुसार  हैं  :--  ऋ

 1.  बेंकों  से  कहा  गया  है  कि  एक  ओर  अरध॑व्यवस्था  के  जरूरतमंद  और  उत्पादक  क्षेत्रों  को
 बेकों  के  दुर्लभ  संसाधनों  का  पुननिवेश  करने  में  सहायता  करने  और  दूसरी  ओर

 ऋणदाता  बकों  की  लाभप्रदता  और  अथेंक्षमता  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  वे  अर्थंक्षम

 वसूली  प्रणाली  स्थापित  करे  ।

 2.  बेकों  के  मुख्य  कार्यपालों  से  कहा  गया  है  कि  वे  बड़े  अग्रिमों  की  मानीटरिंग  करने  के

 लिए  स्वयं  ध्यान  दें  ।

 3.  अलग-अलग  अग्रिमों  की  कारगर  मानीरटरैेंग  और  अनुवर्ती  कारंवाई  करने  के  लिए
 उनके  स्वास्थ्य  को  बताने  वाली  विस्तृत  और  एक  समान  ग्रडिंग  प्रणाली  शुरू
 करना  ।

 4.  बड़े  अवरुद्ध  खातों  की  वसूली  पर  नजर

 5.  जो  अग्रिम  अवरुद्ध  हो  गए  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  उपचारात्मक  का  रंवाई  करना  ।

 ]

 मुक्त  व्यापार  क्षेत्र

 +353.  श्री  सुधीर  गिरि  :  क्या  वाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  तथा  1992-93  के  दौरान  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  कुल
 कारोबार  कितना

 हम  क्षेत्रों  को किन  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ा  और

 इन  व्यापार  क्षेत्रों  को  अधिक  निवेशोन्सुखीःबनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 शानिस्य  सन््ती  प्रणव  :  बर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दौरान
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 प्रोसेसिंग  जोनों  से  दुए  कुल  निर्यात  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 ह

 मुक्त  व्यापार  जोन/निर्यात  निर्मात  करोड़  रु०  )

 प्रौसेसिग  जोन  का  नाम  —_—

 1991-92  1992-93

 93

 ३ ७उ७छ॒औऔऔ॒रऔऔअकीरःक  5

 शान्ताक्रज  इलेक्ट्रानिक्स  ई०पी  ०जैड०  500.17  644.98  4.98

 नोएडा  ई०पी०जेड०  70.84  119.03

 मद्रास  ई०पी०जेड ०
 122.47  134.60

 कोचीन  ई०पी  ०जेड
 ०  28.58  52.23

 फाल्टा  ई०पी०जेड  27.90  11.63

 काण्डला  ई०पी  ०जैड०
 427.18  146.07

 रुपया  मुगतान  क्षेत्रों  को  निर्यात  गड़बड़ा  जाने  की  स्थिति  जैसे  बदलते  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय

 परिदृष्य  का  सामना  करने  के  अलावा  इन  जोनों  के  एककों  के  लिए  सुगम  कार्यंच्रालन  का  वातावरण

 और  वित्तीय  तथा  अन्य  सहायता  की  आवश्यकता  है  जिससे  कि  वे  प्रतिस्पर्धा  बढ़ा

 निर्यात  प्रोसेसिंग  जोनों  में  पूंजी  निविश  को  आकर्षित  करने  सम्बन्धी  पेकेज  में  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  ये  शामिल  हैं  :  -  अपेक्षतया  अधिक  जल्दी  अनुमोदन  देने  की  नीति  एवं

 विधि  का  100  प्रतिशत  विदेशी  इक्विटी  पांच  वर्षीय  कम  शुल्क

 दर  पर  सरलीकृत  घरेलू  टेरिफ  क्षेत्र  में  औद्योगिक  प्लाटों  तथा  रोडों  पर  रियायती

 पट्टा  किराया  और  विकास  आयुकतों  की  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  ।

 सारत-अर्ंत्री  व्यापार

 +3  54.  श्री  शरत  चरश्र  पटनामक  :

 झोमती  दीपिका  एच०  टोपीबाला  :

 क्या  बाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  जमेनी  के  साथ  वर्ष-वार  कुल  कितना  व्यापार

 कया  जमंनी  के  किसी  व्यापारिक  दल  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  इसके  साथ  हुई  बातचीत  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 धाजिज्य  मम्जो  प्रणण  :  एक  विवरण-पत्र  सभापटल  पर  रल  दिया  गया

 तथा  जमेनी  के  एक  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  ने  1993  में  भारत  का  दौरा SUE  DHT  जैज

 किया  और  भारत  में  आथिक  उदारीकरण  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  मुक्य  रूप  से  विचार-विमर्श  किया  ।

 28



 28  1914  लिखित  उतर

 वोनों  पक्षों  ने  कारंवाई  के  मुद्दों  पर  रूपਂ  रेखा  तैयार  जो  अन्य  बातों  के  व्यापार  एवं

 आशिक  सम्बन्ध  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 विधरण

 भारत-जमंन  व्यापार  पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  निम्नानुसार  रहा  :

 रुपये  में  )

 वर्ष  जर्मनी  को  भारत  जमंनी  से  भारत  भारत  और  जमंनी

 के  निर्यात  के  आयात  के  बीच  किया  गया

 कुल  व्यापार

 1989-90  9-90  1777.79  7749.67  “4527.46

 1990-91  2534.59  3477.42  6012.01

 55  3849.08  6953.63 i991-92  3104.
 बनननमन»कमनककनननककक  ना  राजस्थात में संगमरमर की खाने  धनिन  न  निनननगनगनगनभगतण-न  क्ननननतनगनफगनर२2₹28ल_-+-++>.

 खोल  :  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  सांख्यिकी  महानिदेशालय  ।

 ]

 राजस्थात  में  संगमरमर  को  खाने

 *355,  ओ  ग्रेरू  लाल  सोणा  :  क्या  अम  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  संगमरमर  की  खातों  में  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी
 दी  जाती

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  और

 इन  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाए  हैं  ?

 श्रम  मस्जालय  के  राज्य  मन्भो  पी०ए०  :  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 हा  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  >

 राजस्थान  में  संगमरमर  को  ब्षानों  में  स्यूनतम  मजदूरी  के  उचित  कार्यान्वयन  के  लिए

 प्रवर्तम तंत्र द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं । 29
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 ]

 भूतपूर्व  तेनिकों  की  समस्यायें

 +356,  भेजर  जनरल  भुवत  चर्र  खब्ड्रो  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  सछस्त्र  सेनाओं  के  पेंशनरों  की  पेंशन  में  एक  बार  की  गई  वृद्धि
 टाइम  )  में  विसंगतियों  तथा  ख्रामियों  के  संबंध  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 है
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इनकी  समीक्षा  करने  हेतु  कोई  समिति  गठित  की

 यदि  तो  समिति  की  संरचना  और  इसके  निदेश  पदों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यह
 समिति  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट  दे

 क्या  यह  समिति  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  सेवा-मुक्त  सैनिकों  की  मांगों  की  भी  समीक्षा

 करेगी  ;  और
 ह

 यदि  तो  उनकी  मांगों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पेंशन  में  एक-मुक्त  बढ़ोतरी  की  योजना  में  बिसंगतियों  के  बारे  में  सरकार  को  बहुत-से
 बेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  ये  मुख्यतः  कुछ  श्रेणियों  जैसे  रोजगार  स्टेट  फोर्सेज  पेंशनरों  और  दो

 पेंशन  पाने  वाले  पंशनरों  को  एक-मुहत  बढ़ोतरी  प्राप्त  करने  की  पात्रता  से  बाहर  रखने  बिरुद्ध  की

 गई  शिकायतों  से  संबंधित  है  ।  ऐसी  मांगों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई  इस
 समिति  के  अपर  रक्षा  मंत्रालय  और  विधि  वित्त  पेंशन

 और  पेंशनर  कल्याण  विभाग  प्रत्येक  में  से एक-एक  अपर  एडजूटंट  सेना

 संयुक्त  रक्षा  अपर  रक्षा  लेखा  अपर  वित्तीय  रक्षा
 उप  सचिव  रक्षा  मंत्रालय  शामिल  हैं  ।

 2...  समिति  के  विचारार्थ  विषय  हैं  :---

 1-1-1986  से  पहले  सेवानिवृत  हुए  सश्षत्त्र  सेना  कामिकों  की  पेंशन  में  की  गई

 एक-मुद्त  बढ़ोतरी  की  योजना  के  कार्यान्वयन  से  उत्पन्न  हुई  समस्याओं/विसंगतियों
 पर  विचार  ।

 1-6-1953  53  से  पूर्व  के  सशस्त्र  सेना  जिन्हें  अंतरिम  कारंवाई  के  रूप  में

 पेंद्ान  में  एक-मुश्त  बढ़ोतरी  के  लिए  अधिकृत  किया  गया  के  लिए  एक-मुह्त

 बढ़ोतरी  की  वास्तविक  राषि  की  मात्रा  निद्च्चत  करने  के  लिए  समृत्रित
 प्रणाली  तैयार  करना  ।
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 जि  ऑन  नकल

 स्टेट  फोर्सेज  प्रादेशिक  सेना  पेंशन  का  केवल  अशक्तता  अंश  ही

 प्राप्त  करने  वाले  बर्भा  और  एच०के०एस०  आर०ए०
 गैर-नियमित  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  आदि  को  एक-मुष्त  बढ़ोतरी

 देने  से  संबंधित  समस्याओं  पर  विचार  ।

 3.  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना

 4...  भूतपूर्व  सैनिकों  की  शेष  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  एफ  अन्य

 विश्व-युद्ध  के  योद्धाओं  को  सभुच्षित  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  की  गई  मांग  पर  विभार
 कर  रही  है  ।

 *337.  भी  चित्त  बसु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फेडरेशन  इंडियन  चैम्बसे  आफ  कमर्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  न ेआथिक  विकास  की
 गति  तेज  करने  हेतु  10  वर्षीय  संदर्शी  योजना  हाल  ही  में  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  इसकी  प्रमुख  विशेषताएं  क्या

 क्या  सरकार  का  आशिक  विकास  हेतु  इन  सुझावों  का  पालन  करने  का  विभार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  क।ये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 सरकार  को  फेडरेशन  आफ  इंडियन  बैम्बसे  आफ  कामसे  एण्ड  इंडस्ट्रीज  से

 इस  प्रकार  की  कोई  संदर्शी  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  1992  में  फिक्की  की  वाधिक

 साधारण  बैठक  में  प्रस्तुत  किए  गए  सार-लेख  सुधार  भविष्यात्मक  दुश्यावलोकनਂ  की  ओर

 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  ।

 सार-लेख  में  दिए  गए  कुछ  प्रमुख  सुशाव  :  अआर्थथक  सुधारों  में  तेजी  सरकारी

 .  नियंत्रणों  को  कम  से  कम  विद्युत  और  परिवहन  जैसी  आधारमूत  ढांचे  की  कमियों  को  दूर

 )

 राज्यस्तर  पर  परियोजनाओं  का  तेजी  से  राज्य  विद्युत  बोर्डों  की  देयताओं  के  लिए  सरकारी

 कृषि  में  निवेश  के  लिए  सरकारी  संसाधनों  का और  अधिक  प्राइवेट  क्षेत्र  की  अधिक

 भागीदारिता  सहित  उद्योगों  के  साथ  बराबरी  पर  कृषि  का  इसी  प्रकार  के  उत्पादों  पर

 एक  समान  शुल्क  दरें  लागू  करके  अप्रत्यक्ष-करों  को  युक्ति-युक्त  निगम  कर  दरों  में

 सरकार  के  गैर-विकासात्मक  खचों--विशेष  रूप  से  ब्याज  मुगतानों  और  आथिक  सहायताओं  में  कटौती

 प्रतिस्पर्धा  के  लिए  वित्तीय  क्षेत्र  को  कर्ज  लेने  और  उधार  देने  की  दरों  के  बीच  के  अन्तर
 को  कम  प्राइवेट  क्षेत्र  की  पारस्परिक  निधियों  के  लिए  सेबी  का  सावैजनिक  क्षेत्र  के

 उद्यमों  के  शेयरों  की  जनता  को  बिक्री  उपयुक्त  सामाजिक  सुरक्षा  प्रणाली  सहित  एक  ऐसी  उचित
 निर्णय  नीति  विकसित  करना  जो  इससे  संबंधित  श्रमिकों  को  वाधिक  आय  का  सुनिश्चियन  कर

 व्यापारिक  नीति  सुपघारों  में  भी  प्राइवेट  क्षेत्र  को  शामिल  किया  जाना  और  अधिक  रोजगार  की

 संभावना  वाले  क्षेत्रों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  है  ।
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 से  (5)  :  फिककी  के  सार-लेख  में  दिए  गए  फुछ  सुझाव  सरकार  के  आर्थिक  कार्यक्रम

 का  पहले  से  ही  एक  भाग  रहे  हैं  और  उन्हें  या  तो  कार्यान्वित  कर  लिया  गया  है  अथवा  किया  जा  रहा
 है  ।  आर्थिक  सुधार  एक  जारी  रहने  वाली  प्रद्चिया  ह ैऔर  फिक्की  सहित  सभी  क्षेत्रों  से  प्राप्त  सुझावों

 यदि  वे  देश  के  हित  में  हैं  और  हमारी  प्रणाली  के  अन्तर्गत  व्यवहाय  हैं  तो  सरकार  द्वारा  विचार
 किया

 ]

 खमड़े  को  वस्तुओं  का  निर्यात

 +358.  श्री  एज०डो०  देवगोड़ा  :  क्या  बाणिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चमड़े  की  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  की  देश  में  व्यापक  क्षमता

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  कितने  प्रतिशत  क्षमता  का  प्रति  वर्ष  उपयोग
 किया

 ह

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  चमड़े  की  वस्तुओं  के  निर्यात  के लिए  क्या  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया  और

 विष्व  के  कुल  चमड़ा  व्यापार  में  इस  समय  देश  का  भाग  कितना  है  ?

 बाणिण्य  मंत्री  प्रणव  :  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  चमड़ा  तथा  चमड़े  से  बने  साभान  के  निर्यात  में
 रुपये  के  रूप  में  प्रतिशन  वृद्धि  नीचे  दर्शायी  गई  है  :--

 1989-90  :  +26.2%
 1990-91  :  +25.8%
 199  1-9 2  :  +20.5%,

 आठवीं  योजना  के  लिए  चमड़ा  तथा  चमड़ा  सामान  उद्योग  के  सबंध  में  कार्यकारी  समूह
 जिसने  ।  1990  से  अपना  कार्य  शुरू  उसने  सुझाव  दिया  था  कि  आठवीं  योजना  अवधि

 अर्थात्  1994-95  5  के  अन्त  तक  चमड़ा  तथा  अमड़े  के  सामान  के  निर्यात  के  लिए  34516  मिलियन  का
 लक्ष्य  रखा  आठवीं  योजना  अवधि  के  लिए  जो  |  1992  से  शुरू  हुई  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  है  ।

 चमड़ा  तथा  चमड़े  के  सामान  के  निर्यात  में  विध्व  बाजार  में  भारत  का  हिस्सा  लगभग

 3.50,

 |

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  17

 +3  59.  हरी  धी०एस०  बिजयराधबन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  क्या  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  सम्बित  केरल  सरकार  द्वारा  भेजे

 गए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  17  के  समरेलण  प्रस्तावों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  इनके  नाम  क्या  और
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 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  केरल  में
 रा०रा०  17  के  18/05  से  19/00  342/947  से  368/400  किव्मी०  तबा  214/00  से

 225/00  कि०मी०  के  खंडों  के  लिए  संरेखण  योजनाओं  से  संबंधित  तीन  प्रस्ताव  राज्य  सरकार से  प्राप्त

 हुए  हैं  ।

 चूंकि  रा०रा०  17  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  से  मांगा  गया  चरणबद्ध  कार्यक्रम
 अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  इसलिए  यह  बता  पाना  अभी  संभव  नहीं  है  कि  इन  प्रस्तावों  कोਂ  कब  स्वीकृति

 दिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 सीमा  व्यापार  संबंधों  समभोते

 *360.  ओऔमती  बिल  कुमारी  भंडारो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1992  में  और  आज  तक  कुछ  देशों  के  साथ  सीमा  व्यापार  संबंधी  कुछ  समझौते

 किए  गये

 यदि  तो  देशवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  व्यापार  समझौतों  में  निर्यात  के  लिए  सिक्किम  के  कुछ  उत्पादों  पर  भी  विचार

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिण्य  मंत्री  प्रणव  मुलर्जी  )  :  से  इस  समय  भारत  का  सीमा  व्यापार

 करार  चीन  जनवादी  गणराज्य  के  साथ  चीन  जनवादी  गणराज्य  रारकार  के  साथ  दिनांक

 13-12-91  को  सीमावर्ती  व्यापार  पुनः  प्रारम्भ  करने  संबंधी  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  इस
 ज्ञापन  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  प्रारम्भ  में  यह  सीमावर्ती  व्यापार  लिपुलेख  दरें  के  जरिए  भारत

 में  उत्तर  प्रदेश  के  पियौरागढ़  जिले  में  गुजी  और  चीन  जनवादी  गणराज्य  के  तिब्बत  स्वषासी  क्षेत्र  में

 पुलन  तक  सीमित  इस  ज्ञापन  में  आपसी  परामश  से  भारत-चीन  सीमा  पर  अन्य  स्थानों  से  भी

 सीमायर्ती  व्यापार  बढ़ाये  जाने  का  प्रावधान  आ्थिक  संबंध  एवं  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी

 के  संबंध  में  भारत-चीन  संयुक्त  दल  की  दिनांक  4-5  1993  को  बीजिंग  में  आयोजित  बैठक

 के  चौथे  सत्र  में  दोनों  पक्ष  भारत-चीन  सीमा  पर  अन्य  स्थानों  से  भी  सीमावर्ती  व्यापार  का  विस्तार

 करने  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  में  सहमत  हो  गए  थे  ।  इस  संबंध  में  ब्यौरों  पर  विचार  दिया  जा  रहा  है  |

 पो०थी  ०सी०  रेजिन  भावि  का  आर्थिक  मात्रा  में  आयात

 करने  वाली  कंयनियों  के  वियद्ध  कार्यधाही

 3466,  श्री  एस०बी०  थौरात  :

 ओी  शोभनाद्रीव्वर  राब  बाड़ूडे  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  कंपनियां  विशेष  रूप  से  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  वर्ष  1992-93  के  दौरान

 33.



 लिखित  उत्तर  19  1993

 ओ०जी०एल०  योजना  के  अन्तर्गत  पी०वी  ०सी०  रेजिन  आदि  जैसे  माल  का  बड़ी  मात्रा  में  आयात  कर

 रही  है  जिसके  कारण  देश  में  माल  का  ढेर  लग  गया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  सरकार  को  कुछ  निहित  स्वार्थ  वाली  कंपनियों  द्वारा  देश  में  पी०थी०सी०  रेजिन
 और  इसी  प्रकार  के  अन्य  माल  जमा  किए  जाने  के  संबंध  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  मद-वार  और  कंपनी-वार  ब्यौरा  क्या

 भविष्य  में  ऐसे  कार्य  को  रोकने  अथवा  ऐसे  मामलों  में  क्षेपण-रोधी  शुल्क  लगाने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिण्य  संत्री  प्रणव  :  से  एक  विवरण  पत्र  संलरन  है  ।

 विवरण

 भारतीय  सीमा  शुल्क  टेरिफ  अधिनियम  1975  में  1982  में  संशोधन  किया  गया  था

 ताकि  सरकार  पाटनरोधी  शुल्क  लगाकर  डम्प  किए  गए  आयातों  के  लिए  उपाय  कर  इस

 अधिनियम  से  सरकार  को  उन  मामलों  में  प्रतिषादन  शुल्क  लगाने  की  शक्तियां  प्राप्त  होती  हैं  जिनमें

 डम्प  किए  गए  आयातों  से  घरेलू  उद्योग  को  वास्तविक  रूप  से  नुकसान  हो  रहा  होता  ऐसा  कोई

 भी  शुल्क  लगाने  से  पहले  सरकार  द्वारा  नामोदिष्ट  प्राधिकारी  को  डंपिग  की  मौजूदगी  और  नुकसान  का

 पता  लगाना  होगा  ।  नामोदिष्ट  प्राधिकारी  प्रभावित  घरेलू  उद्योग  द्वारा  अथवा  उनकी

 ओर  से  लिखित  अनुरोध  प्राप्त  होने  पर  ही  जांच  शुरू  करता  है  ।  सीमाशुल्क  टैरिफ  नियम  के  अनुसार
 नामोदिष्ट  प्राधिकारी  से  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वह  स्वयं  को  इस  बात  से  संतुष्ट  करे  कि  जो  शुरू
 करने  का  निर्णय  लेने  से  पूर्व  इसके  पास  घरेलू  उद्योग  को  नुकसान  तथा  डम्प  किए  गए  आयातों

 के  कारण  ही  कथित  नुकसान  हुआ  है  इसके  पर्याप्त  प्रमाण  हैं  ।

 पी०वी०सी०  स्टाइरिन  बुटाडिन  एक्रोलोनोट्राइल

 बुटाडिन  ग्लास  फाईबर  परिष्कृत  टेरिफथेलिक  एसिड  मोनो  एथोलीन  ग्लाइकोल
 तथा  पोलिस्ट्रोन  को  डम्प  किए  जाने  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 घरेलू  उद्योग  से  प्राप्त  शिकायतों  के  आधार  पर  नामोदिष्ट  प्राधिकारी  द्वारा  तीन  पाटनरोधी
 जांच  शुरू  की  नामोदिष्ट  प्राधिकारी  के  प्रारंभिक  निष्कर्षों  के  आधार  पर  सरकार  ने  1  जून
 1993  3  तथा  एच०एस०  सं०  39041000,  39042102  के  अन्तर्गत  आने  वाले  तथा

 मेक्सिको  तथा  यू०एस०ए०  में  सभी  स्रोतों  से  उत्पन्न  होने  वाले  पी०वी०सी ०
 रेजिन  पर  पाटनरोधी  शुल्क  लगाया  नामोदिष्ट  प्राधिकारी  ने  स्टाइरिन  बुटाडिन  रबड़  को  डइंपिग
 के  आरोप  संबंधी  जांच  को  समाप्त  कर  दिया  है  क्योंकि  घरेलू  उद्योग  को  कोई  नुकसान  अथवा  नुकसान
 होने  का  कोई  खतरा  नहीं  पाया  गया  बिसफिनोल-ए  की  डंपिग  के  आरोप  के  मामले  में  जांच  की
 कारंवाई  जारी  नामोदिष्ट  प्राधिकारी  को  बाकी  शिकायतों  के  संबंध  में  पाटनरोधी  जांच  छुरू  करने
 के  बारे  में  अमी  निर्णय  लेना  है  ।
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 छात्रों  को  थात्रा  सुधिधायें

 3467.  ओरी  सुरेशानंद  स्थासी  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  सड़क  परिवहन  निगम  की  बसों  में  उत्तर  प्रदेश  के  छात्रों

 को  शिक्षा  के  प्रयोजनार्थ  आवागमन  को  सरल  बनाने  के  लिए  उन्हें  निःशुल्क/रियायती  दर  पर  यात्रा

 सुविधा  प्रदान  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदीश  :  एवं

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  ,

 |

 रसायनों  का  मिर्यात

 3468.  भी  एम०वी०बी  ०एस०  मृति  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  रसायनों  के  घ्िर्यात  पर  नियंत्रण  हेतु  निर्यात  और  आयात  की
 नकारात्मक  सूची  में  आगे  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 उसके  द्वारा  नियंत्रण  हेतु  प्रस्तावित  रसायनों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  से  निर्यात  और  आयात  की  नि्ेधात्मक

 सूची  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  जब  कभी  आवश्यक  समझा  जाता  है  इस  नीति  में

 परिवर्तन  किए  जाते  हैं  ।

 काकोीमाडा  पतन  का  विकास

 3469.  श्री  जे  चोक्काराव  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बंक  ने  आंध्र  प्रदेश  में  काकीनाडा  पत्तन  के  विकास  के  लिए  सहायता  प्रदान
 की  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?  ॥

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीदा  :  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 मुख्य  पसतनों  के  पेंशनभोगी

 3470.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  जल-भूतल  परिथहुन  मन्त्री  13  1991  के  अतारांकित

 पघ्रषम  सं०  7002  के  उत्तर  के  संदमं  में  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 335



 लिखित  उत्तर  1993
 मिनी छ  नीच  क्*ईस  स  ड़  आन  त्त  a  ० er

 कया  छौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिक्षों  के  अन्तगत  केन्द्रीय  सरकार  के  पेंशनभोगियों  को

 प्रदत्त  सभी  लाभ  मुख्य  पत्तनों  के  पेंशनभोग्रियों  को  भी  दिए  गए  हैं

 थदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  अभी  दिये  जाने  वाले  पेंशनभोगी  लाभों  का  ब्यौरा  क्या  और

 मुख्य  पत्तनों  के  पंशनभोगियों  को  ये  लाभ  कब  तक  प्रदान  किये  जामे  की  संभावना  है  ?

 जल-भूलल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगवीश  :  और

 यद्यपि  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पत्तन  कर्मचारियों  पर  लाग  नहीं  होती  फिर  भी  इस

 मन्त्रालय  ने  पत्तन  कर्मचारियों  को  इन  सिफारिशों  के  अनुसार  ज़ाभ  प्रदान  किए  हैं  ।  महापत्तन  न्यासों  के

 कर्मचारियों  को  दिए  गए  लाभों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गए

 1-1-1969  और  31-1  2-198  5  के  बीच  सेवानिवृत्त  हुए  पेंशमभोगियों  के  लिए
 रिक्त  राहुत  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 चूंकि  इस  निर्णय  के  लिए  अन्तरमंत्रालयी  पराम्श  और  सहमति  अपेक्षित  है  इसलिए

 शीद्य  भिर्णयय  लेने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विधरण

 महापतन  न्यासों  को  दिए  जा  रहे  पेंशन  सम्बन्धी  लाभ  दशनि  बाला  विवरण

 (1)  परिलब्धियों  के  50  प्रतिशत  की  दर  से  पेंशन  की  परिगणना  सम्बन्धी  सिद्धांत  को

 और  1]  के  अधिकारियों  पर  लागू  किया  जाए  ओर  महापस्तन  न््यासों  और  डाक  लेबर

 बोर्डों  के  और  1५  के  उन  कर्मचारियों  पर  भी  यह  लाँगू  कियां  जाए  जो

 1-1-1986  से  केन्द्र  सरकार  के  पंशन  संबंधी  लाभों  हेतु  वेतन  की  परिभाषा  में  आते  हैं  ।

 (ii)  न्यूनतम  पेंशन/पारिवारिक  पेंशन  और  उस  पर  राहत  की  रकम  को  बढ़ा  कर  375/-  ०

 प्रतिमाह  कर  दिया  जाए  और  इसे  1-1-1986  से  सभी  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों

 पर  लागू  किया  चाहे  उनके  वेतन  की  परिभाषा  कुछ  भी  37  5/-  रु०

 माह  न्यूनतम  पेंशन  निर्धारित  करने  के  बाद  पेंशन  का  परिवर्तित  मूल्य  घटा

 दिया  जाएगा  ।  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  रभी  अधिकार्टियों  और  कर्मचारियों  को  प्रतिमाह

 अनुमत्य  अधिवःतम  पेंशन  को  बढ़ाकर  4500/-  २०  प्रतिमाह  केन्द्र  सरकार  के  वेतन  पर

 कर  दिया  जाए  जैसा  कि  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  मामले  में  लागू  है  ।

 (iii)  अहंता  सेवा  की  पूरी  की  गई  प्रत्येक  6  माह  की  अवधि  के  लिए  एक  चौथाई  महीने  की

 दर  से  उदारीकृत  जोकि  इस  छा  के  अध्यधीन  है  कि  यह
 अधिकतम  |  लाख  रु०  तक  हो  और  परिगणनीय  परिलब्धियों  पर  कोई  ऊपरी  सीमा  से

 पत्तन  न््यासों  और  डाक  लेबर  बोर्डो  के उन  सभी  श्रेणी  ।,  11  के  अधिकारियों  और
 श्रेणी  [1  और  1४  के  कमेचारियों  पर  भी  लागू  किया  जाए  और  जो  केन्द्र  सरकार  के

 पेंशन  लाभों  हेतु  वेतन  की  परिभाषा  में  आते  हैं  तथा  जो  उपदान  संदाय
 1972  के  तहत  नहीं  भाते  ।
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 (९)  पूरी  सेवा  की  प्रत्येक  6  माह  की  अवधि  के  लिए  आधे  महीने  की  परिलब्धियों  की  दर

 पर  सर्विस  ग्रेश्युइटी  की  उदारीकृत  दर  को  उन  सभी  स्थायी  अधिकारियों  और

 चारियों  पर  लागू  किया  जाए  जो  सेवा  निवृत्ति  लाभों  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  वेतन

 की  परिभाषा  में  आते  हैं  और  जिनकी  अहेता  सेवा  लाभों  वर्ष  से  कम  है  ।

 (५)  वही  सेवा  निवृत्ति/प्रं  च्युडटी  लाभ  जो  स्थायी  कमंचारियों  पर  लाग  है  श्रेणी  ।  और  ए

 के  उन  अध॑-स्थायी  और  अस्थायी  अधिकारियों  तथा  श्रेणी  पर  और  है  के  कर्मचारियों

 पर  भी  लागू  किए  जाएं  जिनकी  अहँता  सेवा  तथा  वर्ष  से  कम  नहीं  है  और  जो  केन्द्र

 सरकार  की  वेतन  की  परिभाषा  में  आते  हों  तथा  अधिवपिता  की  भायु  प्राप्त  करने  अथवा
 किसी  उपयुक्त  चिकित्सा  अधिकारी  द्वारा  चिकित्सा  सम्बन्धी  कारणों  से  आगे  सेवा  के

 लिए  स्थायी  रूप  से  अयोग्य  घोषित  कर  दिए  गए  हों  ।

 उन  पेंणन  भोगियों  जो  से  पहलें  सेवा  निवत्त  हुए  हैं  और  जिनकी  पेंशन
 500  रु०  अथवा  उससे  कम  पेंशन  की  कुल  राशि  पर  उन पेंशन भोभियों को, जो 1-1-69 से पहलें सेवा निवृत्त  प्रतिक्षत  की  दर  से
 रिक्त  राहत  तथा  पेंशन  पर  राहत  दी  जाए  बशत  कि  वह  75  ₹०  प्रति  माह  ब्यूनतम

 अंधशादायी  भविष्य  निधि  के  तहत  सेवा  निवृत्त  होने  वालों  के  सम्बन्ध  केन्द्र  सरकार
 के  कर्मचारियों  क ेलिए  के तहत  से  लागू  लाभ  महापतततन  न्योसों  और  डाक  लेबर
 बोर्डों  के  श्रेणी  |  और  !।  के  अधिकारियों  पर  लागू  किए  जाएं  और  उन्हें  ग्रेच्युइटी  के
 बदले  में  विशेष  अंशदान  की  सीमा-को  50,000  रु०  से  बढ़ाकर  लाल  ८०  करने  की

 अनुमति  दी  यह  छूट  श्रेणी  गा  और  से  के  कर्मचारियों  पर  लागू  नहीं
 होगी  क्योंकि  वे  अंशदायी  भविष्य  निधि  संबंधी  लाभों  के  लिए  की  उदारीकृत
 परिभाषा  के  तहत  आते  हैं  और  यह  उन्त  पर  भी  लागू  की  जाए  जो  उपदान  संदाय

 तहत  के  अन्तगँत  आते  हैं  ।

 अंशदायी  भविष्य  निधि  का  लाभ  प्राप्त  करने  वालों  की  जो  जाए जो  से  रिटायर  हुए
 हैं  विधवाओं  तथा  आश्रित  बच्चों  को  करने वालों  अथवा  कर्मचारी  की  मृत्यु  की
 तारीख  से  अगली  इनमें  से  जो  भी  बाद  में  से  कर्मचारी  रु०  प्रतिमाह  अनुग्रह
 राशि  का  भुगतान  किया  यह  मृगतान  उन  अंशदायी  भविष्य  निधि  लाभ  प्राप्त
 कर्ताओं  जिनकी  मृत्यु  से  पहले  सेबा-काल  के  दौरान  हुई  विधवाओं
 और  आख्ित  बच्चों  को  भी  से  से  देय  उन्हें  उनके  सेवा  मिवृस
 व्यक्तियों  के  लिए  सरकार  द्वारा  विनिदिष्ट  दरों

 पर  अनुझह  राशि  की  रकम  पर  राहत
 का  भी  भुगतान  किया  जाएगा  ।

 कोलिया  भोगोरा  पुल  को  सरस्मत

 347].  भरी  उडधच  अंत  :  क्या  अल-भूतलਂ  परियहन  स्त्री  खह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दया  तेजपुर  की  दिशा  में  ब्रह्मपुत्र  नदी
 के

 ऊपर  निर्मित  कोलिया  भोमों  पुल  का  तीसरा

 सम्भा  दक्षिण  की  तरफ  ज्लुक  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  टूसरे  और  तीसरे  खम्भे  के  मध्य  के  पुल  के

 हिस्से  के  गिरते  का  खतरा
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 यदि  तो  क्या  पुल  के  दोषपूर्ण  निर्माण  का  निर्धारण  करने  के  लिए  कोई  समिति  गठित

 की  गई

 यदि  तो  इस  समिति  के  कया  निष्कर्ष  ओर

 '
 सरकार  द्वारा  पुल  को  उपयोग  योग्य  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मस्ज्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  से

 बरह्मपुत्र  नदी  उत्तरी  किनारे  पर  लगातार  आधात  कर  रही  है  जिसके  फलस्वरूप  स्तम्भ  सं०  पी०  2  और

 पी०  3  के  निकट  भारी  कटाव  हो  गया  है  ।  स्तम्भ  पी०  3  दक्षिण  दिशा  की  ओर  मामूली  सा  झुक  गया

 इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  गई  थी  जिसने  स्तम्भ

 पी०  3  के  चारों  ओर  पत्थर  की  वाड़  वोल्डर  की  व्यवस्था  करने  का  निर्णय

 यह  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  और  वह  स्थिति  अब  रुक  गई  है  तथा  और  झुकाव  दिखाई  नहीं  पड़  रहा  है  ।

 इस  समय  स्तम्भ  पी०  2  तथा  पी०  3  के  बीच  आस्थगित  स्पेन  को  कोई  खतरा  नहीं  पुल  मोटर

 चलमे  योग्य  स्थिति  में  है  ।

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 3472.  डा०  आर०  भल्लू  :

 शोमती  केसरवाई  सोनाजी  क्षोरसागर  :

 क्या  धाणिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  गत  तीन  बर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  दुग्ध  तिलहनों  की  वनस्पति
 फल  और  सब्जियों  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  और  किन-किन  देशों  को  और  उससे

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय

 क्या  सरकार  का  विज्ञार  इन  मदों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  और  सार्थजमिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  वाणिज्य
 मंत्रालय  में  राज्य  मरत्री  कमासुद्दीी  :  यह  जानकारी  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं
 सांख्यिकी  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  इन  प्रकाशनों  में  उपलब्ध  है  (1)  भारत  के  विदेश
 व्यापार  आंकड़े  वस्तुएं  और  1987-88  से  1990-91  और  1992  तथा  (2)
 वार  भारत  का  विदेश  1991  और  मां  19921  इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां  संसद
 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 और  हां  ।  बर्ष  199  2-93  में  फाम  उत्पादों  सहित  कृषि  और  सहबद्ध  उत्पादों
 के  लिए  2000  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  निर्यात  लक्ष्य  रखा  गया  है  जबकि  वर्ष  1991-92  के
 दौरान  188  2.24  मिलियन  अमरीकी  डालर  को  उपलब्धि  हुई  वर्ष  1993-94  के  लिए  मूल्य  के
 रूप  में  इन  निर्यातों  को  15  प्रतिशत  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
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 ee a  >>  जल  आन  पवन तप पतन तप  पा  A RI  पाक  नल  सननननल  क्अिनल+  जज  जब उत्तर प्रदेश में खाम मजदूर  नर

 ] उत्तर प्रदेश में खाम मजदूर 3473. श्री भगवान हांकर रावत : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के खान मजदूरों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई क्या सरकार का विचार सामूहिक बीमा योजना लागू करने और उन्हें ई०एस०भआाई० के अन्तगत लाने का क्या सरकार खात मजदूरों को खान दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु होने और धायल होने पर उन्हें मुआावजा देती और यदि तो वर्ष के दौरान दिये गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ? अम सन्त्रालय के राज्य मंत्री पो०ए० : श्रम मन््त्रालय खान कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण लौह अयस्क मंग्नीज अयस्क खान एवं क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि और अअक खान श्रम कल्याण निधि नाम की श्रम कल्णण निधियों का प्रशासन चलाता इन निधियों के खान कमंकारों के कल्याण के लिए आवास और स्वास्थ्य योजनाएं तैयार की गई उत्तर प्रदेश केवल लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि लागू हैं । से खान कमंकारों के लिए किसी प्रकार की प्रुप बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं खान कमंकारों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का भी प्रस्ताव नहीं तथापि रोजगार से सम्बन्धित शारीरिक जिसके परिणामस्वरूप अध्क्सता हो जाती के मामलों में खान कर्ंकारों को कमंकार प्रतिकर के अंतगत शामिल कियां जाता मृतक के निकट सम्बन्धी को प्रबंधन द्वारा प्रतिपुति के भुगतान का विनियमन उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है जिसका प्रशासन संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है जिसका प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता इस बारे में सूचना श्रम मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है । फ्रडिट कार्ड धारकों से ब्याज लेना 3474, श्री गोविन्दराव निकाम : क्या वित्त मन््तज्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों से ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें वसूल की जा रही क्या कुछ बंक/क्रेडिट कार्ड के खो जाने पर 24 घंटे के भीतर किए गए लेन-देन के आधार पे विचार करते हैं जबकि कुछ अन्य बंक 30 दिन तक के लेन-देन क्या सरकार का क्रडिट कार्डों से सम्बन्धित हार्तों में एकरूपता लाने का विचार और 39
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  और  संसदीय  कार्य  सरत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  अबरार

 :  राष्ट्रीयकृत  बंक  अदत्त  देयताओं  के  लिए  काड्ड  घारकों  से  2  प्रतिणत

 मासिक  की  दर  से  सेवा  प्रभार  लेते  कुछ  बंक  2.5  प्रतिशत  मासिक  प्रभार  लेते  हैं  ।

 आन्ध्रा  बे  बेंक  आफ  इंडिया  और  बंक  आफ  बड़ोदा  के  क्र  डिट  कार्ड  योजना  के  संबंध

 में  उपलब्ध  जानकारी  के  कार्ड  के  खो  जाने  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  से  30  दिनों  तक  खोया  हुआ
 कार्ड  प्राप्त  करने  वाले  द्वारा  किए  गए  उसके  सभी  उपयोगों  के  लिए  मूलकार्ड  धारक  उत्तरदायी  होगा  ।

 केनरा  बेक  केनकार्ड  योजना  के  मामले  में  जब  तक  बंके  को  ऐसी  सूचना  लिखित  रूप  से  नहीं  मिल

 जाती  खोये  हुए  या  चोरी  गए  कार्ड  से  की  गई  किसी  भी  खरीद  के  लिए  कार्डघारक  जिम्मेदार

 और  क्रेडिट  कार्ड  योजनाओं  में  से  एकरूपता  लाने  के  लिए  मार्गनिर्देश  जारी  करने

 के  बारे  में  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  भारतीय  सश  उद्योग  विकास  बंक  की  सहायता

 3475.  श्री  हरि  केबल  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  लभु  उद्योग  विकास  बंके  ने  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  पुनत्ति
 योजमाओं  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  कितनी  सहायता  प्रदान  की

 सरकार  द्वारा  राज्यों  को  प्रदान  की  गईं  कुल  सहायता  की  तुलमा  में  उत्तर  प्रदेश  को  दी

 गई  सहायता  की  प्रतिशतता  क्या

 क्या  इस  योजना  के  अन्तर्गत  रोजगार-के  अवसर  पैदा  करने  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई
 और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  और  संसदीय  कार्य  संज्रालय  के  राज्य  मसत्रो  अबरार

 अहमव  )  :  और  लघु  उद्योग  विकास  बक  द्वारा  उनकी  पुनवित्त  योजना

 के  तहत  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के अति  लघु  और  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  इकाइयों  को

 मंजूर  और  संवितरित  सहायता  निम्नलिखित  है  ४--

 रुपये  )

 बे  मंजरियां  संवितरण  ,

 1990-91  177.55  147.06

 1991-97 2  207.75  131.74

 40.
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 सरकार  ने  विशिष्ट  क्षेत्र  से
 इतर  संसाधन  जुटाने  के  लिए  सिडबी  की  अप्रत्यक्ष  रूप  से

 सहायता  की  ।  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  अखिल  भारत  योग  के  मुकाबले  में  सिड़बी  की  पुनाव्त  योजना

 के  तहत  उत्तर  प्रदेश  में  सहायता  का  प्रतिशत  निम्नलिखित  है  :---

 रुपय े)

 वर्ष  मंजूरियां  अखिल  भारत  संवितरण  अखिल  भारत

 योग  की  तुलनां  यौग  की  तुलना
 में  प्रतिशत  में  प्रतिशत

 1990-91  177.55  8.65  147.06  9.42

 1991-92  207.75  8.84  131.74  8.06

 और  (=)  सिडबी  ने  सूचित  किया  है  कि  लघु  उद्योगों
 को

 दी  गई  वित्तीय  सहायता  के

 वे  विंभिन्न  राज्यों  में  उन्नयनकारी  और  विकास  योजनाएं  भी  चला  रहे  उत्तर  प्रदेश  में

 हाल  ही  में  सिडवी  द्वारा  प्रारम्भ  किए  गए  उन््नयनकारी  कार्यकलापों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :  ब्लाक

 अंगीकार  लघु  उद्योग  समूहों  का  तकनीकी  ग्रामीण  चमड़ा  उन्नयन  परियोजना  और

 लाक  आधुमिकीकरण  योजना  |  इन  विकासशील  कार्य-कलापों  से  अप्रत्यक्ष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 गौर  के  साधन  पधढ़ेंगे  ।

 |

 राष्ट्रीय  राजभार्भों  को  थोड़ा  करता

 3476.  भी  हरचभ्य  सिंह  :  क्या  जल-भूतेल  परिवहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  विशेषकर  पंजाब  में
 किन-किन  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  को  घार  लेन  का  बनाने  का  विचार
 '

 इसके  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  और

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को
 चार  लेन  वाला  बनाने  के  लिए  उसके  चयन  हेतु  क्या  नीति/मापदण्ड

 अपनाया  जाता  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्र  जगदीश  टाइटलर  )  :  और  वर्ष

 1993-94  3-94  के  दौरान  पंजाब  सहित  विभिन्न  राज्यों  में  चार  लेन  के  बनाए  जाने  बाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 के  संसद  द्वारा  1993-94  के  लिए  अनुदान  मांग  पारित  कर  दिए  जाने  के  बाद  ही  बताए  जा

 सकते  हैं  ।

 यातायात  मानदण्ड  के  अनुसार  चार  लेने  बनाना  वहीं  उचित  है  जहां  यातायात  की  मात्रा

 प्रति  दिन  15,000  पी०्सी०यू०  कार  से  अधिक  है  ।

 हारा  पद्चिस  बंगाल  का  पुमवित्त  पोषण

 3477,  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  वित्त  मन््त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 41



 लिखित  उत्तर  19  1993

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेक  द्वारा
 पश्चिम  बंगाल  को  पुनथित्त  पोषण  के  रूप  में  कितनी  घनराशि  प्रदान  की  और

 नाबाडं  द्वारा  प्रभारित  पुतवित्त  ब्याज  दरों  को  सितम्बर  1990  में  युक्तिसंगत  किया

 इस  पर  प्रभारित  ब्याज  दर  कितनी  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अबरार

 अहमद )  :  )  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 पदिचम  बंगाल  ने  योजनागत  ऋ्रणों  के  तहत  विभिन्न  बंकों  को  संवितरित  पुनवित्त  सहायता  के  भबांकड़े
 निम्नलिखित  हैं  :---

 198  9-90

 1990-91

 रुपए  )

 गया  था  और  उसे  पुनवित्त  ऋण  के  आकार  से  जोड़ा  गया  22  से  प्रभावी  नाबाडे

 के  योजनागत  ऋणों  को  लागू  पुनवित्त  ब्याज  दरों  की  संरचना  संलग्न  विवरण  में  बी  गई  है  ।

 विवरण

 धोजनागत  ऋणों  के  अन्तर्गत  ताबा्ड  द्वारा  प्रभारित  पुन्थित्त  ब्याज-दर  दशाने  बाला  विवरण

 क्रम  ऋफ  का  आकार

 स०

 2  का  ््ु

 22-9-90  से

 50000  ₹०  तक

 2.  50000  २०  से  अधिक

 से

 रु०  तक

 2.  रु०  से  अधिक  और

 50000  रु०  तक

 3.  50000  रु०  से  अधिक  और

 42

 2  लाख  र०  तक

 नी  ड  तन  तन
 ब्याज  दर  2%)

 6.5

 9.5

 6.5  ग्रामीण  अति  लघु  और

 7.5  लघु  उद्योग  और  2  वाहनों  वाले

 10.5  छोटे  सड़क  परिवहन  चालक
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 1  2  3

 4.  2  लाख  रु०  से  अधिक  और  12.0  बंक  द्वारा  प्रभावित  दरों  से  4.5%  कम

 7.5  लाख  रु०  तक

 5.  7.5  लाख  रु०  से  अधिक  13.5  वही

 22-4-1992  से

 1.  25000  रु०  तक  6.5

 2.  25000  रु०  से  अधिक  और  10.5

 2  लाख  रु०  तक

 3.  2  लाख  रु०  से  अधिक

 फार्म  सेक्टर

 बंजर  भूमि  वर्षा  10.5

 पर  आधारित/शुष्क
 100%  मिर्यातोन्मुखी  कृषि

 परियोजनाओं

 और  मसाले  के

 के  लिए  योजना

 और  सहुकारी/सरकारी  क्षेत्र

 बंकों  द्वारा  लागू  की  गई  लघु

 सिंचाई  योजनाएं  ।

 नाबाड़े  पुनवित्त  द्वारा  12.0

 समर्थित  अन्य  सभी  योजनाएं
 श्रेणी  की

 योजनाओं  के

 गर  फार्म  क्षेत्र

 हट

 2  लाख  रु०  से  अधिक  और  12.0

 7.5  लाख  रु०  तक

 7.5  लाख  रु०  से  अधिक  13.5
 poommen. ॑॑-+ाथारकमनाााभ मा  ! भेजा  eee  ल्म>क  अजननब-+»2न

 एम०एस  ०टो०  सी०  के  साथ  का  बिलय

 3478.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्या  बाणिव्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  अभ्रक  व्यापार  निगम  को  भारतीय  खनिज  और

 धातु  व्यापार  निगम  के  साथ  विलय  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 43:
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 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  तथा  वर्ष  1990  में  सरकार  ने  मिटको  को

 एस०एमण०टी०सी०  में  मिलाने  का  निर्णय  लिया  ।  1991  में  निर्णय  की  पुनरीक्षा  की

 गई  और  यह  निश्चय  किया  गया  कि  मिटको  से  सम्बन्धित  युधारात्मक  उपाय  इसकी  वर्तमान  स्थिति

 में  व्यवधान  डाले  बिना  किया  जा  सकता  है  ।

 सुम्दरबन  के  जल  क्षेत्र  को  राष्ट्रीय  जलमाग  के  रूप  में  विकसित  करना

 3479.  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आई०डब्ल्यू  ०ए०आई०  ने  सुन्दरवन  क्षेत्र  को  राष्ट्रीय  जलमा्ग  में  विकसित  करने  के

 लिए  लागत  बचत  संबंधी  ब्यौरे  तैयार  कर  लिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  कया  निष्कषे  निकले  हैं  ?

 जल-भूतल  परियहुन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से  वर्ष

 1988-89  में  भारतीय  अंतर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  द्वारा  सन्दग्बन  में  अंतर्राष्ट्रीय  स्टीमर  रूट  के

 संबंध  में  किए  गए  तकनीकी-आ्थिक  व्यवहाय॑ंता  अध्ययन  से  मालम  हुआ  है  कि  इस  जलमागर्गं  खंड  द्वारा

 गंगा  और  ब्रह्मपुत्र/अराक  नदियों  के  बीच  केवल  पारगमन  हो  सकेगा  ।  तथापि  अध्ययन  में  यह  अनुमान
 भी  लगाया  गया  था  कि  इस  जलमागगं  द्वारा  1994-95  तक  1.60  मिलियन  टन  कार्गो  भी  ढोया  जा

 सकता  है  ।

 इस  समय  यातायात  की  कम  मात्रा  और  निष्कर्ष  के  प्रभावों  का पता  लगाने  की  आवध्यकता
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्योंकि  यह  जलमार्ग  सुन्दरबन  के  नेघ्नल  टाइगर  रिजबं  और  बायो-स्फीयर

 रिजवे  में  से  गुजरता  भारतीय  अंतद  शीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  ने  पर्यावरणीय  प्रभावों  का  मूल्यांकन
 करने  का  निर्णय  लिया

 मजबूर  संघ छः

 3480.  श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  क्या  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियनों  मजदूर  संघों  )  को  मान्यता  प्रदान  करने

 के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  मानदण्डों  के  आधार  पर  कितनी  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियनों  को  मान्यता
 प्रदान  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  से  दिनांक  15-5-1990

 को  आथोजित  श्रम  के  साथ  सभी  ट्रेड  यूनियन  संगठनों  )  की  बैठक  में  यह  निर्णय
 लिया  गया  कि  व्रिभित्न  राष्ट्रीय  एवं  अन्तर्राष्ट्रीय  सामतियों  और  परिषदों  में  प्रतिनिधित्व
 करने  के  लिए  केवल  उन्हीं  केन्द्रीय  ट्रेंड  यूनियन  संगठनों  को  मान्यता  दी  जिनकी  5  लाख  या
 इससे  अधिक  की  सत्यापित  सदस्यता  है  और  जिनका  विस्तार  4  राज्यों  और  कृषि  सहित  4  उद्योगों  में

 बैठक  तेयार  किये  गये  मानदंडों  के आधार  पर  अभी  तक  किसी  भी  केन्द्रीय  ट्रेक  यूमिवन  संगठण
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 को  ओपचारिक  मान्यता  नहीं  दी  गई  31-12-1980  की  स्थिति  के  अनुधार  सामान्य

 सत्यापन  में  भाग  लेने  वाले  10  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियन  संगठनों  को  सरकार  द्वारा  गठित  विभिन्न  समितियों

 आदि  में  नामित  किया  जा  रहा  है  ।

 जज  अऑज+-+  »«  et

 रिपव्लिक  फो्जे

 348  श्री  धर्मश्िक्षम  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हैदराबाद  की  रिपब्लिक  फो्ज  का  अधिग्रहण  करने  संबंधी  अम्यावेदन

 प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  म॑सस  रिपब्लिक  फो्ज  सिमिटेड  में

 रक्षा  मंत्रालय  के  अधीनस्थ  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  मंससे  भारत  अथंमूवर्स  लिमिटेड  से  सहयोगात्मक

 व्यवस्था  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  जिससे  दोनों  मिल  कर  संयुक्त  रूप  से  या  दोनों  एक  होकर

 कार्य  सके  ।

 भारत  अथ॑ैमूवर्स  लिमिटेड  के  निदेशक  मण्डल  ने  मैसस  रिपब्लिक  फोर्ज॑  लिमिटेड  की

 अधिक  कामिक  शक्ति  और  ऋण  ग्रस्तता  तथा  अन्य  संबद्ध  बातों  को  श्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रस्ताव  को

 स्वीकार  नहीं  किया  भारत  अथ॑मूवर्स  लिमिटेड  अपनी  फोजियों  की  कई  आवश्यकताओं  की

 मैसर्स  रिपब्लिक  फो्ज  लिमिटेड  से  पूति  करता  रहेगा  ।

 नशीली  व्याओं  का  अवध  व्यापार

 3482.  श्री  बो०  देवराजन  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  रूस  के  राष्ट्रपति  के  भारत  अमण  के  दौरान  नशीली  दवाओं  का  अवैध  व्यापार

 रोकने  हेतु  कोई  समझौता  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंजालय  सें  रास्य  संत्रो  एम०वो०  चन्द्रशेत्तर  :  हां  ।  रूस  के

 राष्ट्रपति  के  भारत  भ्रमण  के  दौरान  भारत  गणराज्य  की  सरकार  तथा  रूस  संघ  की  सरकार  ने  स्वापक

 आषध  एवं  प्रभावी  पदार्थो ंके  अवेध  व्यापार  को  रोकने  हेलु  सहयोग-के  लिए  करार  पर  हस्ताक्षर

 किए  हैं  ।

 इस  करार  में  सूचना  के  आदान-प्रदान  करने  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  औषध  गिरोदों  की

 आपराधिक  गतिविधियों  का  पता  दबाने  और  रोकने  की  व्यवस्था  है  ।

 \

 पाकिस्तान  फी  जैलों  में  सेनिक

 3453.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तानी  जेलों  में  अभी  कितने  भारतीय  सैनिक  असहाय  पड़े

 चं
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 क्या  सरकार  का  विचार  उनके  आश्रितों  को  कोई  सहायता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  थया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  ऐसा
 माना  जा  सकता  है  कि  इस  समय  28  गुमशुदा  सेना  कार्मिक  पाकिस्तान  में  हिरासत  में  हैं  ।

 से  ग्रुमशुदा  कामिकों  को  मृत  समझ  लिया  गया  है  और  उनके  परिवारों  को

 डदारीकृत  पेंशन  लाभ  दिया  गया  जिसमें  उदारीकृत  पारिवारिक  पारिवारिक  उपदान  संतान

 भत्ता  और  संतान  शिक्षा  भत्ता  शामिल

 ]

 केन्द्रीय  सड़क  कोष  के  अन्तगंत  अनुमोदित  परियोजनाएं/योजनाएं

 3484.  श्री  थाइल  जान  अंजलोज  :  क्या  जल-भूतल  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 1992-93  के  दौरान  केरल  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सड़क  कोष  से

 सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  भेजी  गई  परियोजनाओं/योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  परियोजना  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कायेवाही  की  गई  और  ४५

 परियोजना-वार  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  अब  तक  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  जगदीश  :  और

 केरल  राज्य  सरकार  ने  वर्ष  1992-93  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  650.00  लाख  रुपये

 की  लागत  की  ।0  स्कीमें  भेजी  हैं  ।  इन  प्रस्तावों  को  अनुमोदित  किया  जाना

 चूंकि  स्कीमें  अभी  अनुमोदित  नहीं  हुई  हैं  इसलिए  निधियां  जारी  करने
 का

 भ्रएन  ही  नहीं

 उठता  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कर्मचारियों  को  संख्या

 348  5.  श्री  सेयद  शहाबुद्दीत  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 दिल्ली  परिवहन  निगम  की  स्वीकृति  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी

 ।  1992  को  कर्मचारियों  की  पद-बार  कुल  संख्या  कितनी  और

 वर्ष  1992  के  दौरान  भर्ती  किए  गए  कर्मचारियों  की  श्रेणी-वार  संख्या  कितनी  है  ?

 जल-भूतल  परिथहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  दिल्ली  परिवहन
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 निगम  के  कमंचारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 क्रम  श्रेणी
 सं०

 1,  ड्राईवर

 2.  कंडक्टर

 यातायात  पयंवेक्षी  कमंचारी

 मरम्मत  एवं  अनुरक्षण
 पक्ष

 प्रशासन  तथा  अन्य  कर्मचारी फ़

 औि

 ०२

 जोड ़:

 लिखित  सर

 1-1-93  की  स्थिति  के  अनुसार
 स्वीकृत  संख्या

 10883

 10883 3

 8706

 6529

 अवन-+-वमम-नकक+न+भ++>>न-

 1-1-92  की  स्थिति  के  अनुसार  दि०प०नि०  में  कुल  40,253  कर्मचारी  कायेरत  थे  ।

 वर्ष  1992  के  दौरान  भर्ती  किए  गए  कर्मचारियों  के  श्रेणीवार  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  है  :--

 क्रम  श्रेणी

 सं०
 >>

 1...  ड्राईवर

 2  कंडक्टर

 3...  यातायात  पय॑वेक्षी  कमंचारी

 4

 5

 मरम्मत  एवं  अनुरक्षण  पक्ष

 प्रशासन  तथा  अन्य  कमंचारी

 जोड़  :

 र्षं  1992  के  दौरान  भर्ती

 किए  कर्मचारी

 लिशड०  ४  अब  अब हकऑंकेेीस२ी२नीनतननन>ननत-न-न तन  दिसम्बर

 सहकारी  धेक

 86.  श्री  ललित  उरांव  :  क्या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  दिसम्बर

 तक  देश  में  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  सहकीरी  बंकों  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदीय  कार्य  भस्त्रालय  सें  राज्य  संत्री  अबरार

 :  राज्य-वार  2  की  स्थिति  के  अनुसार  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  सहकारी  बंकों

 की  राज्य/संध  राज्य-बार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 47
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 कपिल न  ee  अत लत  जात  nee  *+  5  का  ct जनम  न  en «-  ७नमतऔवन  न  नन+-तनतलतननीलल  न +नन>ननननीनीन-ीनीनीनन-ननीनननी-ीप मनन निननीनिननान+निनानान  ee  जन  55  बज

 जबरण

 दिसम्बर  1992  992  को  स्थिति  के  अनुसार  ग्रामीण  और  शहरो  क्षेत्रों  में  प्राथभिक  सहकारी
 बकों  को  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  संख्या

 नमक  तय त डफ:ी-1-ईल€ल_ल सी  ननन  लक नल

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  प्राथमिक  इनमें  से  सहकारी  बेकों  की  संख्या

 सं०  का  नाम  बेंकों  की

 संख्या  शहरी  ग्रामीण

 |  2  3  4  5

 सं०  आन्ध्र  प्रदेश  59  59  न

 2.  असम  8  8  न

 3.  बिहार  59  4  —

 4.  नई  दिल्ली  8  8  --

 5.  गोवा  6  6

 6  गुजरात
 286  14  35

 7.  हरियाणा
 8  8  _

 8  जम्मू  व  कंष्मीर  3  3'  35

 9.  कर्नाटक
 8  8  —

 8  है  केरल
 56  3°  5

 9.  मध्य  प्रदेश  201  190  11

 महाराष्ट्र  380  353  27

 11.  मणिपुर  5  5  --

 12.  मेघालय  2  2  27

 13.  नागालैण्ड
 न  —

 14.  मिजोरम  ॥  —

 15.  उड़ीसा  पे
 4  --

 16.  पंजाब  6  6  —

 17.  राजस्थाम  23  23  न

 20.  त्रिपुरा  |  ]  —
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 |  2  3  4  5

 2।  तमिलनाडु  133  129  4

 22  उत्तर  प्रदेश  46  46  न

 24.  पश्चिम  बंगाल  47  42  5

 24.  पांडिचेरी  1 1  —

 25,  हिमाचल  प्रदेश  4  4  —

 26.  सिक्किम
 न  —  —

 27.
 अंडमान  निकोबार

 न  —  —

 28.  चंडीगढ़
 न  न  —

 29.  अरुणाचल  प्रदेश  न+  न  —

 30.  दादरा  व  नगर  हवेली  —  --

 31.  दमन  व  दीब  न  --  _-

 32.  लक्षद्वीप  और  मिनिकोय  —  —  —

 जोड़  :  ]  349  1262  87

 उत्तर  प्रदेश  में  बंक  शाखाएं  खोलने  हेतु  लाइसेम्स

 487.  श्रो  राम  सागर  :  कया  वित्त  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  3  वर्षों  के दौरान  भारतीय  रिजवें  बेक  ने  उत्तर  प्रदेश  के  बाराबंकी  जिले  में

 राष्ट्रीयकृत  बेक  की  नई  शाखाएं  खोलने  हेतु  कितने  लांइसेंस  जारी

 क्या  संबंधित  बंकों  ने  उन्हें  जारी  किये  गए  लाइसेंसों  के
 आधार  पर  बाराबंकी  में  अपनी

 शाखाएं  खोली  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  इन  बंकों  की

 शाखाएं  नहीं  खोली  जा  सकी  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  अहसब )  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेआसपास  को  भूमि  का  अतिक्रमण

 3488.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  दोनों  ओर  कितनी  भूमि  खाली  पड़ी  है  जिसका  प्रयोग  सामान्य  लोगों

 ने  घरों  के  निर्माण  के  लिए  किया

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  सीमा  के  अन्तगंत  हुए  अवांछित  निर्माण  काये  को  अवेध

 निर्माण  कहा  जाता  और

 ऐसे  मामलों  में  क्या  कार्यवाही  किया  जाना  अपेक्षित  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  विवरण  संलग्न

 और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  सीमाओं  के  सरकारी  स्थान

 अधिभोगियों  की  1971  की  सहायता  अनधिकृत  निर्माण  को  क्षीत्र  और  पूरी

 तरह  से  हटाने  के  लिए  राज्य  लोक  निर्माण  विभागों  को  मार्ग-निर्देश  जारी  कुर  दिए  गए  जोकि

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सम्बन्धी  निर्माण  कार्यों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  क्रियान्वयन-एजेंसियां  हैं  ।

 विधरण

 राजमार्ग  से  एक  निर्धारित  दूरी  के  अन्दर  किसी  भवन  निर्माण  कार्यक्रबाप  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 सड़क  से  इस  दूरी  को  रेखाਂ  नामक  एक  काल्पनिक  रेखा  द्वारा  परिभाषित  किया  जाता  इस

 रेखा  से  परे  एक  और  दूरी  के  सड़क  स्तर  से  13  मीटर  से  अधिक  ऊ'चाई  वाले  भवनों  का  निर्माण

 नहीं  किया  इस  दूरी  को  रेखाओंਂ  के  नाम  से  किया  जाता  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के लिए  रेखाओंਂ  और  रेखाओंਂ  हेतु  न्यूनतम  बांछतीय  मानक

 लि  ||  चए  qT  हैं

 समतल  और  घुमावदार  भू-भाग  पहाड़ी  और  खड़ी  चट्टान  वाला  भू-माग

 ग्रामीण  क्षेत्र  शहरी  और  भवन  रेखा  और  सड़क  भूमि  बाउंडरी  के
 औद्योगिक  क्षेत्र  बीच  दूरी

 भवन  रेखाओं  ..  नियंत्रण  भवन  रेखा
 ..

 ग्रामीण  क्षेत्र
 |

 शहरी  क्षेत्र
 के  बीच  चौड़ाई  के  और  सड़क  न्ि्नजत-ः

 बीच  चौड़ाई  भूमि  सामान्य  आपवादिक  सामान्य

 )  वाउंढरी

 )  के  बीच

 डूरी

 80  ६]  5  3  5  3
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 भौरत-धीलंका  व्यापार  पर  अध्यथन  रिपोर्ट

 3489,  श्री  आर०  सुरेश  रेशडो  :  क्या  वाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  गुट  निरंषेक्ष  और  अन्य  विकासशील  देशों  संबंधी  अनुसंधान  और  सूचना  प्रणाली

 ० )  द्वारा  भारत-श्रीलंका  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  अध्ययन  रिपोर्ट  में  क्या-क्या  सिफारिशों  की

 गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  हारंत  क्यों  कार्रकाई  की  गई  है  अथवा  की  जानी  प्रस्तावित  हैं  ?

 याणिज्य  मंत्री  प्रंजेब  :  से  हां  ।  गुट  निरपेक्ष  और  अन्य

 शील  देशों  से  सम्बन्धित  अनुसंधान  और  सूचना  प्रणाली  )  ने  आधिक  अनुसंधान  संबंधी

 विषय  विकास  संस्थान  ०जाई  ०डौ०ई०आर०  )  हेलसिको  तथा  विज्ञान  और  तकनीकी

 श्रीलंका  सरकार  के  सहयोग  से  भारत-श्रीलंका  जाधिक  सहयोग  प्रश्नात्मक

 शीर्षक  से  एक  अध्ययन  शुरू  किया  है  ।

 अध्ययन-रिपोर्ट  में  भारत  और  श्रीलंका  के  बीच  विभिनन  क्षेत्रों  में  आथिक  सहयोग  को  सुदृढ़
 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  सरकार  को  अगली  कारंबाई  करने  से  पहले  श्रीलंका  से  प्रतिपक्ष

 अध्ययन  की  प्रतीक्षा  करनी  है  ।

 ]

 किसानों
 को  बैंक  ऋण

 3490.  श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :  क्या  घि्ते  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बंकीं  ने  देंश  में  किसानों  कौ  पोईप  लाइन  और  विद्युत  मोटर  लगाने  हेतु
 50  हजार  से  3  लाख  रु०  तक  का  ऋण  दिया

 यदि  तो  राज्यवार  तत्लंबंधी  ब्योरा  क्यों  उत्तर  प्रदेश

 क्या  सरकार  का  इन  ऋणों  को  माफ  करने  अथवा  इन  पाईप  लाईनों  पर  50%

 सहायता  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ($)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन््जालथ  मैं  राष्य  भगत्री  और  संसदीय  कार्य  संस्त्रालय  में  रात्य  मरत्री  अबरार

 महलद  )  :  और  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  में  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  एकत्र  नहीं  की  जाती
 अलबत्ता  जून  1990-91  के  अन्त  की  स्थिति  लथघू  सिंचाई  योजना
 के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बं  को  द्वारा  दिए  गए  अग्रिमों  की

 बकाया  राशि  लगभग
 3  खोल  जातों  में  225  करोड  रंपये  थी  ।
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 और  सरकार  और  भारतीय  रिजवं  बेक  ऋणों  को  सपाट  रूप  से  बटटे  खाते

 डालने  के  हक  में  नहीं  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  में  किन्हीं  वर्गों  के  पात्र

 कर्ताओं
 कोਂ  10  ,((  (/-  रुपये  प्रति  उधारकर्ता  ऋण  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  मई  1990  में  एक

 योजना  तैयार  की  थी  |  यह  योजना  पहले  ही  3  1991  को  समाप्त  हो  गई  पाईप  लाइन

 आदि  बिछ़ाने  के  लिए  गई  बताई  सब्सिडी  प्रदान  करने  संबंधी  राज्य  सरकार  की  किसी  योजना  की

 जानकारी  नाबाड्ड  के  पास  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  और  को  देखते  हुए  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होगा  ।

 ]

 दिल्ली  परिथहन  निगम  की  बसों  में  धूस्रपान

 349  ।.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  जल-भूतल  परिणथहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ह

 क्या  दिल्ली  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  निजी  बसों  में  अंकित  निषेधਂ  चेतावनी
 को  कोई  कानूनी  समर्थन  प्राप्त  नहीं  और

 यदि  तो  बसों  में  इस  प्रकार  के  धूम्रपान  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या

 विधायी  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  तथा

 दिल्ली  मोटर  वाहन  परिवहन  1940  के  नियम  4.40  (५)  के  उपबन्धों  के  अनुसार  यदि

 किसी  स्टेज  कैरिज  में  कोई  यात्री  धूम्रपान  करता  है  तो  ट्राईवर  और  कंडक्टर  उस  यात्री  को  बस  से

 उतारने  के  लिए  वाहन  को  रोक  सकते  ऐसा  यात्री  किसी  किराए  को  वापसी  लेने  का  हकदार  नहीं

 होगा  और  उसे  वाहन  से  जबरदस्ती  उतारा  जा  सकता  है  ।

 रबड़  बोड  के  क्षेत्रीय  कार्यालय

 3492.  श्री  कोडीकुस्नील  सुरेश  :  क्या  बाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  रबर  बोर्ड  की  केरल  में  विभिन्न  स्थानों  पर  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  करने

 की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  रबर  बोर्ड  को  क्विलोन  जिले  के  कोट्टाराकारा  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित

 करने  के  सम्बन्ध  में  रअर  उत्पादकों  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 घाणिए्य  मम्त्री  प्रणण  :  और  केरल  में  नये  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने

 का  रबड़  बोर्ड  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  कोट्टाराकारा  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलमे  का  फिलहाल

 कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 असम  में  चाय  बागान  योजना  में  अतिरिक्त  क्षेत्र  शामिल  किया  जाना

 3493.  श्री  प्रथीन  डेंका  :  क्या  बाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  असम  में  चाय  बागान  योजना  में

 अतिरिक्त  क्षेत्र  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  लाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिण्य  भन्त्रो  प्रणव  :  तथा  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  देश

 में  17250  हैक्टेयर  अतिरिक्त  क्षेत्र  को  चाय  की  कृषि  के  अन्तर्गत  लाने  का  अ्रस्ताव  इसमें  से

 14750  50  हैक्टेयर  परंपरागत  क्षेत्र  में  और  2,500  हेक्टेयर  गैर-परम्परागत  क्षेत्र  में  होगा  ।  इस  संबंध  में

 राज्यवार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ?

 दुधारू  पशु  नस्ल  सुधार  परियोजना

 3494.  कुमारी  पुष्पा  देधों  सिंह  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  उनके  मन््त्रालय  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  सहयोग  से  मेरठ  में  कोई  नई

 दुधारू  पशु  नस्ल  सुधार  परियोजना  प्रारम्भ  की

 यदि  तो  उसके  क्या  उहू  दय

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  इस  समय  कितने  स॑निक  फामं  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  :  हां  ।

 परियोजना  का  उद्ूं श्य  एक  नई  जिसे  फसवल  कहा  जाता  के  विकास  द्वारा  देश
 में  पशुओं  की  नस्ल  में  सुधार  करना  जिसे  हॉलस्टिन-फ़ शियन  और  साहीवाल  नसस्लों  में  संकरण  से

 किया

 (7)  थौर  इस  समय  88  सैन्य  फामे  जिनमें
 से

 46  पशु  फार्म  36  गैर-पशु  फार्म
 संसाधिनीकृत  और  सप्लाई  हैं  और  6  धास  संग्रह  डिपो  हैं  ।

 द

 सरकारो  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  पूंजी  मिवेश

 3495.  प्रो०  अशोक  आनस्वरान  देशभुख  :

 डा०  ए०के०  पटेल  :

 क्री  रूप  चन्द  पाल  :

 प्रो०  सालिती  भट्टाचार्य  :

 शो  अमल  वत्त  :

 श्री  अजय  सुखोपाध्याय  :

 शी  जिलास  सुत्तेमवार  :

 क्या  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 naa नननननननन-नीनीननीनीनीभीनत 5

 क्या  सरकार  ने  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  किए  जाने  वाले  निवेश  सम्बन्धी  अपनी

 बतं  मान  नीति  पर  विचार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  गए

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  और  संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  सें  राज्य  समन्त्रो  अबरार

 अहमब )  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 आफ  फंडिट  एण्ड  कामस  इंटरनेशनलਂ  ह्वारा  जमाराशि  की  अदायगी

 3496.  श्री  आस्कर  फर्नानडोज  :  क्या  थिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आफ  क्रेडिट  एण्ड  काम्स  इंटरनेशनलਂ  में  भारतीय  उपभोक्ताओं  की  जमाराशि

 की  अदायगी  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  उपभोक्ताओं  को  अभी  भी  कितनी  घनराह्िि  का  भुगतान  किया  जाना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अबरार
 :  भारतीय  रिजरव  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बेंक  आफ  क्रेडिट  एण्ड  कामर्स  इंटरनेशनल

 )  बम्बई  के  अनंतिम  परिसमापक  ने  किसी  भी  जमाकर्ता  को  किसी  धनराशि  की  वापसी

 अदायगी  नहीं  की  है  ।

 प्रध्न  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  शहर  जिकास  के  लिए  जिश्व  बेंक  सहायता

 3497.  श्री  राम  कापसे  :

 शो  नथल  किशोर  रक्य  :

 डा०  लिन््ता  सोहन  :

 क्या  जिस्त  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विष्व  बंक  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पर्चिम  बंगाल  को  शहर  विकास  के  लिए
 प्राप्त  धनराषि  के  कथित  दुरुपयोग  की  तत्स्थानिक  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  अधिकारियों
 का  कोई  दल  पदिचम  बंगाल  भेजा

 यदि  तो  तेत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  ली
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 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष  हैं  तथा  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा

 किए  जाने  का  विचार  और

 यदि  तो  दल  द्वारा  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अधरार

 :  से  नगर  विकास  के  लिए  विहव  बेक  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्रदान  की  गई

 धनराष्थियों  का  दुर्पयोग  किए  जाने  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  और  न  ही  इन  घनराशियों  के  किसी  कथित  दुरुपयोग  की  कोई  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए
 पश्चिम  बंगाल  में  कोई  सरकारी  दल  भेजा  गया  विश्व  ब॑  क  से  सहायता  वचनबद्धताओं  के  रूप  में

 होती  है  जो  सुपरिभाषित  परियोजना  अथवा  कार्यक्रम  के  उद्देय  से  आवड्ध  होती  है  और  दाता  ऐजेंसौ  के

 भार्ग-निर्देशकों  ओर  प्रक्रियाओं  केः  समनुरूप  क्षेत्र  में  सम्मत  व्यय  करने  के  बाद  ही  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में

 इन  राशियों  की  निकासी  की  जा  सकती  है  ।

 |

 महिला  कार्यकर्ताओं  के  लिए  केश्श्रीय  निधि

 3498.  श्रीमती  सरोज  दु्थे  :  क्या  क्षस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महिला  कार्यकताओं  के  कल्याण  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  निधि  कमाई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 भ्रम  मंजालव  के  राज्य  मंत्रों  पी०ए०  :  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 |

 बंकों  में  गर-सरकारी  निरदेशकों  कक्ति  के  लिए  मार्गनिरददश

 3499.  श्री  राजेश  कुमार  :

 झीमती  शीला  गौतम  :

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भारतीय  औद्योगिक  विकास  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
 विकास  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  मिदेशक  बोडं  में  गैर-सरकारी  निदेशकों  की  नियुक्ति
 के  संबंध  में  विशेष  रूप  से  सामाजिक  व्यापार  के  वाणिज्य  तथा  उद्योग  की  श्रेणी
 के  अंतर्गत  कोई  मार्गनिद श

 क्या  उक्त  संस्थानों  के  बो्डों  का  हाल  ही  में  गठन  किया  गया

 यदि  तो  क्या  उपर्य  कत  श्रेणियों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  काय॑  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अबरार
 :  से  )  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  !976  में  किये

 प्रावधानों  के  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  ब॑  क  के  निदेशक-बोड्ड  में  दो

 सरकारी  निदेशकों  को  मनोनीत  किया  जाना  होता  है  ।  लघु  उद्योग  और  अन्य  संबंधित  क्षेत्रों  की

 जानकारी  रखने  वाले  और  संबंधित  क्षेत्रीय  प्रामीण  बंक  के  कार्यक्षेत्र  से  जुड़े  हुए  व्यक्तियों  को  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  निदेशक-बोर्डों  में  गेर-सरकारी  निदेशकों  के  रूप  में  मनोनीत

 किया  जा  रहा  इसके  उक्त  अधिणियम  में  किये  गये  प्रावधानों  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बेकों  के  निदेशक-बोर्डों  में  निदेशक  के  रूप  में  मनोनीत  किये  गये  गैर-सरकारी  व्यक्ति  दो  वर्ष  की

 अवधि  तक  अपने  पद  पर  काय॑  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  !964  में  यह
 व्यवस्था  की  गई  है  कि  आई०डी  ०बी०आई०  के  निदेशक-बोर्ड  में  अन्यों  के  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  मनोनीत  किये  जाने  वाले  कम  से  कम  पांच  ऐसे  निदेशक  होंगे  जिन्हें
 औद्योगिक  औद्योगिक  विषणन  और  किसी  अन्य

 विषय  में  विशेष  जानकारी  और  व्यावसायिक  अनुभव  हो  और  केन्द्रीय  सरकार  की  राय  जिनकी

 विशेष  जानकारी  और  व्यावसायिक  आई०डी०बी०आई०  के  लिए  उपयोगी  हो  सकता  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बं  क  1981  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  नाबार्ड

 के  निदेशक-बोर्ड  में  अन्यों  के  साथ-साथ  (i)  ग्रामीण  ग्रामीण  हस्तशिल्प  और  अन्य

 ग्रामीण  ग्राम  और  कुटीर  उद्योग  और  लघु  उद्योग  अथवा  किसी  अन्य  विषय  के  विशेषज्ञों  में

 से  दो  निदेशक  होंगे  और  उच्तमें  विशेष  जानकारी  अथवा  व्यावसायिक  अनुभव  केन्द्रीय  सरकार  की  राय

 में  नाबार्ड  क ेलिए  उपयोगी  समझा  जाता  है  (1)  तीन  निदेशक  जिनमें  से  दो  निवेदाकों  को  सहकारी
 बंकों  के  का्यंकरण  का  अनुभव  हो  और  एक  निदेशक  को  वाणिज्यिक  बंकों  के  कार्यकरण  में  अनुभव

 हो  ।  औद्योगिक  वित्त  निगम  1948  से  विशेष  रूप  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मनोनीत  किये

 जाने  वाले  गैर-सरकारी  निदेशकों  की  ध्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  ।।  क्षेत्रीय  ग्रामीण  सरकारी  क्षेत्र

 के  बेकों  आर  वित्तीय  संस्थाओं  के  निदेशक  बोर्ड  का  अपना  स्थायी  अस्तित्व  है  और  समय-समय  पर

 खाली  होने  वाले  पद  संबद्ध  कानूनों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  भरे  जाते  हैं  ।

 ]

 सरकारी  निधियों  का  दुरुपयोग  और  कर  अपवंचन

 3500.  श्री  जगत  बीर  सिह  द्रोण  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयकर  प्राधिकारियों  ने  दक्षिण  बिहार  में  सरकारी  निधियों  के  बड़ी  मात्रा  में

 दुरुपयोग  और  कर  अपवंचन  के  मामलों  का  पता  लगाया

 माफिया  द्वारा  प्रथम  में  किए  गए  आयकर  अपवंचन  की  कुल  कितनी
 राहि  का  पता  चला

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और

 भविष्य  से  ऐसी  पुनरावृत्ति  को  रोकने  हेतु  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 56
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 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०वोी०  चस्शशेखर  :  तथा

 आयकर  विभाग  द्वारा  ऐसे  व्यक्तियों  की  तलाशी  लिए  जाने  के  जिनका  बिहार  सरकार  के

 पशुपालन  विभाग  के  साथ  संबंध  11.83  करोड़  रुपये  मूल्य  की  लेखा  बाह्य  परिसंपत्तियां  अभिगृहीत
 की  गई  थीं  तथा  इनमें  से  कुछ  व्यक्तियों  न ेआयकर  अधिनियम  की  घारा  132(4)  के  अधीन  दर्ज  किए

 गए  अपने  बयानों  में  5.55  करोड़  रुपये  की  छिपाई  गई  आंय  के  बारे  में  बताया  था  ।

 आयकर  अधिनियम  में  तलाशियों  के  दौरान  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किए  जाने  की  कोई
 व्यवस्था  नहीं  है  ।

 कर-अपवंचन  की  रोकथाम  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  समय-समय  पर  यथेक्षित  विधायी

 तथा  प्रशासनिक  उपाय  करती  इन  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :---

 (i)  सर्वेक्षण  संबंधी  सुव्यवस्थित

 (ii)  समुचित  मामलों  में  तलाशी  लेने  एवम्  अभिग्रहण  संबंधी

 (11)  केन्द्रीय  यूचना  शाखाओं  द्वारा  सुनियोजित  ढंग  से  सूचना  का  सत्यापन  करना  ;

 (iv)  आयकर  अधिनियम  के  अध्याय  XX  सी  के  उपबंधों  के  अन्त्गंत  कतिपय  अधिसूचित
 नगरों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अचल  संपत्ति  का  पूवव-क्रय  अधिकार  ;

 (५)  चुनिन्दा  मामलों  में  गहराई  से  जांच-पड़ताल  करना  तथा  कर-निर्धारणों  की  संवीक्षा

 (९)  बेनामी  संव्यवहार  अधिनियम  को  अधिनियमित  और

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  269  एस०एस०  तथा  269  टी०  का  उल्लंघन  करने  पर

 दण्ड  लगाना  ।

 पत्रकारों  तथा  गर-पत्रकारों  के  लिए  पेंदान  योजना

 3501.  श्री  चन्हूलाल  चस्द्राकर  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भविष्य  निधि  कोष  जोकि  भारत  की  संचित  निधि  का  अंग

 बनता  जारी  करने  तथा  कोष  न्यासियों  समाचार  पत्रों  के  जोकि  इस  कोष  के

 सदस्य  के  निधि  को  निवेश  करने  की  स्वतंत्रता  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  कार्य-योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  से  कमंचारी  भविष्य  निधि

 एवं  प्रकीर्ण  उपबंध  अधिनियम  !  "52  के  अंतर्गत  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अंशदान  की  वसूल  राशि  भारत

 की  संचित  निधि  का  एक  भाग  नहीं  है  |  कर्मचारियों  ,  जिनमें  समाचार  पत्र  कर्ंचारी  भी  झामिल  हैं

 के  लाभ  के  लिये  अनुमोदित  पैटर्न  के  अनुसार  इस  निधि  का  पहले  ही  निवेश  किया  जा  रहा
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 तम्बाक  उत्पादकों  को  प्रशिक्षण

 3502.  श्री  अध्टभुजा  प्रसाव  शुक्ल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बारली  इत्यादि  जैसी  अच्छी  किस्मों  के  तम्बाक  पैदा  करने

 सानों  को  कोई  प्रशिक्षण  देने  का  विचार  है  क्योंकि  विदेशों  में  इन  किस्मों  की  बहुत  मांग  है 3!  तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  और  सार्वजनिक  जितरण  संजरलय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  और  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  तम्बाक्  अनुसंधान  संस्थान  और  मैसर्स  आई०टी०सी०  लिमिटेड  के  अनुसंधान
 विभाग  आई०एलण०्टी०्डी०  प्रभाग  के  वेशानिकीं  के  सहयोग  से  प्रत्येक  नीलामी  मंच  के  वर्जीनिया

 तम्बाक्  के  चुनिन्दा  उपजकर्ताओं  को  प्रशिक्षण  दिये  जाने  की  योजना  है  ।  किसानों  को  उपज  और  गुणवत्ता

 सुधार  के  लिए  नवीनतभ  भ्रक्रियाओं  से  परिचित  कराने  के  उद्देश्य  से  अनुसंधान  केन्द्रों  को  उनके  अध्ययन

 दौरे  कराए  जाने  की  भी  योजना  है  ।  चालू  वर्ष  के  दौरान  23  नीलामी  मंचों  के  संबंध  में  बयासी

 प्रशिक्षण  कार्य क्रम  पहले  ही  चलाए  जा  चुके  हैं  और  तीन  भिन्न  मृदा  क्षेत्रों  के  संबंध  में  किसानों  के  तीन

 अध्ययन  दौरे  भी  कराए  गए  हैं  ।

 संदर्शो  क्िसीय  प्रस्ताव

 3503.  श्री  बिलास  राय  नागनाथराब  गडेवार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  अतासे  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  और  अन्य  राज्य  सरकारों  से  ऐसा  कोई  संदर्शी

 वित्तीय  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  जिसके  लिए  विश्व  बंक  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  स्वीकृति  मांगी  गई

 यदि  तो  तत्संधंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 इसमें  से  प्रत्येक  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  दाये  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  अबरार

 :  से  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  कोई  सम्भावित  वित्तीय  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 है  ।  योजना  आयोग  और  प्रशासनिक  मंत्रालयों  से  उपयुक्त  अनिवाये  अनुमति  के  साथ  प्राप्त  हुए
 अन्य  परियोजना  प्रस्तावों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  ये  परियोजनाएं  जो  अंतिम  रूप  से  विश्व  बंक  ..
 की  सहायता  से  आबद्य  उनकी  सहायता  की  अवधिਂ  एवं  मात्रा  विस्तृत  परियोजना  दाता  की  हु

 तरजीहों  और  वबचनबद्धता  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेंगी  ।
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 विवरण

 विद्ण  बेफ  को  सहायता  के  लिए  शक्ष्य-चार  करियोजनाओं  को  सूचि
 न्वमान«णन्मातसथअ»»»  ७3५+33++..+++33333-++3+3-ममक ५५-3८. सममकभभभभभ  ५७»  »+>

 परियोजना  का  नाम  राज्य

 विकृृत  वानिकी  में  चरागाह  में  व्  क्षारोपण  शुज  सात
 और  उसका  विकास

 सरदार  सरोवर  नहर-त  परियोजना

 नमंदा  बेसिन  विकास  परियोजना

 नमसंदा  सागर  परियोजना  म्रध्य  प्रदेध

 आंध्र  प्रदेश  वानिकी  परियोजना
 |

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश  गौण  स्तर  अस्पताल  के

 तमिलनाडु  जल  संसाधन  समेकन  परियोजना  तमिलनाडु

 कर्नाटक  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  एवं  सफाई  परियोजना  कर्नाटक

 हरियाणा  सिंचाई-त  परियोजना  हरियाणा

 जुनिध्ञादी  शिक्षा  परियोजना  उत्तर  प्रदेश

 सुवर्ण  रेखा  बहु-उद्देश्य  परियोजना  बिहार

 सुवर्ण  रेखा  सिंचाई  परियोजना  उड़ीसा

 कंधसवती  सिंचाई  परिग्रोजना  पश्चिम  बंगाल

 द्वितीय  राजस्थान  जल  आपूर्ति  एवं  मलजल  परियोजना  राजस्थान

 ]

 अफीम  को  खेतों

 3504,  प्रो०  के०  थो०  थामस  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  अफीम  का  कितना  उत्पादन

 क्या  सरकार  का  अफीम  की  अवैध  खेती  को  रोकने  का  कोई  कायेक्रम  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 नी  नततततझहतहततवव_+त3+++त+  “7

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बो०  चन्द्रदोखर  :  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  भारत  में  अफीम  का  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  :---

 वर्ष  90  डिग्री  संसक्ति  वाली  अफीम  का

 उत्पादन  मीट्रिक  टन  में

 1989-90  न  437

 1990-91  392

 1991-92  495

 और  देश  में  अफीम  के  उत्पादन  का  विनियमन  केन्द्रीय  सरकार  के  नियमनिष्ठ

 लाईसेंसिंग  नियंत्रण  और  पयंवेक्षण  के  अन्तगंत  किया  जाता  अफीम  पोस्त  की  अवध  खेती  की

 रोकथाम  मामले  में  औषधि  कानून  प्रवर्तन  संबंधी  विभिन्न  एजेंसियां  कड़ी  निगरानी  रखती  हैं  और

 स्वापक  औषधि  तथा  मनःप्रभावी  पदार्थ  1985  के  अन्तर्गत  कठोर  दंड  देने  की  भी

 व्यवस्था  की  गई  है  ।
 बन्द  किए  गए  औद्योगिक  एकक

 350  5.  कुमारी  समता  बनर्जो  :  क्या  क्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  बन्द  किए  गए  बड़ी  ओऔद्योगिक  इकाइयों  की

 संख्या  कितनी

 इन्हें  बन्द  किए  जाने  के  कारण  बेरोजगार  हो  गये  कामगारों  को  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 और

 इन  बेरोजगार  कामगारों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  ओर  वर्ष  1990,  1991

 और  1992  के  दौरान  बन्द  हुई  औद्योगिक  ईकाइयों  की  संख्या  और  प्रभावित  कमंकारों  की  संख्या  द्शानि

 वाला  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 औद्योगिक  इकाइयों  में  कामबन्दी  के
 कारण  बेकार  हुए  कर्मकारों  की  औद्योगिक  विवाद

 अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुसार  प्रतिपूर्ति  की  जाती  है  ।
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 गुजरात  में  बेरोजगार  अभियन्ता

 3506,  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्या  भ्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  गुजरात  में  स्नातक  डिप्लोमाधारी  अभियंताओं  और  आई०  दी०  आई०

 प्रमाणपत्र  धारकों  की  संख्या  कितनी  और

 सरकार  द्वारा  उन्हें  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  दी

 प्  मसालों  का  निर्यात

 3507.  श्री  दस्ताश्रेय  बंडारू  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  देछों  को  मसालों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 सागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  साथ  जनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  बाणिण्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुहीन  :  भारत  70  से  ज्यादा  देशों  को  मसएलों  का

 निर्यात  कर  रहा  है  |  इनमें  से  मुख्य  देश  हैं  :  संयुक्त  राज्य  यू०
 सोवियत  संघ/सी०  आई०

 यू०  ए०  सउदी

 वाई०  ए०  लीबिया  इत्यादि  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मसालों  के  निर्यात  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  नीचे

 दी  गई  है  :--

 रुपय े)

 वर्ष  मूल्य

 1989-90  275.76

 1990-91  न  242:14

 1991-92  2  न  362.04

 )

 स्रोत  :  वा०  जा०  एवं  सा०  कलकत्ता/शिपिंग  के  बिल  एवं  नियांतकों  के
 विवरण  ।

 ओद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  के  पास  भेजे  गये  मामले

 350  8.  श्री  सुधोर  गिरि  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  1992  से  जनवरी  1993  की  भ्रवधि  के  दौरान  रुग्ण  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 के  संबंध  में  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  के  पास  भेजे  गए  मामलों  की  संख्या  कितनी
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 इस  प्रकार  भेजे  गए  इन  उपक्षमों  के  मामलों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 लम्बित  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अबरार

 :  से  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनरनिर्माण  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि

 जनवरी  1993  के  दौरान  उन्हें  प्राप्त  सरकारी  क्षेत्र  की  रुग्ण  कम्पनियों  के  103

 संदर्भों  में  से  उन्होंने  75  संदर्म  दर्ज  12  अस्वीकार  कर  दिए  और  16  की  जांच  पंजीकरण  हेतु
 जारी  सभी  75  पंजीकृत  संदर्भों  को  पीठों  के  पास  भेज  दिया  गया  और  उनकी  या  तो  सुनवाई

 हो  चुकी  है  या  सुनवाई  की  तारशोस  निर्धारित  हो  चुकी  55  कम्पनियां  रुग्ण  घोषित  की  गई  और

 33  मामलों  में  प्रचालन  अभिकरणों  की  नियुक्ति  की  23  मामलों  कम्पनियों/संबद्ध
 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  कि  पुनरुद्धार  योजनाएं  प्रस्तुत  बाइफर  ने  सूचित  किया  है  कि

 सरकारी  क्षेत्र  की  रुणण  कम्पनियों  से  संबंधित  संदर्भों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किए
 जा  रहे  हैं  ।

 गरीबी  उन्मूलन  के  लिए  विश्व  बंक  से  सहायता

 3509.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  शुरू  की  जाने  वाली  गरीबी

 उन्मूलन  योजनाएं  भेजी  और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य-वार  कितनी  सहायता  मांगी  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  ओर  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार

 :  और  संभावित  विश्व  बेंक  सहायता  के  लिए  प्रदेश  गरीबी  उन्मूलन
 परियोजनाਂ  शीष॑ंक  से  केवल  एक  परियोजना  की  ही  रूपरंखा  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  हुई  है  ।

 परियोजना  के  अन्तगंत  कृषि  और  रेशम  कीट  मत्स्य

 महिला  एवं  बाल  स्वास्थ्य  आदि  के  संबंधित  क्षेत्रों  में  4  वर्षों  की  अवधि  में  1149.0  करोड़

 दुपए  का  कुल  निवेश  शामिल  है  ।

 ओधोगिक  कर्मचारियों  को  मांगे

 3510.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  16  1992  को  औद्योगिक  कर्मचारियों  की  कोई  राष्ट्रव्यापी  हड़ताल  हुई
 ब्य  ०5०

 यदि  तो  औद्योगिक  कर्मचारियों  द्वारा  उठ़ाई  गई  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शअम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  इन्टक  और  बी०  एम०  एस»  के

 अतिरिक्त  केन्द्रीय  व्यवसाय  संघ  संगठनों  से  सम्बद्ध  अधिकांश  संथों  ने  16  1992  को  हुई
 औदधोगिक  हड़ताल  में  भाग  लिया
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 हड़ताल  का  आद्वान  नई  आथिक  और  औद्योगिक  नीति  के  विरोध्त  भें  किया

 गया  वे  आधारभूत  मामले  जिनके  लिए  कमंकार  हड़ताल  पर  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  नई  औद्योगिक  नीति  को  रह  करता  ।
 ह

 2.  सभी  एम०  प्रेरित  आर्थिक  नीतियों  को  रह  करणा  ।

 3.  निजीकरण  और  सावंजनिक  क्षत्रों  के  विनिवेश्ष  को  त्यागना  ।

 4.  कामबन्दियों  और  छंटनियों  को  समाप्त  करना  ।

 5.  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  प्रवेश  को  रोकना  ।

 6.  सभी  रूरण  इकाईयों  को  धुनर्जीवित  करना  ।

 7.  बंकिंग  उद्योग  से  संबंधित  मरसिम्हा  पैनल  रिपोर्ट  को  रह  करना  ।

 8.  मजदूरी  नीति  और  महंगाई  भत्ते  पर  एच०  एस०  रे  समिति  को  समाप्त  करना  ।

 9.  कीमतों  को  कम  करना  ।

 10.  असंगठित  क्षेत्र  के  लिये  न्यूनतम  मजदूरी  को  बढ़ाना  ।

 11.  असली  भूमि  सुधारों  को  लागू  करना  ।

 12,  महिला  कर्मकारों  के  साथ  भेदभाव  को  समाप्त  करना  ।

 सरकार  ने  व्यवसाय  संधों  और  कमकारों  से  हड़ताल  पर  न  जाने  का  आग्रह  किया

 क्योंकि  यह  आश्वासन  दिया  जा  चुका  है  कि  नई  औद्योगिक/आरथिक  नीति  कार्यान्वित  करते  समय  उनके

 हितों  की  सुरक्षा  की  अधिकारियों  ने  भी  सा्बंजनिक  उपयोगिता  सेवाओं  में  प्राप्त

 हड़ताल  के  नोटिस  पर  हस्तक्षेप  किया  और  हड़ताल  टालने  के  लिए  प्रयत्न  किये  ।

 बाल  अभिक

 3511.  श्री  राम  विलास  पासवान  :

 अभी  मोहन  सिंह  :

 श्री  श्रोकांत  जैना

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाल  श्रम  संबंधी  दक्षिण  एशियाई  गठबंधन  ने  सरकार  को  हाल  ही  में  दिए  गए
 एक  ज्ञापन  में  देश  में  बाल  श्रम  करा  उन्मूलन  करने  हेतु  कतिपय  मांगें  रखी

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  हां  ।

 ज्ञापन  का  उद्देश्य  है नियोजित  बालकों  की  उनके  स्थान  पर  प्रौढ़ों  की
 बाल  श्रम  कानूनों  का  जागरूकता  पैदा  करना  तथा  बंधुआ  श्रम  पर  राष्ट्रीय  आयोग  का
 गठन  ।
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 सौमामिक-आ्थिक  परिस्थितियों  क ेकारण  निकट  भविष्य  में  बाल  श्रम  को  पूरी  तरह
 करना  व्यवहाय  तहीं  समझा  जा  रहा  सरकार  की  नीति  इसे  धीरे-धीरे  समाप्त  करने  की  है  ।

 इसे  विधान  बाल  श्रम  से  संबंधित  कानूनों  के  बेहतर  कल्याणकारी

 नियोजकों  तथा  समाज  के  वीच  बालकों  के  नियोजन  के  प्रति  अधिक  जागरूफता  पैदा  करके  तथा

 बालकों  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  शिक्षा  देकर  प्राप्त  किया  जाना  है  ।  श्रम  मंत्रियों  के  4;  वें  सम्मेलन

 में  बंधुओं  श्रम  पर  राष्ट्रीय  आथोग  के  गठन  पर  विचार  किया  गया  था  और  इस  मामले  को  श्रम

 मेंत्रियीं  की  समिति  के  पास  भेज  दिया  गया  है  ।

 आयकर  1961  के  अध्याय  के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  राजधानी

 क्षेत्र  के नगरों  को  शामिल  करना

 351  2.  श्री  वाऊ  वयालਂ  जोशी  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  आयकर  1961  का  अंध्याय  किस  तारीख  को  लागू  किया

 गया

 क्या  सरकार  का  आय-कर॑ਂ  1961  के  अध्याय  के  अन््तगंत  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षंत्र  में  बहादुरगर्  सहित  सभी  नगरों/शहरों  को  शामिल  करने  का  बिक्तार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यंदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  जराशैखर  :  दिल्ली  में  आयकर

 1961  का  अध्याय-४४-ग  दिनांक  1-10-1986  को  लागू  हुआ  ।

 से  इस  योजना  को  दूसरे  शहरों  में  अथवा  बड़े-अड़्े  शहरों  से  लगे  हुए  क्षेत्रों  में

 लागू  किए  जाने  के  प्रइन  पर  विचार  किया  जा  रहाਂ  है  इस  मुह  पर  इस  प्रकार  के  विस्तार  से

 उत्पन्न  होने  वाले  अतिरिक्त  कार्यभार  तथा  इसकी  वजह  से  होने  वाली  राजस्व  प्राप्ति  सहित  उसके

 सभी  संगतਂ  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  परुचात्  लिया  इस  योजना  को  राष्ट्रीय

 रीजधानी  क्षंत्र  में  स्थित  सभी  कस्बों/शहरों,  जिसमें  बहादुरगढ़  भी  शामिल  में  लागू  किए  जाने

 के  प्रंदभा  पर  इसी  तरह  से  बिचार  किया

 ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्र  में  महिलाओं  को  रोजगार

 3513.  3.  झा०  रामचरा  डोस  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  सरकोर  के  पास  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  महिलाओं  के  रोजगार  हेतु  कोई
 विशेष  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 झस  संज्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  और  आठवीं  पंच्रवर्षीय

 योजना  (1992-97)  में  रोजगार  क्षेत्र  पर  प्रमुख  बल  दिया  गया  योजना  में  तीत्र

 रोजगार  सृजन  के  लिए  एक  विकास  तीति  की  परिकल्पना  की  गयी  महिला  रोजगार  नीति  को
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 संपूर्ण  रोजगार  नीति  में  एकीकृत  कर  दिया  गया  इसके  महिलाओं  के  लिए  प्रशिक्षण
 अवसरों  का  विस्तार  करने  हेतु  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  उन्हें  ज्यादा  रोजगार  मिल  सके  ।  महिलाओं
 के  लिए  क्रार्यान्वित  किये  जा  रहे  विशेष  रोजगार  कार्यक्रमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :  (1)  प्रशिक्षण

 एवं  रोजगार  कार्यक्रमों  के लिए  (ii)  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  और  आय  सृजनकारी  एवं
 उत्पादन  केन्द्रों  की  (॥)  महिलाओं  के  लिए  सामाजिक  आश्िव  (iv)  महिला  विकास

 निगम  और  (५)  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  एवं  बालकों  का  विकास  डब्ल्यू०  सी०  आर०  To)
 नामक  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  की  एक  उप-योजना  ।  गरीबी

 उन्मूलन  कार्यत्रमों  में  महिलाएं  एक  विशेष  लक्षित  ग्रुप  हैँ  । आई०  आर०  डी०  पी०  में  शामिल

 भोगियों  का  40%  और  जवाहर  रोजगार  योजना  ae  के  अन्तर्गत  शामिल

 भोगियों  का  30%  महिलाएं  और  वह  सुनिश्चित  क*ने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  है  कि  नेहरू
 रोजगार  योजना  आर०  की  दो  योजनाओं  अर्थात्  आवास  और  आश्रयस्थल  अपग्रेडेशन

 योजना  और  लघु  उद्यम  के  लाभानुभोगियों  का  30%  भी  महिलाएं  हैं  ।

 ]

 बिहार  में  लघ  उद्योग

 3514,  श्री  भोगेख  का  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बिहार  विशेषकर  उसके  मधुबनी  और  दरभंगा  जिलों

 नियोजित  लोगों  के  लिए  छोटे  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  कोई  विशेष  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  भारतीय  रिजबं  बंक  ने  भी  इन  उद्योगों  को  आवश्यक  धन  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 बेंक  शाखाओं  को  अनुदेश  जारी  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  विभिन्न  बैंकों  की  प्रतिक्रिया  क्या

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अवरार  अहमद  )  :

 और  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार

 ई०  ई०  यू०  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भारत  सरकार  की  एक  योजना  है  जो  बिहार
 राज्य  में  भी  लागू  है  जिसमें  मधुबनी  और  दरमंगा  जिले  सम्मिलित  योजना  के  प्रत्वेक

 हिताधिकारी  को  मंजूर  राशि  के  25%  के  दर  पर  सब्सिडी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रावधान
 के  अनुसार  भारतीय  रिजवे  बेक  के  माध्यम  से  जारी  की  जाती  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार
 शाज्य  के  मधुबनी  और  दरभंगा  जिलों  में  मंजूर  मामलों  की  संख्या  और  मंजूर  राशि  का  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  योजना  के  प्रारम्भ  में  एस०  ई०  ई०  यू०  बाई०
 योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  बंकों  को  मार्गनिर्देश  जारी  किए  इसके  भारतीय  रिजवं

 बेक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बकों  को  प्राथमिकता  क्षेत्र  से  संबंधित  उधारकर्ताओं  को  जिनमें  लघु
 उद्योग  शामिल  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कहा  इनमें  उदारीकृत  माजिन  और

 प्रतिभूति  मानदण्ड  छामिल  25,000/-  रूपए  तक  की  ऋण  सीमा  के  लिए  कोई  माजित  राशि
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 आवश्यक  नहीं  है  ।  25,000/-  रुपए  से  अधिक  की  ऋण  सीमा  के  लिए  कण  के  उहेश्य  और  मात्रा  के

 आकार  पर  माजिन  15  से  25%  जहां  सरकार/अथबा  अन्य  एजेंसियों  से  सब्सिडी  मार्जिन  राक्षि

 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  है  और  वह  ।5  प्रतिशत  से  कम  नहीं  है  तो  इसे  मारजिन  के  रूप  में  माना

 जाना  चाहिए  और  नयी  माजिन  राशि  न  मांगी  2°,000/-  रुपए  तक  के  क्रणों  के  लिए

 संपाश्विक  प्रतिभूति  नहीं  मांगी  जानी  परिसंपत्तियों  बंधक/गिरवी/रेहन  को  ऋणों  में  से  ही

 सृजित  किया  जाना  25,000/-  रुपए  से  अधिक  के  अग्रिमों  के  संबंध  में  अचल  सम्पत्ति  के  द्वारा

 संपाश्विक  प्रतिभूति  या  अन्य  पार्टी  गारंटी  को  केवल  ऐसे  मामलों  में  मांगा  जाना  चाहिए  जहां  प्राथमिक

 प्रतिभूति  अपर्याप्त  है  या  अन्य  किसी  वध  कारण  न  कि  नियमित  रूप  से  ।  अन्य  सभी  प्रकार  से

 अर्थक्षम  प्रस्तावों  को  ऐसी  संपाश्विक  प्रतिभूति  या  अन्य  पार्टी  गारंटी  के कारण  अस्वीकार  नहीं  किया

 जाना  25,000/-  रुपए  तक  की  ऋण  सीमा  के  ऋण  आवेदनों  को  एक  पखलवाड़े  में  निपटाया

 जाना  चाहिए  और  25,000/-  रुपए  से  अधिक  के  आवेदनों  को  8  से  9  सप्ताह  में  निपटाया  जाना

 बंकों  को  समय-समय  पर  जारी  भारतीय  रिजवं  बेक  के  अनुदेशों/निदेशों  का  पालन  करना

 होता  है  ।

 चिकरण

 पिछले  3  वर्षों  के  दोरान  विहार  राज्य  के  मधुबनो  और  दरभंगा

 जिलों  में  मंजूर  राशि  और  मामलों  को  संख्या

 जिले  का  1989-90  1990-9  1  1991-92

 नाम
 जे  जपਂ

 ——
 —_——_—-—

 मामलों  मंजूर  मामलों  मंजूर  मामलों  मंजूर
 की  ऋण  की  ऋण  की  ऋण

 संख्या  राशि  संख्या  राशि  संख्या  राशि

 २०  )  रु०  )  रु०  )

 मधुबनी  310  78.80  302  74.90  328  73.60

 दरमंगा  329  75.72  422  97.68  329  71.02

 राज्य का  जोड़  9176  2342.91  11545  3005.63  8827  2352.03

 न तबतते>े>+  नस  नन-+-+न--3-कमनननननय-नन---3र  मनन  न  किननननवानननन-५-+  न  मानक  -  न  -+नइु&-पअ++७  मनन  क-+-+५५-३०७५५७+--पनन-न-+-++3५५++  काना

 रेटिंग  प्रशिक्षण  संस्थान

 3515.  श्री  के०  मुरलीधरम  :  कया  जल  भूतल  परिषहम  मंत्री  3।  1992  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3687  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  नेदुमलकुन्नू  जिला  केरल  में  एक  रेटिंग  प्रशिक्षण  संस्थान

 की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  इस  समय  किस  स्तर  पर  विचाराधीम  और
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 amaneane  कमान  ne aan eee  जन

 इस  परियोजना  पर  काये  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जल  मृत  परिवहन  मंत्रालध  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  केरल  में

 कक्कोडी  कोझीकोड  जिला  में  रेटिंग  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना  से  संबंधित

 प्रस्ताव  को  मैरीटाइम  शिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  संबंधी  समिति  की  सिफारिशों  पर  अंतिम  निर्णय  लिए  जाने

 सक  स्थगित  रखा  गया  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 नियमों  में  संशोधन

 3516.  झी  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  :

 क्या  पंजाब/हरियाणा  एण्ड  दिल्ली  चैम्बर  आफ  कामसे  दृण्डस्ट्री  ने
 नियमों  क ेसरलीकरण

 और  इन्हें  कारगर  बनाने  के  विचार  से  प्रक्रियाओं  में  उचित  संशोधन  करने  और  उन्हें

 क्रियान्वित  करने  हेतु  सरकार  से  अभुरोध  किया

 क्या  सरकार  ने  हरियाणा  एण्ड  दिल्ली  चैम्बर  आफ  कामस  एण्ड  इंडस्ट्री  के

 विचारों  की  जांच  की  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  नियमों  को  सरल  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?  -

 विस  मंचजालय में  मंत्री  एस०  थो०  चगालेखर  :  पी०  एच०  डी०

 चैम्बर  आफ  कामर्स  एंड  इंडस्ट्री  ने  वित्त  मंत्रालय  को  दिये  गए  अपने  बजट  पूर्व  ज्ञापन  में  योजना
 के  बारे में  कुछेक  सुझाव  दिए  थे  ।

 और  वर्ष  रूप  के  लिए  बजट  प्रस्ताव  तैयार  करतें  समय  पी०  एच०  डी०

 चैम्बर  आफ  कामसे  एंड  इंडस्ट्री  द्वाराਂ  दिये  गए  इन  सुझावों  तथा  अन्य  व्यापार  संघों  द्वारा  दिये  गए

 सुझावों  पर  सरकार  द्वारा  विधिवत  रूप  से  विकार  किया  गया  वित्त  क्थियिंफ  Met  के  जरिए
 संसद  के  समक्ष  रखे  प्रस्तावों  में  सरकार  के  इम  निर्णयों  को  शामिल  किया  गया  है  ।

 बीड़ी  असिक

 भी  महेश  कनोडिया  :  क्या  अ्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  बीड़ी  श्रसिकों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उन  बीड़ी  श्रमिकों  की  राज्य-वार  प्रतिशतता  कितनी  है  जिनको  सरकार  द्वारा  चिकित्सा

 सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  ?

 श्रम  मंजेलय  के  मंत्री  ए०  संगमा  )  ः  )  औरे  बीडी  कमंकार

 विभिन्न कल्याण निर्धियों के अधीन स्थापित औषधालयों और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते राज्यः स्थानीय निकायों आदि द्वारा चलाएं,जा रहे स्वास्थ्य औषधालयों और अस्पतालों में भी चिकित्सा सूब्किएं फ्राप्त करते हैं । 70
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 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और भूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारत  ओर  संयुक्त  राज्य  अमरोका  के  शौच

 विदेश  व्यापार
 |

 3518.  डा०  रमेश  चसा  तोमर  :

 शझीमती  भावना  चिखलिया  :

 क्या  बॉणिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंसे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  भारत  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बीच  कुल  कितने  रुपये

 का  व्यापार  हुआ

 क्या  1992-93  और  1993-94  4  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  के  बढ़ाने  की

 लंभाषता  और

 यदि  तो  इसमें  कितने  प्रतिशत  बढ़ोतरी  की  संभावना  है  ?

 बांणिज्य  मंत्री  प्रणब  :  वर्ष  1991-92  के  दौरान  भारत  तथा  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  के  बीच  कुल  12096.38  करोड़  ₹०  मूल्य  का  व्यापार  हुआ

 तथा  हां  ।  वर्ष  1992-93  के  प्रथम  आठ  महीनों  के  दौरान  बर्ष  1992-93

 की  उसी  अवधि  की  तुलना  में  रुपया-मूल्य  की  दृष्टि  से  41%  की  वृद्धि  हुई  कर्ण  1992-93  2-93  और

 1993.94  3-94  में  होते  वराजी  बृद्धि  अवेक  बातों  फर  निर्मेर  करेगी  जिनसें  से  सबसे  प्रहत्वपूर्ण  हैं--संगुक्त
 राज्य  अमरीका  में  आर्थिक  समुत्यान  की  सीमा  और  भारत  के  लिए  हितकर  आयात-मदों  में  अमरीका

 की  प्रतियोगी  मजबूती  ।

 इुलाई  हेतु  संपक  सड़क

 3519.  शी  राम  लखन  सिह  यादव  :  क्या  जल  भूतल  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने

 किः

 क्या  सरकार  का  कोइलवार  राष्ट्रीय  राज-मार्ग  को  सहार  से  होकर
 डालमिया  भगर  और  घाजारी  के  साथ  जोड़ते  का  विचार  है  जिससे  कि  उस  मार्ग  से  हस्पात

 और  सीमेंट  की  हुलाई  की  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल  भूतल  परियहन  संध्रालय  के  राज्य  मंत्री  अभदोश  :  नहीं  ।

 और  प्रक्त्त  नहीं  उठता  ।

 ह

 हि
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 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  हारा  छापे

 520.  श्री  बापू  हरि  चौरे  :

 शी  सोमजीभाई  डामोर  :

 श्री  परसराम  भारदहाज  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  छुल्क  विभाग  द्वारा  कितने

 छापे  मारे

 कुल  कितनी  नकदी  तथा  माल  बरामद  किया

 इन  सभी  छापों  में  अन्तग्रंस्त  मामलों  में  से  कितने  निपटा  लिए  गए  और

 सीमा  शुल्क  तथा  उत्पाद  शुल्क  की  वसूली  और  जुर्माने  के  रूप  में  सरकार  को  प्रत्येक  राज्य
 से  कितनी  राधि  प्राप्त  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  बो०  चम्रशेखसर  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रमण  इकाइयों  के  लिए  पुनर्स्यापना  योजना

 3521.  श्रीमती  वुन्धरा  राजे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  स्टेट  बक  ने  लघु  क्षेत्र  की  रुर्ण  इकाइयों  के  लिए  पुनस्थपिना  योजना
 बनायी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राजस्थान  में  पुनर्स्थापना  सम्बन्धी  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 हैं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार
 :  और  भारतीय  स्टेट  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  भारतीय

 रिजवं  बंक  द्वारा  निर्धारित  पुनर्वास  योजना  के  अनुसार  अर्थंक्षम  रुरण्ण  लथु  उद्योग  इकाइयों  के  लिए
 पुनर्वास  पैकेज  तैयार  किए  अर्थक्षम  रुप्ण  एककों  के  वित्तपोषण  के  लिए  रियायतों  छूटों  के

 पैरामीटरों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 (7)  नकद  ऋणों  तथा  सावधि  ऋणों  पर  देय  ब्याज  :

 वसूल  किए  जाने  वाले  दांडिक  ब्याज  को  उसी  वर्ष  से  माफ  कर  दिया  जाता  जिस  वर्ष  से
 इकाई  ने  लगातार  हानियां  उठाना  शुरू  किया  हो  ।  एकक  ने  हानि  उठाने  से  लेकर  उसके  पुनर्वास  के
 कार्यान्वयन  की  तारीख  तक  के  वसूल  न  किए  गए  ब्याज  का  निधिकरण  किया  जाता  है  और  उस
 पर  कोई  ब्याज  नहीं  लिया  जाता  ।

 ह
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 (ii)  सावधि  ऋण

 वर्तमान  सावधि  ऋणों  पर  जहां  आवश्यक  अति  लघु  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  की  इकाइयों  के

 मामलों  में  30,  से  अनधिक  तथा  अन्य  मामलों  में  2९८  से  अनधिक  की  दर  से  ब्याज  की  डाकुमेंट  दर  से

 कम  कर  दिया  जाता  है  ।

 (iti)  मूलघन  को  देय  राशियां  :

 मूलधन  की  देयराशियों  को  कार्यशील  पूंजी  सावधि  ऋण  के  रूप  में  5  वर्ष  से  अनधिक  की

 वापसी  अदायगी  अनुसूची  के  रूप  में  वित्पोषित  किया  जाता  ब्याज  को  वर्तमान  नियत/न्यूनतम
 उधार  दरें  जो  भी  लागू  से  1.5%  से  3%  तक  कम  कर  दिया  जाता

 (४)  निषिकृत  ब्याज  साथधि  ऋण  :

 निधिक्ृत  ब्याज  पर  कोई  ब्याज  वसूल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 (५)  कार्यशील  पूंजी  :

 कार्यंशील  पूंजी  पर  वर्तमान  नियत/न्यूनतम  उधार  जहां  कहीं  लागू  से  1.5?  कम

 ब्याज  वसूल  किया  जाना  चाहिए  ।

 नकदी  हानियां  :  .

 पैकेज  के  क्रियान्वयन  की  अवधि  से  नकदी  लाभ-अलाभ  के  बिन्दु  ही  सम्भावित  नकदी

 हानियों  का  वित्तपोषण  वित्तीय  संस्थानों  अथवा  वाणिज्यिक  बंकों  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रबर्लकों  का  अंशवान  :

 प्रवतेक  का  अति  सधु  क्षेत्र  के  मामले  में  !0%  के  न्यूनतम  पर  तथा  अन्य  इकाइयों

 के  लिए  ऐसी  ही  अपेक्षाओं  पर  20%  नियत  किया  जाना  विकेन्द्रीयकृत  क्षेत्र  की  इकाइयों
 के  मामले  में  पुनर्वास  के  लिए  प्रवर्तक  के  अंशदान  १र  जोर  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (viin)  भिक्षेप  बीमा  और  प्रत्यय  गारंटो  निगम  आई०  एब्ड  सी०  जो०  का  गारंटी

 शुल्क  :

 डी०  आई०  तथा  सी०  जी०  सी०  को  रुए्ण  लघु  उद्योग  इकाइयों  के  बारे  में  देय  गारंटी

 बकों  द्वारा  वहन  की  जानी  चाहिए  ।

 अर्थक्षम  रुग्ण  लघु  उद्योग  इकाइयों  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  पुनर्वास  योजना  राजस्थान
 राज्य  में  भी  चलाई  जा  रही  है  ।

 ज्ञारे  पानो  में  कोंगा  पालन  करमे  वाले  कृषकों  को  ऋण  सुविधा

 3522.  श्री  घी०  शोभनाव्रोइवर  राव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  खारे  पानी  में  झींगा  पालन  करने  वाले  अधिकांश  छोटे  और  मंझौले  किसानों  को
 वाणिज्यिक  बेंक  ऋण  प्रदान  नहीं  करते  हैं
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 लिखित  .  उत्तर  19  1993

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  अबरार
 :  से  खारे  पानी  में  झींगा  मछली  पालन  को  बेंक  वित्त  का  नियन्त्रण

 भारतीय  रिजवं  बंक  के  प्राथमिकता  क्षेत्र  संबंधी  मार्गनिर्देशों  द्वारा  किया  जाता  है  और  इसे  कृषि

 क्षेत्र  का  एक  भाग  माना  जाता  भारतीय  रिजवं  बंक  के  मार्गनिर्देशों  के  बेंकों  को  अपने

 कुल  अप्रिमों  का  18"  कृषि  क्षेत्र  कार्यों  को  देना  होता  है  ।

 भारतीय  रिजवे  बक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  खारे  पानी  में  झींगा  मछली  पालम  करने  वाले

 छोटे  और  मध्यम  किसानों  की  दिए  गए  ऋणों  ही  सूचना  उपलब्ध  नहीं  कराता  भारतीय

 रिजवं  बंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  कृषि  क्षेत्र  कार्यों  के  लिए  काणिम्यिक

 बेंकों  द्वारा  संवितरित  ऋण  तथा  मछली  पालन  के  लिए  संवितरित  राशि  निम्नलिखित  है  :--

 करोड़  रुपए  )

 समाप्त  वर्ष  संवितरित  राशि

 प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिम  मछली  पालन

 खातों  की  संवितरित  खातों  की  संवितरित

 संख्या  राधि  संख्या  राशि

 जून  1989  5758639  3813.16  55822  62.67

 जून  1990  5453361  428  2.35  60155  55.60

 जून  1991  8164029  29  467  5.49  49724  51.12

 भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  वाणिज्यिक  बेकों  से  कहा  है  कि  थे  खारे  पानी  में  जल  कृषि  कार्य

 करने  वाले  किसानों  को  हर  सहायता  त्रदान  करें  जो  प्राधमिकता  क्षेत्र  ऋणों  के  निर्धारित  छार्तों

 के  अनुरूप  हों  ।

 डा

 फिल्म  उद्योग  में  काला  धन

 3523.  श्री  मोहस्मद  अलो  अशरफ  फातमी  :

 श्रो  राम  टहल  चोधरो  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  फिल्म  उद्योग  में  कालेधन  को  रोकने  के  लिए  आयकर

 1961  की  धारा  के  अधीन  लेखाओं  के  रखे  जाने  को  अनिवार्य  कर  विया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  धारा  के  अन्तगंत  लेखाओं  को  न  रखने  वाले  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की
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 :28  1914  लाखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 फिल्म  उद्योग  में  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  अन्य  क्या  कदम  उठा

 रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बो०  चरशेलखर  :

 से  न  रखने  पर  आयकर  अधिनियम  की  धारा  के  अन्तगत

 जुर्माना  किया  जा  सकता  जो  2,000  र०  से  कम  नहीं  होगा  और  यह  बढ़कर  1  लाख  रु०  तक  हो
 सकता  है  ।  इस  प्रकार  की  गई  कारंबाई  का  विस्तृत  ब्योरा  इकट्ठा  किया  जा  शहा  है  और  वह
 पटल  पर  रख  दिया

 तमिलनाड़  में  प्रामोण  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 3524.  श्री  के०  तुलसिऐया  बान्डायार  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेक  द्वारा  आठवीं  पंचवर्षीय  मोजनावधि

 के  दौरान  तमिलनाडु  में  ग्रामीण  परियोजनाओं  के  लिए  प्रुनवित्त  पोषण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि

 आबंटित  की
 ह

 अभी  तक  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई  और

 पिछली  योजनावधि  के  दौरान  आरम्भ  की  गई  परियोजनाओं  तथा  इनके  लिए  नाबाड्े

 द्वारा  प्रदान  की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार

 अहमद )  :  राष्ट्रीय  क्रषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बेक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  आठवीं

 योजना  अवधि  (1992-93  से  1996-97)  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  हेतु  संभाव्यता  से  जुड़ी  ऋण

 आयोजना  पर  आधारित  योजनाबद्ध  ऋण  के  लिए  आवश्यक  पुनवित्त  सहायता  नीचे  दी  गई  है  :--

 रुपए )
 वर्ष  राशि

 1992-93  2-9  3  —  18755

 1993-94  3-9  4  नल  19022

 1994-95  5  19898

 199  5-96  न  22403

 1996-97  न  24217

 1992-93  के  दौरान  दिनांक  12  1993  तक  नाबार्ड  ने  तमिलनाडु  को
 13550.70  लाख  रुपए  तक  की  पुनवित्त  सहायता  प्रदान  की  है  ।

 सातबी  योजना  (1985-86  6  से  1989-90)  के  दौरान  नाबाड़ें  द्वारा  प्रदान  की  गई
 क्षेत्र  पुनवित्त  सहाकता  संसग्न  विवरण  में  दी  गई
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 लिखितਂ  सत्र  हल  19  1998
 जन  चिजजणिी-+-++++

 3525.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  कया  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विद्व  बंक  उड़ीसा  में  मुवनेश्वर-कटक  मार्ग  के  विकास  और  उसे  बार  लेनों  में
 विभकत  करने  हेतु  सहायता  प्रदान  कर  रहा

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  कुल  लागत  क्या  है  और  इस  उहं  व्य  के  लिए  विदव  बक

 द्वारा  कितनी  सहायता  राशि  प्रदान  की  गई  और

 परियोजना  पूरी  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  1267.40  मिलियन  रुपए  है  और  विश्व  बेंक  द्वारा

 51.7  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की  सहायता  प्रदान  की  गई

 परियोजना  को  पूरा  करने  की  समय  सारिणी  कार्य  आरम्भ  होने  से  42  महीने  है  जिसके

 लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  निविदाएं  आमंत्रित  करने  का  निदचय  किया  गया  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  हारा  लघु  सीमेंट  संयंत्रों  को  वित्त  प्रदान  करना

 3526.  भी  सोमजीमभाई  डामोर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बंक  का  गुजरात  और  आनधप्न  प्रदेश  में  लघु  सीमेंट

 उद्योग  को  वित्तीय  सहायता  बंद  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  अथवा  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  ओर  संसदोष  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अवबरार

 :  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेके  डी०  बी०  ने  सूचित
 किया  है  कि  फालतू  संस्थापित  उत्पादन  की  उच्च  बड़  सीमेंट  संयंत्रों  से  प्रतिस्पर्धा  आदि

 जेसे  विभिन्न  कारणों  से  वित्तीय  संस्थान  विशेषकर  सीमेंट  अधिशेष  राज्यों  में  लघु  सीमेंट  परियोजनाओं
 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  में  एक  सचेत  दृष्टिकोण  अपना  रहे  आई०  डी०  बी०  आई०  ने

 गुजरात  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  अनेक  लघु  सीमेंट  परियोजनाओं  की  भी  सहायता  की  है  और  उनमें  से

 कई  इकाइयों  का  कार्यनिष्पादन  असन्तोषजनक  फ्राया  गया  चूंकि  गुजरात  तथा  आंध्र  प्रदेश्ष  दोनों

 ही  सीमेंट  अधिशेष  राज्य  इसलिए  नवीन  सीमेंट  परियोजनाओं  द्वारा  विषणन  समस्याओं  को  सामान्य

 करने  की  सम्भावना  है  ।

 वित्तीय  संस्थानों  के  उपयुवत  जो  उनके  अपने  वाणिज्यिक  फैसले  पर  आधारित
 को  प्रभावित  करके  दखलन्दाजी  करने  का  सरकार  का  कोई  अस्ताब  नहीं  है  ।

 ह
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 28  1914  )  लिखित  उतल्तरर

 औद्योगिक  और  बित्त  पुर्तिर्माण  थोड़े  द्वारा  मामलों  का  लिप्टास

 3527.  डा०  देवी  प्रसाद  पाल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्तिर्माण  बोर्ड  के  समक्ष  लंबित  मामलों  को  ज्षीघ्र  निपटाने

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अबरार

 :  और  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण
 बोर्ड  की  प्रभावकारिता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  रुपण्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 क्िल'ः  1992  पेश  किया  है  ।

 ]

 रक्षा  निर्माण  परियोजनाएं

 3528.  श्री  यशवंत  राव  पाटिल  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  रक्षा  निर्माण  परियोजनाओं  का  कार्य  रुक  गया

 यदि  तो  ऐसी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 इसके  क्या  मुख्य  कारण

 इसके  परिणामस्वरूप  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 )  इन  परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम  उठाए

 जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  (5)  प्राथमिकता  वाली  किसी

 रक्षा  परियोजना  को  रोका  या  स्थग्रित  नहीं  किया  गया  परियोजनाओं  का  निर्माण  कार्य  अन्तः

 प्राथमिकता  और  धन  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  समय  और  लागत  को  न्यूनतम
 करने  की  दृष्टि  से  सभी  चालू  अग्रता  योजनाओं  की  बारीकी  से  निगरानी  की  जाती  है  ।

 ]

 प्राकृतिक  रबड़  के  भंडारण  हेतु  मानदण्ड

 3529.  झी  पो०सी०  थासस  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्राकृतिक  रबड़  का  भण्डारण  करने  के  लिए  वर्तमान  सूत्रਂ
 क्या

 '
 क्या  रबड़  उत्पादों  के  उद्योगपतिथों  और  निर्माताओं  को  एक  महीने  का

 भण्डार  रखना  पड़ता

 कदि  तो  क्या  वे  इस  हाते  का  पालन  कर  रहे
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 चीज  निजी तल  व  तन  न  त  न  5  लत तन

 क्या  वर्तमान  भण्डारण  सूत्रों  के
 कारण  कठिनाइयां  और  किसानों  को  परेशानियां  हो

 |

 रही औौर (8) यदि तो क्या सरकार का विचार भण्डारण सूत्र में संशोधन करने का है और यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? बाणिज्य मंत्रों प्रणव : प्राकृतिक रबड़ के लिए मौजूदा भण्डारण मानदंड दो महीने की उपभोग आशग्व्यकताएं जिनमें | महीने की भण्डार आवष्यकता विनिर्माताओं के लिए जिसमें हूलाईगत माल भी शामिल है और शेष ] महीने की भण्डार-आवश्यकता रबड़ संसाधकों और राज्य व्यापार निगम के लिए इस सूत्र के अनुसार विनिर्माताओं को ढुलाईगत माल सहित एक महोने का भण्डार रखना वर्ष के दौरान विनिर्माताओं द्वारा रखा गया भण्डार एक महीने के मानदंड से मामूली कम कुछ अवधि के लिए देश में भी कुल भण्डार दो महीने की आवश्यकताओं से कम तथा दो महीने की उपभोग आवश्यकता का मौजूदा भण्डारण जोकि वर्ष के अन्त में अपनाया गया उचित और न्यायसंगत समझा जाता पहले यह मानदंड 3 महीने की उपभोग आवश्यकता का इसमें फिर से संशोधन करना उचित नहीं होगा । भारतोय स्टेट बेंक हारा उड़ोसा में औद्योगिक वित्त शाखा 3530. श्री रधि राय : कया वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या भारतीय स्टेट बेक ने उड़ासा में एक औद्योगिक वित्त-शाखा खोली यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या क्या उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समायोजन समिति का गठन किया गया और उड़ीसा में मझौले और बड़े उद्योगों की सहायता के लिए भारतीय स्टेट बेंक द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्रो अबरार : ओर भारतीय रिजवें बंक ने सूचित किया है कि उन्होंने उड़ीसा में जिला पुरी में विशेषज्ञ औद्योगिक वित्त-शाखा खोलने के लिए में भारतीय स्टेट बेक को लाइसेंस जारी किया है । भारतीय स्टेट बेक ने अभी शाखा नहीं खोली और भारतीय स्टेट बंक ने उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर एक समन्वय समिति का गठन किया उड़ीसा में मध्यम और बड़े उद्योगों के वित्तपोषण के लिए भारतीय स्टेट बेँक के स्थानीय प्रधान कार्यालय में आवश्यक संगठनात्मक व्यवस्था की गई है । विदेशी मुद्रा से संबंधित मामलों में उद्योगों का मार्गदशैन करने के 80
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 लिए  एक  परामछंदात्री  कक्ष  भी  खोला  गया  भारतीय  स्टेट  बेक  के  स्थानीय  प्रधान  कार्यालय  का

 मर्चेन्ट  बेकिंग  तिर्गंम  प्रबन्धन  और  अन्य  वित्तीय  सेवाओं  के  मामलों  में  उद्योगों  को  सहयोग

 देते  हैं  ।

 अर्जुन  ठेंक

 3531.  भरी  पृथ्वी  राज  डो०  चब्हाण  :

 श्री  राजेख्द्र  अग्निहोत्री  :

 शी  गुरवास  कामत  :

 झीमती  भावना  लिखलिया  :

 डा०  प्रमू  दयाल  कठेरिया  :  ४

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  प्रमुख  युद्ध  टेक  को  सैन्य  सेवाओं  में  शामिल  करने  हेतु  सशस्त्र  बल  द्वारा

 स्वीकृति  दे  दी  गई

 इस  टेक  की  विशेष  बातें  क्या

 क्या  उत्पादक  एजेन्सी  अभिज्ञात  कर  ली  गई

 क्या  कोई  परीक्षण  क्रयादेश  दिए  गए

 एककों  द्वारा  उत्पादित  टेक  के  प्रथम  बेच  के  थल  सेना  में  कब  तक  शामिल  होने  की

 और

 इस  टेक  की  अनुमानित  उत्पादन  लागत  कितनी  होगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 मुख्य  युद्धक  टेंक  उच्च  श्रेष्ठ  सभी  तरफ  से  सुरक्षा  के  लिए

 कवच--संयुक्त  और  बहुत  ही  अचूक/घातक  गोलाबारी  शक्ति  वाला  एक  अत्याधुनिक  टें  कहै  ।

 हां  ।

 और  हाल  के  परीक्षणों  में  मुख्य  युद्धक  टेक  अर्जुन  द्वारा  प्रदर्शित  कार्य-निष्पादन  के
 आधार  सेना  मुख्यालय  ने  वर्ष  2002  तक  दो  आम॑ड  रेजिमेंटों  को  अर्जुन  टेक  से  सुसज्जित  करमे
 के  अपने  इरादे  व्यक्त  किए  हैं  ।

 7  करोड़  रुपये  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  भ्रभ्॒  संगठम  सम्मेलन

 3532.  श्री  सन्त  कुमार  मंडल  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  शारीरिक  श्रमिक  वेतन  की  सुरक्षा  करने  का
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 क्या  सरकार  का  विचार  वेतन  की  सुरक्षा  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  सम्मेलन  का

 समर्थन  करने  का  भी  और

 अब  तक  कितने  आई०  एल०  ओ०  सम्मेलन  का  समर्थन  किया  गया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए४  :  कमंकारों  की  मजदूरी  की  सुरक्षा
 के  लिए  मजदूरी  संदाय  1936  और  न्यूनतम  मजबूरी  19.48  के  अधीन  पहले

 ही  से  प्रायधान  मौजूद  हैं  ।

 की  1949”  से  सम्बन्धित  अ०  श्र०  सं०  के  अर्गभसमय  का

 अनुसमर्थत  करना  सरकार  के  लिए  इस  समय  संभव  नहीं  क्योंकि  राष्ट्रीय  कानून  एवं  व्यवहार
 समय  के  सभी  प्रावधानों  के  पूर्ण  अनुरूप  नहीं  सरकार  समय-समय पर  गैर  अनुसमर्धित
 अभिसमयों  की  पुनरीक्षा  करती  है  ताकि  उनको  अनुसमर्थित  करने  की  सम्भावना का  पता  लगाया  जा

 सके  ।

 (7)  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  36  अभिसमयों  का  अनुसमर्थन
 किया  है  ।

 गोवा  सें  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना

 3533.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांट्यरे  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोवा  में  30  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के

 अन्तगंत  शामिल  कुल  सदस्यों  की  संख्या  क्या  है  और  उन्हें  प्रदान  की  गईं  खुविधांभों  पर  हुए  वाधिक

 व्यव  की  सुला  में  उनका  पिछले  तीन  वर्षों
 का

 वाषिक  अंशदान  कितना

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वर्तमान  सुविधाएं  अपर्कोप्त हैं  ताबा

 इससे  कर्मचारियों  को  असुविधा  हो  रही

 क्या  सरकार  का  गोवा  के  सभी  ताल्लुकों  में  अतिरिक्त  अस्पताल/स्वास्थ्य  केन्द्रों  के

 प्रावधान  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  30-9-1992  की  स्थिति  के  अनुसार
 गोवा  में  क०  रा०  बी०  योदगा  के  अन्तगंत  35  हजार  कर्मचारी  श।/निल  पिछलेਂ  तीन  वर्षों  के

 दौरान  गोवा  में  किया  गया  वार्षिक  अंशदान  और  ब्रीमांकित  व्यक्तियों  को  उपलब्ध  करायी  गैई  सेवाओं

 पर  किया  गया  ब्यय  निम्नानुसार  है  :---

 वर्ष  अंधदान  की  आय  उपलब्ध  कराई  गई  सेवाओं  पर  किया  गया

 (२०  लाखों  में  )  ज्वयਂ  (२०  लांखों

 1989-90  9-90  184.17  90.32

 1990-91  164.61  105.82

 1991-92  158.11  78:80.
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 से  क०  रा०-बी०  सुविधायें  कैवल  स्थानों  पर  उपलब्ध  करवायी  जाती
 ज़ो  क०  बीमा  योजना  में  शामिल  का  संपूर्ण  क्षेत्र  इस  समय  योजना  में  शामिल  नहीं  है  ।

 गोवा  के  सभी  तालुकों  में  अतिरिक्त  अस्पताल/स्वास्थ्य  केन्द्र  उपलब्ध  कराने  का  प्रएन  ही  नहीं
 उठता  ।  गोवा  में  बीमांकित  व्यक्तियों  को  नकद  एवं  चिकित्सा  लाभ  उपलब्ध  कराने  वाली  विद्यमान
 क०  रा०  बी०  सुविधायें  संतोषजनक  हैं  ।

 ]

 सारतोय  प्रतिभति  विनिमय  बोर्ड  के  अन्तर्गत  मर्चेन्ट  बेकर्स

 3534,  प्रो०  रीता  वर्मा  :

 ओऔमतो  भावना  लचिखलिया  :

 डा०  रमेश  कप्द  तोमर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  मर्चेल्ट  वेंकस  को  भारतीय  प्रतिभूति  बिनिभय  वोर्ड  के  क्षेत्राधिकार  के

 अच्तंगेंत  लाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार

 अहमद )  :  ओर  व्यापारिक  बंकर  चूंकिक्म॑तिभूति  बाजार  के  साथ  मध्यस्थ  के  रूप  में  जुड़े
 इसलिए  वे  पहले  से  ही  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  एक्सच्रेंज़  बोर्ड  के  क्षेत्राधिकार  में  हैं  जैसाकि

 भारतीय  प्रतिभूति  तथा  एक्सचेंज  बोर्ड  के  1992  की  धारा  11(  2)  (a)  द्वारा  स्पष्ट  किया

 गया  है  ।

 ब्याप्तारिक  बंकरों  को  .22  1992  को  अधिसूचित  विनियमों  के  माध्यम  से

 के  नियामक  ढांचे  के  अन्तर्गत  लाया  गया  व्यापारिक  बंकर  के  विनियमों  का  स्वरूप  विस्तृत

 है  जिनमें  पंजीकरण  प्रदान  करने  की  व्यापारिक  बंकरों  के  दायित्वों  और

 द्वाक्तःब्यापारिक  बकरों  के  निरीक्षण  की  प्रक्रिया  और  व्यापारिक  बेकरों  आदि  के  लिए  आचार-संहिता
 निर्धारिता  की  गयी  हैं  ।

 ]

 भूतपूर्व  सेनिकों  द्वारा  स्व:रोजगार  परियोजनाओं  की  स्थापना

 3535.  श्री  अस्ना  जोशी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सहास्त्र  बलों  के  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लघु  स्व:रोजगार  परियोजनाएं  आरंभ

 करने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया

 थदि  तो  उन  गतिविधियों  के  ब्यौरे  क्या  जिनमें  इस  प्रकार  फी  परियोजनाओं  के

 लिए-प्रोत्साहन  दिया  गया  और

 इस  योजना  के  अंतर्गत  राज्यवार  अब  तक  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  लाभ  मिला  है  ?
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 लिखित  उत्तर  19  1994

 रक्षा  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  60  वर्ष  से

 कम  आयु  के  भूतपूर्व  सैनिक  लघु  उद्योग  फार्म  और  सम्बद्ध  काम  कुटीर  व  ग्रामीण  तथा

 खादी  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  भूतपूर्व  सैनिकों  के लिए  स्वरोजगार  भूतपूर्व
 सैनिकों  के लिए  स्वरोजगार  योजना-ा  और  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  स्व॒रोजगार

 नापक  तीन  ऋण  योजनाओं  जोकि  क्रमशः  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास

 राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बंक  और  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  के  सहयोग  से  तैयार

 की  गई  के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  कर  सकते  वित्तीय  सहायता  बम्बई  मकंटाइल

 कोऑपरेटिव  बेक  ओरिएण्टल  बंक  आफ  कामसे  और  देना  बँक  से  भी  प्राप्त  की  जा  सकती

 है  ।  रक्षा  स्थापनाओं  द्वारा  सिविल  बाजार  से  सीधी  खरीद  में  60  वर्ष  से  कम  आयु  के  भूतपूर्व  सैनिकों

 द्वारा  खोली  गई  लघु  उद्योग  इकाइयों  में  बनाई  जा  रही  कम  प्रौद्योगिकी  की  मदों  की  खरीद  के  लिए
 10  प्रतिशत  आरक्षण  की  व्यवस्था  रखी  गई  बछतें  कि  वे  गुणवत्ता  और  लागत  की  दृष्टि  से

 कृत  बेहतर  हों  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  लघ्  औद्योगिक  इकाइयां  रक्षा  विभागों  और  कंन्टीन  स्टोर  विभागों  की

 कैन्टीनों  को  सप्लाई  की  गई  मदों  के  मूल्य  पर  10%,  मूल्य  राजसहायता  पाने  की  भी  पात्र  हैं  जोकि

 पहला  दावा  प्रस्तुत  करने  की  तारीख  से  लगातार  5  वर्ष  के  लिए  एक  वित्तीय  वर्ष  में  अधिक  से  अधिक

 50,000  रु०  होगी  ।

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विधरण

 सेमफंक्स  योजनाओं  के  अन्तर्गत  सहायता

 राज्य/संघ  शाष्षित  क्षेत्र

 सं०  पाने  वालों  की

 2  3  4  5

 1.  अणाचल  प्रदेश  —  ना
 या

 2.  असम  37  ता
 ज+

 3.  आंध्र  प्रदेश  151  22  1

 4.  बिहार  718  62  —

 5.  दिल्ली  378  22

 6.  गोवा  7  7  —

 7...  गुजरात  58  9

 8.  हरियाणा
 252  70  --
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 _28
 1914  लिशित  इतर

 1  2  4  4  5...

 9.  हिमाचल  प्रदेश  160  34

 10.  जम्मू  व  कश्मीर  572  21  _

 11...  कर्नाटक  380  16  _

 12.  केरल  557  54  _

 13...  मध्य  प्रदेश  149  24  _

 14...  महाराष्ट्र  265  27  —

 15.  मणिपुर  2  3  —

 16...  नागालैण्ड  --  —  वि

 17.  मेघालय  न  —  _

 18...  उड़ीसा  33  12  _

 19...  पांडिचेरी  4  2  —

 20...  पंजाब  534  343  —

 21...  राजस्थान  614  111  दी

 22...  सिक्किम  8

 23...  त्रिपुरा  77  _

 24...  तमिलनाडु  725  230  —

 25.  उत्तर  प्रदेश  739  444

 26.  पदिचम  बंगाल  185  64  —

 27.  मिजोरम  76  7  —

 28,  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वोप  समूह  —  --  न

 29.  चण्डीगढ़
 न  न  —

 संयुक्त  अरब  अमोरात  में  भारतोय  जोवषत  बोसा  निगम  का  कारोबार

 3536.  भरी  घर्ंण्णा  सॉडम्या  सादुल  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  संयुक्त  अरब  अमीरात  सरकार  से  वहां  रह  रहे

 भारतीयों  के  लिए  अपना  कारोबार  शुरू  करने  हेतु  लाइसेंस  के  लिये  आवेदन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  मामले  में  कितनी  प्रगति  की  गई  है  ?
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 लिशितਂ  सर  =
 मर 4093 9  3

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  काय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार

 :  से  हां  ।  प्रवासी  भारतीयों  की  बीमा  संबंधी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के

 लिए  भारतीय  जीवन  बीमा  ने  बहरीस  में  जीवन  बीमा  निगम  आई०

 ई०सी०  बहरीन  नामक  संयुक्त  उद्यम  वाली  कम्पनी  की  स्थापना  की  जो

 यूनाइटिड  अरब  अमीरात  में  जीवन  बीमा  कारोबार  का  विपणन  करने  के  लिए  अनुमति

 प्राप्त  करने  प्रयत्त  करती  रही  एल०आई०सी०  ई०  सी०  बहरीन  इस  मामले

 में  यू०ए०ई०  सरकार  के  साथ  सशक्त  रूप  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  इस  प्रयोजन  के  लिए  राजदूत  एवं

 सरकारी  स्तरों  पर  विचार-विम्ं  भी  किए  गए  हैं  ।  यह्  आशा  है  कि  यू०  ए०  ई०  सरकार  पंजीयन

 के  लिए  यू०ए०ई०  की  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  पर  एल०  आई०  सी०  )
 ई०  बहरीन  को  अनुशप्ति  दे  सकती  इस  एल०आई०सी०  )

 बहरीन  इन  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  में  लगी  हुई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पुलों/फ्लाई  ओवरों  का  निर्माण

 3537.  शो  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 शो  राम  सागर  :

 क्या  जल  भूतल  पेरिथहन  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  बड़े  आहरों  में  और

 वहां  की  विभिन्न  नदियों-पर  ऊपरि-पुलों  के'निर्माण  हेतु  कितनी  वित्तीय  सहाप्नता  प्रदान  की  गई

 इस  वित्तीयਂ  सहायता  से  निर्मित  अथवा  निर्माणाधीन  ऊपरि-पुलों/नद्दी-  पुल्लों  की  संख्या

 कितनी

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  ऐसे  कितने  पुलों  का  निर्माण  किया  और

 ये  पुल  किन-किन  स्थानों  पर  बनाए  जाएंगे  और  इसके  लिए  कितनी-सशि.तनिर्धारित  की

 गई

 जल  भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  और

 संवैधानिक  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  मूलतः  राष्ट्रीय  राजमार्गों  तथा  उन  पर  बने  पुलों/ओबर
 ब्रिजों  क ेविकास  और  अनुरक्षणਂ  के  हैਂ  जिन  के  लिए  पूरा  सरकार  की  निधियों

 में  से  किम  जाता  हैःऔर-छसमें  किक्रीय  सहायता  का  कोई  अंश  नहीं  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  अंतर्राज्यीय  तथा  आथिक  महत्व  के  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  निर्माण  कार्यों

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  पिछले'सौन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  पुल-निर्माण  कोर्यों  के  लिए  उत्तर

 प्रदेश  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।

 और  चाल  वित्त  वर्ष  के  दौरान  विंसी  नह  पुल  योजना कं  मंजूर  जाने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 28  1914  )  सिशिक  उलरे
 न  ne

 इलाहाबा।द-फंजाबाद  सड़क  का  निर्माण

 538,  श्री  पटेल  :  क्या  जल  भ्तस  परश्कहमਂ  मंत्रीਂ  वह  बताने  की  कृपा  करंगे  |

 इलाहाबाद  से  फंजाबाद  तक  की  सड्धक्ष के  विक्राक्ष  हेशु  विश्व  ब्रंक  द्वारा

 दी  गई  सहायता  में  से  कितना  धन  दिया

 अब  तक  कितनी  धनराहि  खर्च  हुई  है  और  कितना  निर्माण  करा्य  पूरा  और

 निर्माण  कार्य  कब  से  झुरू  क्रिया  गया  है  और  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 जल  भूतल  परिथहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  भारत  सरकार  का

 संबंध  देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  और  रख-रखाव  से  है  तथा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से

 भिन्न  सड़कों  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  चूंकि  इलाहाबाद-फंजाबाद  सड़क  एक

 राज्यीय  सड़क  अतः  इसका  संबंध  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  है  ।  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजी

 गई  सूचना  निम्नलिखित  है  :--

 3  पैकेजों  में  विभाजित  कार्य  के  लिए  संस्वीकृत  53.6  करोड़  र०

 1993  तक  कुल  6.75  करोड़  रु०  खर्च  किए  भए  एक  पकेज  के  संबंध

 8%  तक  कार्य  पूरा  किया  जा  चुका  है  जबकि  शेष  दो  पंकेजों  पर  कार्य  शुरू  नहीं  हुआ

 (ar)  एक  पैंकेजਂ  पर  निर्माण  कार्य  1991  में  शुरू  हुआाओर  हसके  पूल  होने  की

 लक्षित-तारीख़  1995  क्षेष  दो  पैकेजों  के  पूरा  की  लक्षित  तारीज्न  ठेके  दिए  जाने  के

 बाद  ज्ञात  होगी  |

 आयोडीन  युकत  समक  का  निर्यात

 3539,  डा०  लक्सी  नारायण  पाण्डेय  :

 डा०  ए०  के०  पहेल  :

 क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  परिस्कृत  आयोडीन  युक्त  नमक  की  बहुत  मांग

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इसके  निर्यात  की  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  नहीं  ।

 आयोडीनयुक्त  नमक  उपयोग  में-काम  आने  के-निर्यात  को  निर्यात  की

 निषेधात्मक  सूची  से  हुटा  दिया  गया  है  और  इस  प्रकार  अब  आयोडीनयुक्त  नमक  सहित  नमक  के

 व्रिर्यात  की  मुक्त  रूप  से  अनुमति  है  ।
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 लिखित  उत्तर  19  1993

 सारत-संपुक्त  राज्य  अमेरिका  को  कम्पनियों  के  संयुक्त  उच्चम

 3540.  भरी  बलराज  पासोी  :

 श्रीसतो  भावना  चिललिया  :

 क्या  थाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  भारतीय  कम्पतनियां  अमेरिकी  कम्पन्तियों  क ेसहयोग  से  अमरीका  में  संयुक्त
 उद्योगों  की  स्थापना  का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  द्वारा  किन  क्षेत्रों  में  संयुक्त  उच्यम

 स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्री  भी  प्रणव  मुखर्जो  :  हां  ।

 भारतीय  कम्पनियों  के
 नाम  और  इस  समय  विचाराधीन  प्रस्तावित  संयुक्त  उद्यमों  के

 क्षेत्र  निम्नानुसार  हैं  :

 नाम  क्षेत्

 1.  मैससे  साँ  पाइप्स  नई  दिल्ली  ए०आर०सो०  बेल्डेड  पाहपों  का  विनिर्माण  ।

 2.  मैससे  सिफा  इंडिया  लि०  हाडवेयर  तथा  कंप्यूटर  साफ्टवेयर  का  विपणन

 अम्बई  तथा  विकास  ।

 3.  मैससे  मोदी
 था  डप

 मोदीनगर  सूती  क्रोचीट  निटिंग  याने  का
 विनिर्माण  तथा  विपणन  ।

 बिहार  की  चीनी  सिलों  को  ऋण

 4441.  भी  रामाश्षय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तरी  बिहार  की  चीनी  की  मिलों  को  ऋण  देने  के  संबंध  में  राष्ट्रीयक्रत  बेंकों  की  क्या

 नीति

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तरी  बिहार  में  चीनी  की  प्रत्येक  मिल  को  राष्ट्रीयकृत
 बेक-वार  दी  गई  ऋण  राहि  कितनी

 ee

 कया  इस  संबंध  में  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  की  नीति  के  अनुसार  इन  ऋणों  का  वितरण  किया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  ऋ्रणों  की  वसूली  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार
 :  बेंकों/वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  मंजूर  ऋणों  को  नियंत्रित  करने  वाली  चीनी
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 मिलों  सहित  परियोजनाओं  की  अर्थक्षमता  के  अनुसार  तैयार  की  जाती  सहायता  का  मानदण्ड

 मुख्यतः  वित्तीय  प्रबन्धकीय  और  आधिक  दृष्टि  से  परियोजना  की  अर्थक्षमता

 है  ।  संरचना  की  कच्चे  माल  की  विपणन  आदि  की  दृष्टि  से  परियोजना

 के  लिए  उपयुक्तता  का  मूल्यांकन  करने  हेतु  परियोजना  की  अवस्थिति  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 यह  परियोजना  को  सहायता  प्रदान  करने  में  कोई  बाघा  उत्पन्न  नहीं  करता  मिलों

 की  कार्यशील  पूंजी  अपेक्षाओं  भारतीय  रिजर्व  बेक  द्वारा  बेकों/वित्तीय  संस्थाओं  के  नाम  जारी

 निर्देशों  केअनुसार  पूरा  किया  जाता  है  ।  इन  मार्गनिर्देशों  में  कई  पहलू  शामिल  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के

 नकद  बजट  प्राप्त  चालू  आ्तियों  के  विभिस्न  संघटकों  के  लिए  उप  सीमा  का

 गन्ना  उत्पादकों  को  देय  राशियों  के  भुगतान  की  निगरानी  आदि  शामिल  भारतीय

 रिजवे  बेक  के  चमताश्मक  ऋण  नियंवण  निदेशों  के  अस्तगंत  कवर  होती  इसलिए  बंकों  को  भारतीय
 रिजवे  बेंक  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित  की  गई  ऋण  सीमाओं  के  ब्याज  की  दर  और  माजिन

 अपेक्षाओं  का  अनुपालन  करना  पड़ता  है  ।

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  को  नियंत्रत  करने  वाली  संविधियों/कानूनों  के

 अनुसार  उनके  ग्राहकों  से  संबंधित  सूचना  और  उनके  ग्राहकों  के  कार्यों
 से

 संबंधित  सूचना  प्रकट  नहीं  की

 जाती  बेकों  से  भारतीय  रिजवे  बेंक  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  दिशानिर्देशों  का  अनुपालन  करने

 की  अपेक्षा  की  जाती  ऐसी  परियोजनाओं  की  अधथंक्षमता  से  परियोजनाओं  को  ऋण  मंजूर
 करने  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  भी  एक  समान्त  नीति  का  अलुसरण  करता

 परियोजना  की  उपयकक्तता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  परियोजना  की  अवस्थिति  को  श्यान  में  रखा

 जाता  फिर  भी  यह  परियोजना  को  सहायता  प्रदान  करने  में  आड़े  नहीं  आयेगा  ।  पिछले  तीन  बर्षों

 में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  बिहार  में  मंजूर  और  संवितरित  की  गई  राशि  का  विवरण

 निम्नानुसार  है  :--

 लाख में  )

 वर्ष  «
 मंजूरी  संवितरण

 1989-90  292.00  34.00

 1990-91  त  73.00

 1991-92  261.00  228.00

 बंक/वित्तीय  संस्थाएं  अलग-अलग  इकाइयों  की  बसूली  संबंधी  स्थिति  को  गहनता  से
 मानीटर  करती  हैं  और  जहां  कहीं  चूक  पाई  जाती  है  तो  ऋणों  को  बसूल  करने  के  उपाय  किए  जाते

 वास्तविक  कठिनाइयों  की  स्थिति  में  पुनरअदायगियों  को  पुन्निर्धारित  किया  जाता  है  और  रुग्ण  मामले
 बी०  आई०  एफ०  आर०  को  भेजे  जाते  हैं  और  अरथंक्षमता  पर  निर्मर  करते  हुए  उन्हें  राहत  पैकेज  प्रदान
 किए  जाते  हैं  ।  बकाया  राशियों  की  वसूली  करने  के  लिए  एक  अन्तिम  उपाय  के  रूप  में  ही  कानूनी
 वाई  प्रारम्भ  की  जाती  भारतीय  रिजव  बंक  ने  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  को  अतिदेय  राशियों  को
 कम  करने  और  विभिन्न  क्षेत्रों  को  दिए  गए  अपने  अग्रिमों  के  संबंध  में  अपने  वसूली  संबंधी  कार्यनिष्पादन
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 में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्न  मार्गनिदेश  जारी  किए  कुछ  महत्वपूर्ण  मार्गनिर्देश  निम्नलिखित

 हैं  :--

 1.  बैंकों  की  एक  ओर  अर्थंव्यवस्थता  के  जरूरतमंद  और  उत्पादात्मक  क्षेत्रों  को  बेंकों  के

 दुलभ  संसाधनों  को  निरन्तर  उपयोग  में  मदद  करने  के  विचार  से  एक  अर्थक्षम  वसूली
 प्रणाली  प्रारम्भ  करने  तथा  दूसरी  ओर  ऋणदाता  बेंकों  की  लाभप्रदता  और  अर्थक्षमता

 के  सुधार  करने  पर  बल  दिया  गया

 2.  बैंकों  के  मुख्य  कार्यापालकों  को  बड़े-बड़े  अग्निमों  की  मानीटरिंग  करने  के  लिए  अपना

 व्यक्तिगत  ध्यान  देसे  को  कहा  गया  है  ।

 3.  अलग-अलग  अग्रिमों  उनकी  मानीटरिंग  और  अनुवर्ती  कारंवाई  के

 प्रयोजन  के  लिए  स्थिति  द्ाते  हुए  एक  व्यापक  और  समान  ग्रेडिंग  प्रणाली  शुरू

 ]

 इलायची  की  तस्करी

 3542.  थ्री  पाला  के०  एस०  संध्यू  :

 भी  के०  थी०  थामस  :

 भी  थाइल  जॉन  अंजलोज  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ग्वाटेमाला  से  सस्ते  और  घटिया  किस्म

 की  इलायची  नेपाल  तथा  अन्य  देष्षों  द्वारा  भारत  में  तस्करी  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इलायची  की  इस  तस्करी  को  रोकने/बंद  करने  के  लिए  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  थो०  चस्प्रशेखर  :  और  प्राप्त

 रिपोर्टों  से  ग्वाटेमाला  मूल  की  सस्ती  और  घटिया  किस्स  की  इलायची  की  भारत  में  तस्करी  किए  जाने
 का  पता  नहीं  चलता  भार  त-नेपाल  सैक्टर  के  भू-सीमावर्ती  क्षेत्रों  *  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  पकड़ी
 गयी  इलायची  की  मात्रा  और  उसके  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  यह  बात  सिद्ध  नहीं
 हो  पाई  है  कि  पकड़ी  गयी  इलायची  र्वाटेमाला  मूल  की  है  ।

 ee

 वर्ष  इलायची

 किलोग्राम  में  )  लाख  रुपयों  में  )
 a

 1990  4,273  14.11

 1991  4,564  17.18

 1992  12,639  38.25
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 a  बज  न  ८ननननननननीयनी  यमन  ना  जनक

 तस्करी-रोधी  एजेंसियां  इलायची  की  तस्करी  के  प्रति  सतर्क  रहती  हैं  ।  तस्करी  का  पता

 लगाने  और  उसकी  रोकथाम  में  लगी  सभी  संबंधित  एजेंसियों  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जा  रहा  है  ।

 कास्टिक  सोडा/फ्लेक  और  लाई  का  निर्यात  और  आयात

 3543.  श्री  कड़िया  मुण्डा  :  क्या  बाणिष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  कास्टिक  फ्लेक/सौलिड/लाई  का  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  इसका  आयात

 किया  गया  तथा  इस  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  कास्टिक  सोडा/फ्लेक/सौलिड/
 लाई  का  निर्यात  किया  गया  तथा  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित

 क्या  इसके  उच्च  मूल्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  कास्टिक  सोडा  के  निर्यात  के

 लिए  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  और

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणब  :  निर्यात  तथा  आयात  नीति  1992-97  के  अनुसार
 कास्टिक  फ्लैक्स/सोलाइड्स/लाई  के  मुक्त  रूप  से  आयात  की  अनुमति  है  ।

 तथा  वर्ष  1990-91  तथा  1991-92  की  जिसके  आंकड़े  उपलब्ध  के

 दौरान  मात्रा  तथा  मूल्यवार  दोनों  रूपों  में  इस  मद  के  आयात  तथा  निर्यात  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न

 तथा  एकीकृत  बाजार  विनिमय  दर  के  लागू  होने  निर्यातक  अब  अपनी  समस्त

 निर्यात  आय  को  बाजार  दर  पर  भारतीय  रुपये  में  बदल  सकते  इससे  यह  सुविधा  निर्यात
 आय  के  केवल  60%  तक  प्रतिबंधित  थी  ।

 विवरण

 भायात

 मात्रा  मी०  टन  में

 मूल्य  लाख  रुपये  में

 क्रम  सं ०  मद  का  विवरण  1990-91  1991-92

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 सोडियम  हाइड्रोफ्साइड
 कास्टिक

 1.  क्लैक्स  1187  89.49  20808  528.39

 2.  फ्लैक्स  से  भिन्न  14892  92  561.81  6  0.46

 3.  एक्वैकोस  सोल्यूछान  में  50367  1620.09  32667  1366,  58

 सोडियम  हाइड्रोक्साइट
 TR,  कामना  कमान  नम  «कक  तन  «मन  «मन»
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 निर्यात

 मात्रा  मी०  टन  में

 we  ee.  ...  इल्य लाख
 ९०  में

 क्रम  सं०  मदों का  विवरण  1990-91  1991-92

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 सोडा )

 1...  फ्लैक्स  14698  1231.74  19297  2081.90

 2.  फ्लैक्स  से  भिन्न  5671  171.58  2781  278.93

 3...  एक्वैकोस  सोल्यूषन  में  4587  152,46  463  26.00

 सोडियम  हाइड्रोक्साइड

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  ऋण  प्रदान  करना

 3544.  श्रीमती  बिभु  कुमारी  देधी  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  लोगों  के  लिए
 औद्योगिक  और  वाणिज्यिक  प्रयोजन  हेतु  साव॑जनिक  क्षेत्र  के  बेंकों  और  अन्य  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं

 के  माध्यम  से  ऋण  प्रदान  करने  की  कोई  विशेष  योजना  आरम्भ  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  वर्ष  1992  में  राज्य-णशर  कितने  ऋण  आवेदन

 पत्र  प्राप्त  हुए  और  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  संसदोय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अवशार
 :  और  सरकार  ने  औद्योगिक  और  वाणिज्यिक  उद्देश्यों  क ेलिए  अनुसूचित  जाति

 और  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  ऋण  दिये  जाने  की  कोई  विधेष

 योजना  तैयार  नहीं  की  वाणिज्यिक  बेंकों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  अ०  जा०  और

 अ०  ज०  जा०  के  व्यक्तियों  को  ऋण  देने  संबंधी  अनुदेशों  सहित  भारतीय  रिजवं  बंक  के  अनुदेशों  का

 पालन  करें  ।  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  हिताधिकारियों  को  ऋण  का  प्रवाह  बढ़ाने  के  उद्ेश्य  से  भारतीय

 रिजर्व  बेक  ने  बंकों  से  कट्टा  है  कि  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  को  दिये  जाने  कले  अज्िमों  सहित  उनके

 कूल  अप्रिमों  का  10%  कमजोर  बर्मों  के लिए  होना  चाहिए  ।  इस  संदर्भ  में  भारतीय  रिजबं  बंक  ने  बंकों

 को  आदेश  दिया  है  कि  अ०  जा०/|अ०  ज०  जा०  हिताधिकारियों  के  लिए  बेकिंग  योग्य  उपयुक्त  योजना

 तैयार  करने  के  लिए  विशेष  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।  पहचान  किए  गए  हिताधिकारियों
 द्वारा  अपने  आधिक  उन्नयन  के  लिए  तैयार  की  गयी  अर्थक्षम  योजनाओं  के  लिए  वाणिज्यिक  बेकों  को

 सरकार  द्वारा  प्रयोजित  कार्यक्रमों  में  भाग  लेना  चाहिए  ।

 92



 28  1914
 लिखित  उत्तर

 1990  और  1991  की  स्थित्ति  के  अभुसार  देश  में  प्राथमिकता
 कमजोर  वर्गों  और  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  को  दिए  गए  सभी  अनुसूचित  ब्ाणिज्यिक  बेकों  की

 बकाया  राशि  निम्नानुसार  है

 खातों  की  संख्या  लाख  में

 राशि  करोड़  रुपये  में

 के  अंत  क ेअनुसार  प्राथमिकता  क्षेत्र  कमजोर  वर्ग  अ०जा०/भ०ज०जा०

 खाता  राक्षि  खाता  राशि  खाता  राशि

 1990  36764  41497  497  25901  10110  9037  3146

 1991  35826  44573  25342  10588  8  9018  3374
 स->+»«मम्मममनक--न

 रबड़  के  बाग  लगाता

 3545.  झौ  उद्धव  बर्मस  :  कया  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रबड़  का  उत्पादन  करने  वाले  विशेषकर  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  राज्य-वार  कितने

 क्षेत्र  में रबड़  के  बाग  लगाये  गये

 विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  और  चालू  वर्ष  में  भाज  तक  रबड़  की  लेती  के  लिए

 वार  कुल  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  और  कितनी  वितरित  की  गई  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  राज्य-वार  लाभान्वित  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  से  एक  विवरण  पत्र  संलग्न

 विधरण

 भारत  में  ब्ष  [991-92  के  दोरान  रबड़  के  अम्तर्गत  राज्यवार  क्षेत्र

 (1)  परम्परागत  क्षेत्र

 रबड़  के  अन्तगंत  कुल  क्षेत्र

 वर्ष  1992-93  के  दौरान

 अनुमोदित  तथा  वितरित  निधि

 4,14,200

 र०  691.34  लाख

 लाभग्राहियों  की  संख्या  1,45,231

 (1)  उत्तर  पूद्रों  क्षेत्र  को  छोड़कर  गर  परम्परागत  क्षेत्र

 रबड़  के  अन्तर्गत  कुल  क्षेत्र  16,678

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  र०  25.20  लाख
 अवुमोदित  तथा  बितरित
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 लिलित  उत्तर  19  4993

 लाभग्राहियों  की  संख्या  2,396

 (iii)  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र

 1.  जिपुरा  ह  17,900

 2.  असम  9,700

 3.  मेघालय  4,100

 4.  मिजोरम
 हे  1,100

 5.  नागालेंड  1,440  440

 6.  मणिपुर  1,215

 7.  अरुणाचल  प्रदेश  50

 कुल  :  35,505

 उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  अनुमोदित  और  वितरित  निधियों  का  ब्यौरा  ।

 क्रम  राज्य  अनुमोदित  तथा  वितरित  निधियां  |
 सं०  रु०  में  )

 1991-92  2  1992-93  992-93

 1993

 1,  त्रिपुरा  67.00  100.00  51.00

 2.  मेघालय  4.00  5.00  3.00

 3.  असम  32.00  29.00  25.00

 4.  मणिपुर  1.00  1.00  0.75

 5.  मिजोरम  1.00  1.00  0.50

 6.  नाग़ालेंड  4.00  3.00  2.00

 7.  अरुणाचल  प्रदेधा  0.50  0.35  0.25

 कुल  ।  109.50  139.35  82.50

 3  333)  अ  सच  चस्नवन  न  थक  तनਂ  तन  ++क  ५५-५७)  क+  ५७४५  ५५५)५३)५५५५५५५५)७४५७७७५५३५५५७५५५)६:-५५६--५))७+)५५५५५-->५५५)»५०००७५
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 smuanuenanannan  कर  Ena  ७3७... न  कक  +  तल

 उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  लाभग्राहियों  की  राज्यवार  संख्या  को  दर्शाते  हुए  विवरण  पत्र  ।

 क्रम  राज्य
 लाभ

 ग्राहियों  की  संख्या

 सं०  1990-91  1991-92 2  1992-93  2-93

 त्रिपुरा  1025  1303  433

 2.  मेघालय  270  465  122

 3.  असम  774  850  503

 4.  मणिपुर  20  28  21

 5.  मिजोरम  25  31  19

 6.  नागालेंड  121  152  126

 7.  अरुणाचल  प्रदेश  5  2  2

 कुल  2240  2831  1226

 ]

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  को  समितियों  का  गठन

 3546.  सेजर  जनरज  भुवत  चगा  खत्डूरी  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  उत्तरी  भारत  के  किसी  राज्य  से  राष्ट्रीय कृत  धेकों  की  राज्य

 स्तर  की  बक्से  समिति  तथा  क्षेत्रीय  परामछांदात्री  समिति  के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  और  संसवोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  अवशर

 :  से  किसी  राज्य  में  बंकरों  और  राज्य  सरकार  के  बीच  पर्याप्त  समन्वय  बनाने

 के  विचार  से  राज्य  स्तरीय  घेकर्स  समितियां  पहले  से  ही  कार्य  कर  रही  समिति  की  बैठक  को

 बुलाने  का  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  विशिष्ट  बंकों  को  उनके  नेतृत्व  सम्बन्धी  जिम्मेदारी  और

 उनके  शाखा  नेटवर्क  के  विस्तार  के  आधार  पर  सौंपा  जाता  राज्यों  के  लिए  संयोजक  बेक  संलग्न

 विवरण  में  दशाये  गए  हैं  ।

 क्षेत्रीय  परामशंदात्री  समितियों  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  बककारी  विकास  की  पुनरीक्षा
 केन्द्रीय  सरकार  और  भारतीय  रिजवं  बेक  के  विचारा्थ  ऐसी  सिफारिशें  करने  के  लिए  जिन्हें  उपयुक्त
 समझा  गया  राष्ट्रीयकृत  बेक  एवं  प्रकीर्ण  योजना  के  अनुसार  गठित  किया  जाता

 क्षेत्रीय  पराम्शदात्री  समितियों  की  बैठक  मध्य-उत्तरी  और  दक्षिणी  |
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 क्षेत्रों  मे ंसमय-समय  पर  आयोजित  की  जाती  है  और  विक्त  मंत्री  या  उनके  द्वारा  नामित  किस  मंत्रालय

 में  किसी  मंत्री  द्वारा  अध्यक्षता  की  जाती  उक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बताये  गए  सुझावों  पर  कोई

 कारंवाई  करने  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  है  ।

 विवरण

 राज्य  स्तरीय  बेंक्स  समिति  का  संयोजन

 क्षेत्रएराज्य  का  नाम  संयोजक  बेक  का  नाम

 1  2

 1.  उत्तरी

 1.  हिमाचल  प्रदेश  यूकों  बंक

 2.  जम्मू  एवं  कद्मीर  जम्मू  एवं  कश्मीर  बेंक  लि०

 3.  पंजाब  पंजाब  नेशनल  बेक

 4.  हरियाणा  पंजाब  नेशनल  बेक

 5.  राजस्थान  बेंक  आफ  बड़ौदा

 उत्तर  पूर्षो

 6.  असम  स्टेट  बंक  आफ  इंडिया

 7.  मणिपुर  यूमाइटेड  बेक  अफ  इंडिया

 8.  मेघालय  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया

 9,  नागालेंड  स्टेट  बेक  आफ  इंडिया

 10.  त्रिपुरा  यूनाइटेड  बंक  आफ  इंडिया

 11.  अरुणाचल  प्रदेश  स्टेट  बेक  आफ  इंडिया

 12.  मिजोरम  स्टेट  बक  आफ  इंडिया

 13.  सिक्किम  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया

 पूर्षो

 14,  बिहार  बेक  आफ  इंडिया

 15.  उड़ीसा  यूकों  बेक

 16.  पश्चिम  बंगाल  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया

 IV.  भष्य

 17.  मध्य  प्रदेश  सेन्ट्रल  बंक  आफ  इंडिया

 18.  उत्तर  भ्रणेश  स्टेट  बंक  अपफ  इंडिया
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 1  2

 ९५.  पश्चिमी

 19.  गुजरात  देना  बेक
 :  20.  महाराष्ट्र  बेंक  आफ  महाराष्ट्र

 21.  गोवा  स्टेट  बेक  आफ  इंडिया

 बक्षिण

 22.  आंध्र  प्रदेश  आंध्र  बेंक

 23.  कर्माटक  सिडिकेट  बेक

 24.  केरल  केनरा  बेक

 25.  तमिलनाडु  इंडियन  ओवरसीज  बंक

 संघ  शासित  क्षेत्र

 दमन  एवं  दीव  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया

 अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीपसमूह  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया

 दिल्ली  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया

 दादरा  एवं  नगर  हवेली  देता  बंक

 (3)  लक्षद्वीप  सिंडिकेट  बंक

 पांडिचेरी  इंडियन  बंक

 भंडीगढ़  पंजाब  नेशनल  बेक

 भोट---संघ  शासित  क्षेत्रों  और  दीव  को  के  मामले  में  जिला  परामषादात्री  समिति

 राज्य  स्तरीय  बेकर्स  समिति  के  रूप  में  और  अग्रणी  बंक  संयोजक  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।

 ]
 बीड़ी  अभिक

 3547.  थी  धर्भभिक्षम  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बीड़ी  श्रमिकों  की  रहत-सहन  की  स्थिति  का

 अध्ययन  किया

 क्या  बीड़ी  श्रमिकों  को  सांविधिक  न्यूनतम  वेतन  प्राप्त  हो  रहा

 क्या  बीड़ी  और  सिगार  की  1966  और  अन्य  सम्बन्धित

 श्रम  नियमों  का  समुचित  रूप  से  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  और

 उनकी  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 अभ  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  हां  ।

 श्र
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 न्यूनतम  मजदुरी  1948  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  ने  विभिन्ति  क्षेत्रों  और

 विभिन्न  प्रकार  की  बीड़ियों  के  लिए  मजदूरी  दरें  निर्धारित  की  न्यूनतम  मर्जदूरी  अधिनियम  के

 अन्तगंत  राज्य  सरकारें  समुचित  सरकारें  हैं  जो अधिनियम  के  उपबंधों  के  उल्लंघन  के  मामलों  की

 जानकारी  मिलने  पर  कार॑ंवाई  करती  हैं  ।

 बीड़ी और  सिंगर  कर्मेकार  की  1966  और  कमंचारी

 भविष्य  निधि  एवं  प्रकीर्ण  उपबंध  1952  और  कमंवारी  राज्य  बीमा  1948

 को  छोड़कर  अन्य  संबंधित  श्रम  कानूनों  के  उपबंधों  के  कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों  का  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  संगठन  कर्मचारी  भविष्य  निधि  एवं  प्रकीण  उपबंध  अधिनियम

 1952  के  लिए  और  कमंचारी  रार्जयें  बीमा  निगम  कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  के

 न््वयन  के  लिए  समुचित  प्राधिकरण  जब  कभी  इन  अधिनियमों  के  उपबंधों  के  उल्लंघन  के  कोई
 मामले  उनकी  जानकारी  में  लाए  जाते  कार्यान्वयन  प्राधिकरण  समुचित  कार्रवाई  करते  हैं  ।

 बीड़ी  कमंकार  कल्याण  निधि  के  अन्तर्गत  बीड़ी  कमंकारों  और  उनके  परिवारों  के  लिए
 चिकित्सा  देख-रेश  मनोरंजन  सुविधाएं  आदि  प्रदान  करने  के  लिए  अनेक  कल्याण
 योजनाएं  बनाई  गई  उन  बीड़ी  कमेकारों  के  जिनके  पास  पहचान  पत्र  हैं  और  जो  कमंचारी
 भविष्य  निधि  योंजना  के  अंतर्गत  नहीं  आते  ।  1992  से  एक  सामूह्दिक  बीमा  योजना  प्रारंभ
 की  गई

 समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात

 3548.  श्री  थाइल  जॉन  अंजलोज  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  तथा  किम-किन  देक्ों  को  समुद्री  उत्पादों

 का  निर्यात  किया

 इससे  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  और

 इनके  निर्यात  को  बढ़ाते  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गएँ

 नागरिक  पूर्ति  उपभोक्ता  मामले  और  साथजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  वाणिल्य
 संत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालहीन  :  और  1992  से

 1993  के  दौरान  मुख्यतः  यू०  एस०  Yo,  प्रूसेपीय  सिंगापुर  और  हांगकांग  को  1353

 करोड़  रुपये  मूल्य  के  156110  एम०  टी०  समुद्री  उत्पाद  का  निर्यात  किया  गया  ।

 समुद्री-उत्पाद  से  निर्यात  आय  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  कार्य  नीति  अपनाई  जा

 रही  है  :--

 (i)  मछली  पकड़ने  का  विकास  करके  निर्यात  उत्पादन

 (ii)  मत्त्य-पालन  द्वारा  उत्पीदन

 श्रिम्प-फार्मों से  प्रति  हैक्टेयरं  उपज  बढ़ाकर  ;

 झींगा-पार्लेन
 के  अन्तगंते  अधिक  क्षेत्र  और

 अभय  निर्योति  योग्य  मो  के उत्पादन  को
 बढ़ानों

 देकर  ।
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 ०28  1914  लिखित  उत्तर

 -  (1)  नई  तकनीक  और  मूल्य-वर्धन  शुरूआत  करना

 (५)  प्रसंरकरण  सुविधाओं  का  क्वालिटी  उन्नयन  और  अप्धिष्ट  में

 तथा

 (५)  बेहतर  बाजार-संव्धेन  उपाय  ।

 कपूर  का  आयात

 3549.  डा०  आर०  मलल्लू  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस  समय  कपूर  का  आयात  किया  जा  रहा

 (a).  यदि  तो  पिछली  तीन  वर्षों  में  वर्ष  के दौरान  आयातित  कपूर  की  भात्रा  और

 मूल्य  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणब  :  और  पिछले  तीन  वर्षों  तथा  1992-93

 में  92  में  कपूर  के  आयात  की  मात्रा  मूल्य  का  विस्तुत  विवरण  निम्नानुसार  है  :--

 nn eo  -  >>  अल  अलजनल  त  न  न  न+++तत+  ++++  चज++जत  न

 वर्ष  मपत्रा  मूल्य

 )  रु०

 1989-90  )  62.50  1.00

 1990-91  475.00  10.00

 1991-92  2  639,00  16.00

 1992-93  2-9  3  976.31  39.00

 र  )

 स्रोत  :  डी०  जी०  सी०  आई०  एण्ड  कलकत्ता  ।

 (7)  सूचना  एकत्र  की  रही  है  और  सभा  प्रटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 बिहार  में  पकड़ा  गधा  तस्करों  का  सासान

 .3550.  भी  जलिय  उरांव  :  कया  वित्त  मंत्री  मह  म्रप्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दी  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  जब्त  किए  गए  तस्करी  बिजली  सामान  का  वर्ष-बार

 ब्यौरा  और  मूल्य  क्या

 ॥  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  उनकी  राष्ट्रीयता  क्या

 थौर

 शत



 इन  गैर-कानूनी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बीਂ  चनाशेख  र  :  और  बिहार
 राज्य  में  वष  1991  और  1992  के  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  सीमा  शुल्क  अधिनियम  1962  के

 उपबंधों  के  अन्तर्गत  पकड़ी  गयी  आपात  रिचार्जेजल  वी०  सी०  वीं०  सी०  पी०

 तथा  कम्प्यूटर-पार्टंस  जैसी  इलेक्ट्रिलल  वस्तुओं  का  मूल्य  और  इस  सिलसिले  में  गिरफ्तार  किए  गए
 व्यक्तियों  की  संख्या  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 वर्ष  मूल्य  शुफ्यों  में  )

 ।

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की

 संख्या  और  उनकी  राष्ट्रीयता

 8.64  1

 1992  8.52  9  )
 प्रभाकर

 तश्करी  रोधी  एजेंसियां  इलेक्ट्रिक  सामान  सहित  निषिद्ध  वस्तुओं  की  तस्करी  को  रोकने

 के  लिए  सतर्क  रहती  तस्करी  का  पता  लगाने  और  उसकी  रोकथाम  में  लगी  सभी  सम्बन्धित

 एजेंसियों  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जा  रहा  है  ।

 कृषि  तथा  प्रामोण  ऋण  सहायता  योजना  के

 अम्तर्गंत  महाराष्ट्र  को  भुगतान

 3551.  क्री  मोहन  रावले  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  को  कृषि  तथा  ग्रामीण  ऋण  सहायता  योजना  1990  को  क्रियान्थित
 करने  हेतु  सहकारी  ऋण  के  माध्यम  से  महाराष्ट्र  सरकार  को  कुछ  राशि  का  मुगतान  अभी  भी  करना

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य  सरकार  को  इस  राशि  का  मुगतान
 करने  में  विलम्ब  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 द्वारा  महाराष्ट्र  सरकार  को  यह  राशि  कब  तक  दे  दी  जाएगी  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अवबरार  अहमद )  :
 से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बक  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में

 सहकारी  समितियों  को  नाबाड्ड  द्वारा  कृषि  और  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  के  लहत  जारी

 ऋणों  की  स्थिति  निम्नलिखित  हैं  :--

 नाबाडे  को  प्रस्तुत  नाबार्ड  द्वारा  जारी  राशि

 दावे  की  राशि  ्ााा

 ऋण  अनुदान  योग

 महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  बक  378.89  159.92  47.43...  207.35

 महाराष्ट्र  राज्य  भूमि  विकास  नबेंक  111.38  «159.4:  47.43.  207.35

 जोड़  :  490.27.  319.84  94.86...  414.10
 ee
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 हा
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 ae  ह  सिंखित  संतरे
 व  >>.

 है
 ताबाडे  ने  बकों  से  कहा  है  कि  वे  उनके  द्वारा  दिये  जाने  बाली  राहुत  का  शत-प्रतिशत  सत्यापन

 करें  और  अपात्र  हिताधिकारियों  से  संबंधी  अंश  को  छोड़कर  संशोधित  दावे  प्रस्तुत  बेंक  से  अंतिम

 दावा  विवरण  प्राप्त  होने  पर  आगे  धन  जारी  करने  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  बताया  गया  है  कि

 महाराष्ट्र  मे ंसहकारी  बकों  से  संशोधित  दावों  के  विबरण  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 राष्ट्रसंडल  के  स्वतन्त्र  राज्यों  में  भारतोय  स्टेट  बेक  को  शालाएं

 3552.  श्री  एस०  बो०  बो०  एस०  सूतति  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  भारतीय  स्टेट  बंक  के  कृतिक  बल  ने  राष्ट्रमंडल  के  स्वतन्त्र  राज्यों  में  संगुक्त  जोखिम

 बेंकों  को  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  व्यवहायंता  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अभी  यदि  कोई  निर्णय  लिया  गया  तो  वह  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  संजालय  में  राज्य  मंत्री  अवरार

 :  से  भारतीय  स्टेट  बंक  तथा  भारतीय  निर्यात-आयात  बेक  से  नामित  अधिकारियों

 के  एक  सर्वेक्षण  दल  ने  रूस  तथा  यूक्रेन  मे  एक  संयुक्त  उद्यम  बेंक  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 1993  में  एक  सम्भाव्यता  अध्ययन  किया  रिपोर्टों  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 शिल्पकारों  को  सुविधाएं

 क्या  दिल्पकारों  के  लिए  कोई  ग्रुप  बीमा  निःशुल्क  इलाज  ओर  स्वास्थ्य  सुविधा

 प्रदान  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रस  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  ७०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 [  अभुवाद ]
 स्थर्ण  आधात  योजना

 3554.  श्लौ  आर०  सुरेश  रेड्डो  :  क्या  बाणिल्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुनः  पूर्ति  लाइसेंस  में  निर्यातोत्तर  आधार  पर  और  स्वर्ण  निर्यात  लाइसेंस  के  अस्तगंत

 अग्रिम  में  स्वर्ण  के  सीधे  आयात  की  वो  सोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  ये  योजनाएं  नई  स्वर्ण  भाबात  कौ  घोषणा  के  बाद  भौ  लाग्

 के  बोचलाएं  सोने  के  मूल्य  में  कमी  लाते  में  फिस  हुई  तक  सहायक  और

 .  ॥04
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 मथ)/्रकमत  दो  ब्र्षों  में  वर्ष  कितनी  मजा  में  सोने  भायात  गया  ?

 बाणिश्य  मंत्री  अश्रणल  :  एक  विवरण  संलग्न

 हां  ।

 ये  योजनाएं  निर्यातों  से  जुड़ी  हैं  भौर  इनका  घरेलू  कीमतों  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 सोने  ब्रायात  के  म्लंबंध  में-योड़नावार  आंकड़े  रखे-जाते

 घरेलू  टेरिफ  क्षेत्र  में  स्थित  निर्यातक  इकाइयों  द्वारा  18  से  अधिक  कंरेट  सोने  के  सीधे

 भायात  के  लिए  दो  योजनाएं  उनकी  मुरुम-मुख्य  ब्रार्ते  नीचे  दी  गई  :---

 1;  अलियूर्ति  के  झहत  डो०  टी  ०-६०  में  शियत  इफत्तयों-हारा  ज्लोश्ने  ही
 18  से  ल्भिक्त:क् रेट  के  सोने  आयात  के  लिए  योजना

 इस  योजना  के  तहत  निर्यात  पद्चात्  आधार  पर  अहस्तान्तरणीय  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  जारी  किया
 जाता  लाइसेंस  का  मूल्य  सादे  स्वर्ण-आभूषणों  एवं  जड़ाऊ  स्वर्ण  भाभूषणों  के  निर्यात  निर्यातों  के

 एफ०  ओ०  की  87%  और  80%  की  दर  से  निर्भारित  ज़ाता  लाइसेंस
 निम्नलिखित  के  आयात  के  लिए  वैध  हैं  :--

 (i)  0.995  छुद्धता  का

 के  सूल्य--की  40%  तक  0.920  शुद्धता  तक  को  स्वर्ण  फाइडिंग/माउंटिंग

 ,  प्रंग्रा,...तथा

 (iii)  अवधिष्ट  मूल्य  के लिए  अपकिकृततःहीरे,.“अफरिष्कृत  रंगीन  ,  एवं  -  असली  अथवा

 कल्चर्ड  बिना  छेदवाले/बिना  मोती  ।

 1.  स्वर्ण  इम्प्रंस  लाइसेंस  के  तहत  डी०  टी०  ए०  स्थित  इकाइयों  द्वारा

 निर्यात  उत्पादन  के  लिए  निर्यात-पूर्व-आधार  पर  18  कंरिट  से

 के  सोने  के  आथात  के  लिए  फोशना

 इस  योजना  के  तहत  तिर्यात  पूर्व  आधार  पर  अहस्तान्तरणीय  .  स्वर्ण  .  इम्पैस  ब्राइसेंस  ऐसे

 निर्यातक  को  जारी  किया  जाता  है  जिसका  सादे  तथा  जड़ाऊ  स्वर्ण  आभूषण  का  निर्यात  निष्पादन
 औसतन  3  करोड़  र०  तथा  उससे

 कही  ता  हि
 होता  है  ।  लाइसेंस  का  मूल्य  पिछले  तीन  लाइसेंस  कर्षों  के

 दौरान  निर्यातक  के  सर्वोत्तम  वर्ष  के  निर्यात  और  उस  पर  25%  जोड़ने  के  बराबर  द्वोता

 यह  लाइसेंस  निम्नलिखित  दारतों  के  अध्यधीण  होगा  है  :--

 (i)  सादे  स्वर्ण  आभूषण  एवं  जड़ाऊ  स्वर्ण  आभूषण  के  निर्यात  के  लिए  ज़ारी  स्वर्ण  इम्प्रैस

 लाइसेंस  में  क्रद्ः  87%,  और  86%  के  विपरीत  अनुपात  में  निर्यात-दायित्व  होता

 (1)  निर्यात  दायित्व  को  सोने  की  प्रत्येक  की  तिकाती  को  क्ारीख  से  .120  दितों  के

 छजाआाउनाजसढ़ब्ा  हैं  भ्रोर
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 (ii)  लाइसेंस  मूल्य  के  हुवे  में  होता  है  और  0:99  शुद्धता के  सोनि  के  आये  के  लिए  बेचे

 होता  है

 इन  दोनों  योजनाओं  के  ब्यौरे  मिकलि'तेकाਂ  अ्याक्त  तीति  1992-97  के  अध्याय  शा  में  दिए
 गए  जिसकी  प्रति  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।

 सोभे  और  हीरोइम  को  तस्करी

 3555.  झी  सनत  कुसार  कया  बिसे  मंत्री  यह  चताने  की  कैपा  करेंगे  कि  :

 कया  पड़ोसी  देशों  म्योमीर  और  बंगलादेश  से  देश  के  उक्तर-पूर्थ  भाग  में  सोने  और

 हेरोइन  की  तस्करी  बढ़  रही  और

 थवि  तो  विजेष  रूप  से  हैरोश्न॑  की  तस्करी  रोकने  हैतु  क्या  कंस  सठाये  गए ਂहैं अथवा

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विस  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  वो०  चभादोजर  :  भूंकि  तस्करी  एक
 चोरी-छिपे  किए  जाने  वाला  धन्धा  अतः  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  पड़ौसी  देशो  म्यॉमार  और

 बांग्लादेश  से  देवा  के  उत्तर-पूर्वीਂ  राज्यों  में  सोने  और  हेरोइन  की  तस्करी  में  वृद्धि  हुई.है  या  कमी  हुई
 म्यॉमार  और  बांग्लादेश  के  साथ  लगी  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  की  सीमाओं  पर  विगत  तीन  वित्तीय

 वर्षों  के  दौरान  अभिगहीत  सोने  और  हेरोइन  की  मात्रा  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  इन  आंकड़ों  से

 यह  पता  चलता  है  कि  बांग्लादेश”और  म्यॉमार  से  सोने  की  तस्करी  लगेंगे  भेग॑ष्य  तथापि  आंकड़ों

 से  बांग्लादेश  से  सोने  की  तस्करी  में  और  म्यॉमार  से  हेरोइन  की  तस्करी  में  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  का  पंतोँ

 चलता  है  ।

 उतस्तर-पूर्थी  राज्यों  को  सौभा

 म्यॉमार  के  साथ  बांग्लादेश  के  साथ

 वध  अभिगृहीत  सोना  अभिगृहीत  हेरोइन  अभिगृहीत  सोना  अभिगृहीत  हेरोइन
 |  रमन मकमन>»»5 3  मम -..  वार

 कि०ग्रा०  कि०ग्रा०  कि०ग्रा०  किल््प्रा०

 1990-91  —  3.025  5.64  +-

 1991-92  2  6*234  9.74

 1992-93  —  6.370  19.89  9  न

 93  तक )

 तस्करी-रोधी  एजेन्सियां  सोने  और  हेरोइन  की  तस्करी  सहित  सभी  तरह  के  निषिद्ध  माल

 की  तल्करी  के  प्रति  सतक  इफ्फाल  में  स्वापक  नियंत्रण  ब्यूरो  का  एक  क्षेत्रीय  यूनिट  हास  ही  में
 खोला  गया  नशीले  ओऔषध-द्र्यों  के  अवेध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय
 उत्पाद  शुल्क  समाहर्तालयों  तथा  पुलिस  संगठनों  में  नारकोटिक्स  सैसों  का  सृजद्ध  किया  गया  तस्करी
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 लिखित  उसर  19  1993

 और  नशीले  औषध-द्रव्यों  के  अवैध  व्यापार  का  पता  लगाने  तथा  रोकने  में  लगी  सभी  संबंधित  एजेंसियों
 के  बीच  धनिष्ठ  ताल-मेल  बनाए  रखा  जः  रहा  है  |

 अभिक  कल्याण  निरधियां

 3556.  भरी  संयद  शहाबुद्दोत  :  तया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  चल  रही  विभिन्न  श्रमिक  कल्याण  निधियों  के  नाम  क्या  हैं  और  प्रत्येक  मिधि

 में  अप्रैल  1992  और  1993  को  कितनी  राधि  शेष

 1992  के  दौरान  प्रत्येक  निधि  के  लिए  कुल  कितनी  धन-राशि  और  दी

 गई  तथा  उनमें  से  कितना  व्यय  किया

 प्रत्येक  निधि  से  संभावित  लाभाथियों  की  अनुमानित  संख्या  कितनी  और

 वर्ष  1992  के  दौरान  निधि-वार  लाभाधियों  की  वास्तविक  संख्या  कया  थी  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  और  इस  समय  चल  रही
 विभिन्न  श्रम  कल्याण  निधियों  के  नाम  तथा  प्रत्येक  निधि  में  1-4-92  और  1-1-93  के  अनुसार  दोष

 अप्रैल  से  92  के  दौरान  इन  निधियों  में  जोड़ी  गई  राशि  तथा  निधि-वार  ध्यौरे
 संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।
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 लिखित  उत्तर  19  1993

 केरल  को  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  को  सहायता

 3558.  श्री  कोडोकुस्नोल  सुरेश  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  आवास  बेक  ने  केरल  में  मकानों  की  मरम्मत  और  उनके  निर्माण  हेतु

 वाणिज्यिक  आवासीय  वित्त  संस्थानों  और  राज्य  स्तर  की  शीर्ष  आवासीय  वित्त  सोसाइटियों  को

 पुनवित्त  सहायता  प्रदान  की  और

 यदि  तो  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  इसने  संस्थान-बार  कितनी  राशि  प्रदान  की  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अबरार
 :  और  अनुसूचित  वाणिज्यिक  आवास  वित्त  संस्थाओं  और  राज्य  स्तरीय

 शीर्ष  सहकारी  आवास  वित्त  समितियों  द्वारा  संवितारित  किये  गए  पात्र  क्रणों  के  संबंध  में  राष्ट्रीय
 आवास  बंक  एच०  वी०  )  उन्हें  पुनवित्त  प्रदान  करता  है  ।  उन  पात्र  प्राथमिक  ऋणदाताओं  को

 ऐसे  एककों  के  लिए  प्रत्यक्ष  आवास  ऋण  के  100  प्रतिशत  की  सीमा  तक  पुनवित्त  प्रदान  किया  जाता

 है  जिनका  निर्मित  क्षेत्र  40  वर्ग  मीटर  से  अनधिक  है  या  लागत  की  लागत  2  लाख

 रुपए  तक  है  ।  मरम्मत  तथा  उन्नयन  संबंधी  30,000  रुपये  तक  के  ऋणों  पर  भी  100%  तक  पुनवित्त
 प्रदान  किया  जाता  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंकों  द्वारा  अपने  पात्र  आवास  ऋणों  के  सम्बन्ध  में

 जाति  विशेष  ग्रामीण  आवास  डिबेचरों  में  अंशदान  1993  के  अन्त  तक  इन  पात्र

 प्राथमिक  ऋणदाताओं  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  की  पुनवित्त  योजनाओं  के  अन्तगंत  संचयी
 संवितरण  1514.80  करोड़  रुपये  के  थे  ।  इसमें  से  46.36  करोड़  रुपये  उन्नयन  के  लिए  हैं  ।  राष्ट्रीय
 आवास  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उपर्युक्त  आंकड़ों  का  राज्यवार  विवरण  उप्रलब्ध  नहीं  तथापि
 पात्र  आवास  ऋण  के  सम्बन्ध  में  उपर्युक्त  कुल  राशि  में  केरल  राज्य  सहकारी  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास

 बेक  लि०  द्वारा  जारी  एस०  आर०  एच०  डी०  के  लिए  अभिदत्त  60.17  करोड़  रु०  और  केरल  राज्य

 सहकारी  बंक  लि०  के  लिए  24:26  करोड़  रुपये  की  राशि  भी  इसमें  शामिल  है  ।

 ]

 चाय  का  निर्यात

 3558.  श्री  राम  देव  रास  :

 शो  देवेरा  प्रसाद  यादव  :

 भी  शिव  शरण  बर्मा  :

 क्या  बाणिश््य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 199  2-93  के  दौरान  राज्यवार  चाय  का  कुल  उत्पादन  कितना  और

 देशवार  1992-93  के  दोरान  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  कुल  किननी  चाय  का
 निर्यात  किया  गया  और  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कमायी  गई  ?

 बाणिण्य  मंत्री  प्रणण  :  अप्रैल  92  से  जनवरी  “93  के  दौरान  चाय  का
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 28  1914  )  लिखित  उत्तर

 राज्यवार  उत्पादन  निम्मानुसार  है  :--

 क्र  राज्य  अनुमानित  उत्पाद

 सं०  किग्रा०

 1.  असम  381.9

 2.  पदिचम  बंगाल  144.30

 3.  अन्य  उत्तर-भारत  7.17

 4...  _  तमिलनाडु  87.19

 5.  केरल  48.58

 6.  कर्नाटक  3.50

 समस्त  भारत  672.67

 अप्रैल  1992  से  जनवरी  1993  के  दौरान  822.36  करोड़  रु०  मूल्य  के  150.52

 मिलियन  किंग्रा०  नाय  का  निर्यात  होने  का  अनुमान  जबकि  वर्ष  1992-93  के  लिए  1200  करोड़
 रु०  मूल्य  के  210  मिलियन  किग्रा०  का  लक्ष्य  देशवार  लक्ष्य  निर्धारित  महीं  किये  गए  हैं  ।

 ]
 अज्यक  का  उत्पादन  और  निर्यात

 3559.  श्री  स्वामी  सुरेशानन्द  :  क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (&)  विगत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  देश  में  कितनी  मात्रा  में  अ्रक  का  उत्पादन

 हुआ  और  वर्ष  1993-94  के  लिए  अनुमानित  लक्ष्य  क्या

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  प्रतिशत  अअ्रक  का  निर्यात  किया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 वाणिज्य  संत्रो  प्रणव  :  से  अभ्रक  उत्पादन  के  निश्चित  आंकड़े
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  तथापि  वर्ष  1989-90  से  1991-92  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  अभ्रक  तथा  अभ्रक
 उत्पादों  की  मात्रा  और  मूल्य  नीचे  सारणी  में  दिए  गए  हैं  :--

 मात्रा  टी०

 मूल्य  :  करोड़  रु०  में

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 1989-90  42239  51.23

 1990-9 1  42593  51.28

 1991-92  2  34188  55.51

 )  |

 स्रोत  :  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  भंक  संकलन  कलकत्ता  ।
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 उत्तर  "19  ld
 न

 विश्व  बंक/अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण

 क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  शर्तों  का  ब्यौरा  क्या  जिनके  आधार  पर  विश्व  बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 से  उन  से  ऋण  प्राप्त  किया  जा  रहा

 कया  सरकार  ने  सभी  शर्तों  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  किंन-किन  शर्तों  को  स्वीकार  नहीं  किया है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  अंजी  अवरार

 :  भारत  ने  प्राप्त किया जा  की  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  साथ  लाख  एस०

 डी०  आर०  राधि  के  लिए  एक  वेकर्पिक  व्यवस्था  तय  की  जिसकी  शर्तें  वित्त  द्वारा  अंतर्शष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  के  प्रबन्ध  निदेशक  को  27  तय  और  2  शर्तें
 को

 भेजे  गए  आऋक्चय  पत्रों

 में  निहित  जिसकी  प्रतिलिपियां  सभा  पटल  पर  पहले  ही  रख  दी  गई  हैं  ।

 विश्व  बेंक  के  ऋण  विशिष्ट  परियोजनाजों  और  कार्यक्रमों  हेतु  लिए  जाते  हैं  जिनकी  शर्तें

 प्रत्येक  परियोजना  और  कार्यक्रम  के  अनुसार  अलग-अलग  होती  हैं  ।

 ओर  विश्व  बेक  ओर  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  मिलने  वाली  विक्तीय  सहायता

 पारस्परिक  रूप  से  सहमत  शर्तों  पर  आधारित  होती  है  जिन्हें  आपसी  विधार-विमरशं  के  बाद  तय

 किया  जाता  ऐसी  कोई  भी  जो  राष्ट्रीय  हित  में  हानिकारक  सरकार  द्वारा  मंजूर  नहीं  की

 गई  है  ।

 सीमेंट  उद्योग  के  लिये  त्रिकक्षीय  समन्योता

 ओऔरी  मेर  लाल  मोणा  :  क्या  क्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  उद्योग  के  लिए  पिछले  त्रिपक्षीय  समझौते  पर  में  हस्ताक्षर  किये

 गए

 क्या  इस  समझौते  की  सभी  सीमेंट  उद्योगों  में  विशेष  रूप  से  राजस्थान  में  प्रभावी

 बनाया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सश्कार  द्वारा  क्या  कारंवाई  को  जा  रही.है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पौ०  ए०  :  राजस्थान में  को

 सीमेम्ट  उद्योग  के  कर्मकारों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  पांच  केम्द्रीय  व्यवसाय  संध  संगठनों

 पदाधिकारियों  और  सीमेंट  मंनन््यूफैक्चरस  एसोसिएशन  के  बीच  मुख्य  श्र  मायुक्त  की  उपस्थिति

 में  समझौता  शापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।
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 यह  समझौता  उड़ीसा  सीमेंन््ट  लि०  को  छोड़कर  सीमेन्ट  उद्योग  के  सभी  प्रतिष्झाणीं  ५

 लागू  क्योंकि  उड़ीसा  सीमेन्ट  उद्योग  मे  स्थायालय  के  आदेश  प्राप्त  कर  लिए  हैं  कि  यदि  समझौत

 होता  है  तो  वह  उड़ीसा  सीमेन्ट  लि०  पर  तब  तक  लागू  नहीं  होगा  जब  तक  कि  न्यायालय  में  माम

 का  अंतिम  रूप  से  निपटारा  नहीं  हो  जाता  ।  मैसस॑  बजाज  सीमेंट  उदयपुर
 उक्त  समझौते  को  लागू  नहीं  किया  है  और  1 4-9-1992  को  राजस्थान  उच्च  जोघपुर

 एक  रिट  याचिका  दायर  कर  दी  है  ।  इसी  प्रकार  उड़ीसा  और  युजरात  के  कुछ  अच्य  सीमेंट  प्रतिष्ठाः

 ने  भी  उच्च  न्यायालय  में  रिट  याचिकाएं  दायर  की  हैं  ।

 चूंकि  मामला  न्यायाधीन  है  जब  तक  संबंधित  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  यात्रिकार

 का  निपटारा  नहीं  हो  जाता  तब  तक  समझौते  को  लागू  न  करने  के  विरुद्ध  कोई  कारंबाई  करना  उचि

 नहीं  समझा  गया  है  ।
 ।

 ]

 कथड़ा  मिलों  के  औद्योगिक  और  वित्तोध  पुनर्गठन  बोर्ड  को  मेंजे  गये  मामले

 3562.  श्रीमती  सरोज  बुओे  :  क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षृपा  करेंगे  कि  :

 उन  कपड़ा  मिलों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  मामले  अब  तक  औद्योगिक  तथा  विर

 पुनर्गठन  बोर्ड  के  पास  भेजे  गए
 ह

 अब  तक  इस  तरह  के  क्रितने  मामलों  को  अंतिभ  रूप  दिया

 प्रत्येक  मामले  में  लिए  निर्णय
 का

 ज्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अबਂ

 अहमव  )  :  से  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  28-2-

 की  स्थिति  के  उनके  पास  वस्त्र  उद्योग  क्षेत्र  में  237  रुप्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  के

 थे  ।  इनमें  से  149  संदर्भों  का  निपटान  अन्तिम  रूप  से  कर  दिया  गया  निपटाए  गए  मामलों

 ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--  शं

 (1)  चलाए  जाने  योग्य  न  होने  के  कारण  बोर्ड  द्वारा  40

 खारिज  संबर्म

 (2)  मंजूर  पुनरुद्धार  योजनाएं  $0

 (3)  कम्पनी  की  अनुमोदित  पुनरुद्धार  योजनाएं  :15

 (4)  समापन'हेतु  उच्च  न्यायालय  को  संदर्भित  मामले  41

 (5)  अन्य  में  बिक्री
 के

 आदेश  और  उच्च  3

 स्थायालय  से  2  संदर्भों  का  निपटान  )

 149

 रे



 उत्तर  19

 उत्तर  प्रदेश  को  चीटो  मिलों  में  हड़ताल

 356  3.  परशुराम  गंगवार  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  कई  चीनी  मिलों  में  कार्यरत  श्रमिक  हड़ताल  पर

 यदि  तो  इन  श्रमिकों  की  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  सूचना  एकत्र  कीजा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ]

 लोह  अयस्क  के  खनन  हेतु  जापान  द्वारा  दी  गई  रायल्टी

 3564.  भरी  च्न्दूलाल  चम्प्राकर  :  क्या  घाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  जापान  द्वारा  लौह  अयस्क  खानों  से  निकलने  वाले  लौह  अयस्क  के  लिए
 जापान  द्वारा  रायल्टी  किस  दर  से  दी  जा  रही

 यह  समझौता  कब  समाप्त  हो  रहा

 जापान  इन  खानों  से  प्रत्येक  वर्ष  भारत  से  लौह  अयस्क  की  कितनी  मात्रा  खरीदता

 जापान  द्वारा  वर्ष  1991  के  दौरान  भारत  से  लौह  अयस्क  की  कुल  किलिनी  मात्रा
 खरीदी  गई

 ह
 कया  रायल्टी  की  दर  समझौते  के  समय  से  अभी  तक  एक  ही  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 गत  दर  की  तुलना  में  वतंधान  संशोधित  दर  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 घाणिज्य  संत्रो  प्रणव  :  और  बेलाडीला  लौह-अयस्क  खानों  से

 लौह-अयस्क  के  लिए  रायल्टी  के  मुगतान  हेतु  जापान  के  साथ  कोई  संविदा  नहीं  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जापान  द्वारा  बेलाडीला  खानों  से  खरीदे  लौह  अयस्क  की

 मात्रा  निम्नलिखित  है  :--

 वर्ष  मात्रा

 टन
 77

 1990-91  --  483...

 1991-92  बन  4.57

 1992-93  3.58

 93)  Ae  Atl ART. ae ng,
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 वर्ष  1991-92  के  दौरान  जापान  ने  भारत  से  कुल  18.29  मिलियन  टन  लोह-अयस्क
 की  खरीद  की  ।

 से  भाग  और  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 क्र  डिट  कार्ड  सुविधा

 3565.  श्रीसतों  प्रतिभा  बेबीसिह  पाटील  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  क्या  देछ  में  बकों  के  अनेक  ग्राहक  भारतीय  बंकों  की  अपेक्षा  विदेशी  बेंकों  से  क्रेडिट

 कार्ड  लेना  पसन्द  करते

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  और

 भारतीय  बैंकों  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  क्रेडिट  कार्ड  सुंविधा  को  बेहतर  बनाने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार

 :  भारतीय  रिजवे  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  से  यह  पता

 लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  ग्राहक  भारतीय  बेकों  द्वारा  जारी  क्रडिट  का्डों  की  अपेक्षा  विदेशी  बंकों

 द्वारा  जारी  क्रेडिट  का  अधिक  पसन्द  करते  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बंकों  ने  कहा  है  कि  वे  क्र  डिट  काड़े  जारी  लेखा  और  देयराशियों

 की  वसूली  संबंधी  अपनी  प्रणाली  और  प्रक्रिया  में  सुधार

 कालीकट  ब?!ईपास  सड़क

 3566.  श्री  के०  मुरलीधरन  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कालीकष्ट  बाईपास  सड़क  के  निर्माण  कार्य  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 कया  इस  सड़क  के  निर्माण  काये  की  गति  बहुत  धीमी  और

 ग्रदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  लिर्माण  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 जल  भूतले  परिवहन  मंत्रोलेय  के  शाध्य  मंत्री  भगवीश  :  से

 कालीकट  बाईपास  का  कार्य  4  चरणों  में  किया  जा  रहा  में  भूमि  अधिग्रहण  का  काये

 पूरा  हो  गया  शेष  3  चरणों  1990  और  1991  में  संस्वीकृत  भूमि  अधिग्रहण
 का  कायं  चल  रहा  इस  बात  पर  विचार  करते  हुए  कि  मूमि  अधिग्रहण  एक  समय  लगने  वाली
 प्रक्रिया  कार्य  की  गति  बहुत  धीमी  नहीं  है  ।

 बिहार  में  अ०जा०/अ०ज०जा०  को  ऋण

 3567.  भी  लाल  बाबू  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  में  पिछले  दो  वर्षों
 के

 दौरान  सहकारी  क्षेत्र  के  बंकों  द्वारा  ज०्जा०|
 अ०्ण०जा०  के  लोगों  को  ऋण  देने  में  किसी  अनियमितता  का  पता  चला  है



 जसलिन  उस्तर  19.  1993
 | हैं

 7  Ta  न

 [

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  कया  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 विश  मंत्ञालय में  राज्य  मंत्री  औरਂ  संस्वोग  कार्य  संभालय  में  रक्ष्ण  मंत्री  अबरार

 :  से  वाणिज्यिक  बकों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  भारतीय  रिजवं  बेक

 ग़रा  जारी  की  जाने  वाली  हिदायतों  का  पालन  करें  जिनमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  के  व्यक्तियों  को  ऋण  देने  से  संबंधित  अनुदेश  भीਂ  शामिल  अनुसूच्चित  जति/अनुसूचित
 जनजाति  के  लाभाधथियों  को  दिए  जासे  वाले  ऋणों  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  भारतीय  रिजर्व
 ब्रेक  द्वारा  बेकों  अपने  कुल  अग्निमों  का  10  प्रतिशत  हिस्सा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  देले  का

 आदेश  दिया  गया  है  जिनमें  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  केਂ  व्यक्ति  भी  अआ-जत्ते  भारतीय

 ररिजवे  बक  ने  इस  संद्म  में  बकों  से  कहा  कि  अनुसूचित  जाति/अनुस्न॒चित  जनजातिਂ  के  लाभार्थियों  के

 लिए  उपयुक्त  बं  के  योग्य  योजनाएं  तैयार  करने  के  वास्ते  विशेष  प्रयास  किये  तदनुसार  वाणिज्यिक

 बेक  सरकार  द्वारा  रूपासार  किए  गए  कायंत्रमों  में  भाग  लेते  हैं  ताकि  पता  लगाये  गये  लाभार्थी  अपने

 आध्िक  उन्नयन  के  लिए  तैयार  की  गई  अर्थक्षम  योजनाओं  को  शुरू  कर  सके  ।  उपयुक्त  के

 बेक  समाज  के  स्पोंसर  वर्गों  को  उत्पादक  कार्यों  क ेलिए  ऋण  देने  के  तौर  पर  उनकी  मदद  करने  लिए
 स्वयं  भी  योजनाएं  तैयार  करते  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  लाभाधियों  को  ऋण

 सहायता  देने  के  मामले  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  के  कार्यनिष्पादन  की  सरकार  तथा  भारतीय  रिजर्व

 जबेक  द्वारा  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  और  अगर  कोई  कमी  ध्यान  में  आती  हैਂ  तोउ  से  दूर
 करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाये  जाते  हैं  ।

 बिहार  में  प्राथमिकता  प्राप्त  कमजोर  वर्गों और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों

 सभी:वाणिजि्क्क  बेकों'की  यक्रायाः  रकमें  कक  रही  हैं  जेसा  तिम्नलिज्षित  सारणी  से/स्पष्ट.

 रह  लातों की  संस्या  लाख  में

 ।  रकम  क  रुपये  में

 निम्नलिखित  के  अंत  प्रापप्रिकता
 प्राष्त

 कमजोर  वर्ग  अनु०जकिंग०जच्जा ०
 तक  क्षेत्र

 खाते  रकम  खाते  रकम  खाते  रकम
 है  ...8#8ह8ह88.््फ््ऊ-झ/-ऋ््ऊजन्-स्न्च्र्््-ऊझः

 माध्यम से प्राप्त किये जाते  2600  तक्नुसार मंजूर  किये-जाते हैं  708.  788  204'

 वाले हिंदायतों का  अनुपालन न  2020  तथा किसी  697  806  222

 बकों  द्वारा  ऋण  आवेदन  सीधे  ही  आवेदकों  अथवा  किसी  राज्य  द्वारा  प्रायोजित  एजेसी"-केः
 माध्यम  से  प्राप्त  किये  जाते  हैं  और  तक्नुसार  मंजूर  किये-जाते  हैं  जानबुझ्कर  लापरवाही

 वाले  हिदायतों  का  अनुपालन  न  करने  वाले  तथा  किसी  कदाचार  में  कथित  रूप  से  अन्तर्ग्रस्त

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  निर्धारित  नियमों  तथा  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  कारंवाई  की  जाती  है  ।  बेकों  की

 सूंचमा  प्रणाली  से  उन  कर्मेथारिमों  की  संख्या  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  मिलती  जिनके  आरोपों

 की  विभिन्न  श्रेणियों  के  अन्तर्कताकारंबाई  की  गधी  #  अथजा  अग्रेक्षित

 या

 जज कि -- «५
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 लिखित  उत्तर
 जन्नत  जन त+++++०+++++

 [  भभुवाद  ]

 राज्य  व्यापार  नीति

 568.  भी  बी०  भीनिबास  प्रसाद  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 35

 क्या  एशोसिएटिड  चेम्बर  ऑफ  कामसे  एण्ड  इन्डस्ट्री  ने  प्रति  व्यापार  को  सुविधाजनक
 बनाने  के  लिए  वर्तमान  राज्य  व्यापार  नीति  में  परिवर्तन  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  ४

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बाणिण्य  संत्री  प्रणव  :  से  एसोचेम  द्वारा  दिनांक  13

 1993  को  कलकता  में  निर्यात  संवर्धन  प्रणाली  के  रूप  में  प्रति  व्यापार  तथा  एक्सिम  नीतियों  और

 क्रियाविधियों  पर  आयोजित  गोल  मेज  सभा  के  संबंध  में  एसोचेम  ने  वाणिज्य  मंत्रालय  को

 विमर्श  संबंधी  कागजात  की  एक  प्रति  मेजी  जिसमें  प्रति  व्यापार  के  लिए  कुछ  संरणीकृत  मरे

 निर्धारित  स्पष्ट  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  वाणिज्यिक  जानकारी  को  सुदृढ़  विदेश

 में  गोदाम-सुविधाओं  का  बेकिंग  प्रणाली  को  पुनः  तैयार  बुनियादी  संरचना  संबंधी

 सुधार  तथा  संयुक्त  उद्यमों  को  प्रोत्साहित  करता  |  अभी  तक  इस  संबंध  में  दिए  गए  प्रारंभिक

 सुझावों  का  कोई  अन्तिम  परिणाम  नहीं  निकला

 ]

 विशाजापसनस  पत्तम  पर  माल  लदात  में  घिसम्य

 3569.  श्री  राजेश  कुमार  :  कया  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 बे

 क्या  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  को  विश्यास्ापत्तनम  पत्तन  से  श्रीलंका

 और  अन्य  देशों  को  निर्यात  किए  जा  रहे  लौह-अयस्क  के  लदान  में  अध्यधिक  विलम्ब  के  कारण  अत्यधिक

 बिदेशी  मुद्रा  का  घाटा  हो  रहा  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 चाल  वर्ष  के  दोरान  विशाखापत्तनम  पत्तन  पर  एम०  एम०  टी०  सी०  द्वारा  जापान  को  निर्यात  के  ,

 लिए  7,63,463  टन  लौह  अयस्क  का  7  जहाजों  में  लदान  किया  3  जहाजों  में  कोई  विलम्ब

 नहीं  एक  जहाज  पर  शिड्यूल  से  पहले  लदान  कर  दिया  गया  और  शेष  3  जहाजों  के  लदान  में

 कुछ  विलम्ब  हुआ  था  ।  यह  जहाजों  की  वंचिंग  और  प्लांट  की  आदि  जैसे  कारणों

 से  हुआ  ।  यंत्रीकृत  लदान-प्रणाली  के  कार्यकरण  में  सुधार  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :---

 (1)  8000  टी०  पी०  एच०  छिप  लोडर  परे  110  मीटर  के  पुराने  स्टील  कोड  बेल्ट  को

 (2)  2000  टी०  पी०  एच०  बकेट  ह्वील  रिक््लेमर  पर  पुराने  स्ल्यू  बाल  नियरिंग  को बदलना  ।
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 हा -+-++>लनअऑंिीण७ ७  ७  नी  जलन  नतकनननानन।जत  अत  ee

 बदलने  के  लिए  स्ल्यू  बालबियंरिंग  की  खरीद  (3)  शिर्पिग  कन्वेयर  संख्या  एस०  2  पर  50  मीटर  की

 पुरानी  स्टील  कोर्ड  बेल्ट  को  बदलना  (4)  शिपिंग  कन्वेयर  संख्या  12  पर  प्रलंबित  इलेक्ट्रो  मैगनेट  को

 खड़ा  करना  (5)  4000  टी०  पी०  एच०  वकेट  ह्वलील  रिक्लेमर  पर  पुराने  पुर्जों  की  मरम्मत  करना  ।

 ]

 निर्यात  राज-सहायता

 3570.  श्री  राजेख  कुमार  शर्मा  :  या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  वर्ष
 1992-93  2-93  के  दोरान  निर्यात  राज-सहायता  के  रूप  में  मद-वार  कितनी  राधि  का  मुगतास  किया  गया

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  सरकार  ने  वर्ष  1992-93  के  दौरान  अपने  निर्यात  के

 लिए  कोई  राजसहायता  नहीं  दी  है  ।

 |

 बिल्ली  परिवहम  मिमम  बस  तेयायें

 3571.  श्री  घिलासराव  नागताथ  राज  गुंडेवार  :

 डा०  श्मेश  चन्द्र  तोमर  :

 थी  रतिलाल  कालीदास  धर्मा  :

 क्या  जल  सतत  परियहत  धंद्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अन्तर्गत  दिल्ली  परिबहल  प्रीन  रेड

 लाइन  और  ह्वाइट  लाइन  लग्जरी  की  श्रेणी-वार  कितनी  बरसे  चल  रही  हैं

 क्या  दिल्ली  परिकहथ  बियम  ने  द्वाल  ही  में  ग्रीन  लाइन  बसों  की  अपनी  सेवाओं  में  कटौती

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उसके  कया  कारण

 चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  श्रेणी-वार  कितनी  नई  बसे  शुरू  करने  का  ज़स्ताब  और

 दिल्ली  के  लोगों  को  बेहतर  परिवहन  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  और  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  अ्यौरे  निम्न
 प्रकार  हैं  :--

 बसों  को  संख्या  (  (10-3-93  कौ
 स्थिति  के  अलुसार )

 दि०  प०  नि०  की  बसे  4037  लाईन  की  174  बसों

 दि०  प०  नि०  के  प्रचालनाधीन  निजी  बसें  595

 एलश०  दी०  ए०  परमिट  के  अधीन  रेड  लाईत  बसें  2103

 एस०  टी०  ए०  परमिट  के  अधीन  व्हाईट  बसें  92
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 तथा  हां  ।  बन्द  किए  गए  ग्रीन  लाईन  झूटों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  हैं  ।

 दि०  प०  नि०  द्वारा  इन  रूटों  को  कम  यात्री  मिलने  के  कारण  बन्द  किया  गया  था  ।

 3000  स्टेज  करिज  परमिट  स्कीम  के  अस््तर्गंत  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्ली  क्षेत्र  की
 सरकार  पहले  ही  2103  परमिट  जारी  कर  चुकी  है  और  शेष  परमिटों  को  जारी  करने  की  प्रक्रिया

 चल  रही  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  द्वारा  व्हाईट  लाईन  लक्जरी  बसों  के  लिए  और  100  परमिट

 प्रदान  करने  का  निर्णय  भी  लिया  गया

 )  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  अधिक  भाड़े  ढांचे  पर  और  सीमित  स्टापों  वाली  ग्रीन  लाईन
 बसें  शुरू  की  है  ताकि  भीड़  भरी  शहरी  बसों  में  यात्रा  न  कर  पाने  वाले  यात्रियों  के  वर्ग  को  तीत्र  और

 आरामदायक  यात्रा  सुविधा  प्रदान  की  जा  सके  ।

 (1)  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्ली  क्षेत्र  की सरकार  ने  व्हाईट  लाईन  लक्जरी  बसे  चालू  की  हैं
 जो  हाहर  की  विभिन्न  आवासीय  कालोनियों  और  महस्वपूर्ण  कार्यालयों  तथा  व्यवसायिक  केन्द्रों  को

 जोड़ती  हैं  ।

 (#)  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्ली  क्षेत्र  की  सरकार  ने  अकेले  यात्रियों  की आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  तथा  सस्ती  परिवहन  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  प्वाइंट-टू-प्बाइंट  मोटर-साईकिल

 टैक्सी  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 विवरण

 क्र  आरण०  टी०  सं०  विवरण  सामान्य  बन्द  किया

 सं०  ,  बनाया  गया  गया

 1  2  3  4  5

 1.  जी०  नई  सीमा  पुरी-रेलवे  स्टेशन  न  1

 2.  जी०  जनकपुरी  डी०  न  5-3-93

 आजादपुर

 3.  जी०  बदरपुर  बार्डर/सरिता  बिहार  11-1-9 3  —

 नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन

 दूसरा  गेट

 4.  जी०  कल्याण  पुरी-षंटाघर  11-1-93  --

 5,  जी०  नन््दनगरी-छशिवाजी  स्टेडियम  11-1-93  3  —

 6.  जी०  करावल  नगर-केन्द्रीय  टमि०  11-1-9  3  न

 7.  जी०  एल  ०-307  त्रिलोक  पुरी-कमला  माकिट  11-1-9  3  —

 8.  जी०  एल  ०-405  बदरपुर  बार्डर-रेलवे  स्टेशन  11-1-93  _

 9.  जी०  हैदरपुर-रेलवे  स्टेशन  161-93 0  =
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 1  2  3  *  4  5

 10...  जी०  मंगोलपुरी-रेलवे  स्टेशन  16-1-9  3  न

 11.  जी०  उत्तरी  पीतमपुरा-आर०  के०  16-1-93  3  —

 पुरम

 12.  जी०  रिठाला-केन्द्रीय  टमिनल  16-1-9  3  न

 13.  जी०  एल०  एम०  पंजाबी  बाग  )-  16-  1-9 3  _

 एस  ०  (--)  पी०  बी०  टमि०

 14.  जी०  एल०  एम०  जी०  टी०  वी०  8-2-93  —

 एस०  (+)  जी०  टी०  था०  नगर

 15.  जी०  एल०  एम०  जी०  टी०  वी०  8-2-9  3  न

 एस०  (--)  जी०  टी०  वी०  नगर

 16.  जी०  एल०  एम०  बजीरपुर  8-2-93

 एस०  (--)  वजीरपुर

 17.  जी०  रोहिणीना-एस ०  जे०  टमि०  5-3-93  +-

 ]

 अयोध्या  घठना  के  कारण  व्यर्थ  गए  कार्य-विधस

 3572.  श्री  हस्तान  मोल्लाह  :

 श्री  रूपचअम्द  पाल  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अयोध्या  दुर्घटना  के  बाद  देश  में  कफ्यूਂ
 ओर  अन्य  प्रभावों  के कारण  राज्य-वार  और  संघ  शासित  क्षेत्र  वार  व्यर्थ  गंवाए  काये  दिवसों  की

 संख्या  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  पी०  ए०  :  हड़तालों  और  तालाबन्दियों  क ेकारण

 नष्ट  हुए  श्रम  दिवसों  से  संबंधित  सूचना  एकत्रीकरण  में  कफ्यूਂ  साम्प्रदायिक  गड़बड़ियों  आदि  के

 कारण  नष्ट  हुए  श्रम  दिवसों  के  बारे  में  सूचना  अलग  से  शामिल  नहीं  है  ।

 व्यापार  जिफास  प्राधिकरण  के  कारोबार  में  कभो

 73.  श्री  अर्जुन  सिह  यावथ  :  क्या  वाण्लिय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किए  गए

 व्यापार  में  कमी  आई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या  भौर

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किए  गए  व्यापार  में  वृद्धि  करने  हेतु  इसके  द्वारा  कया
 प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  साथंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंज्रो  तथा  बाणिज्य

 मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  कसालुह्दीन  :  से  पूर्ववर्ती  व्यापार  विकास  प्राधिकरण

 वास्तविक  व्यापार  में  नहीं  लगा  इसलिए  व्यापार  की  मात्रा  का  प्रहन  महीं  उठता  ।

 वास्तव  में  निर्यात  के  लिए  संस्थागत  ढांचा  मजबूत  करने  के  उद्देश्य  से  पूव॑बर्ती  व्यापार  विकास

 करण  को  दिनांक  1-1-1992  से  भूतपूर्व  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  के

 साथ  मिला  दिया  गया  इस  एकीकृत  संगठन  का  नाम  इंडिया  ट्रेंड  प्रमोशन  आगैनाइजेशन  है  जो

 भारत  तथा  विदेश  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  का  आयोजन  क्रेता-विक्रेता  बैठकों  का  आयोजन  सम्पर्क  -

 बाजार  अध्ययनों  की  तैयारी  व्यापार  से  सम्बधित  जानकारी  प्रदान  करमे  आदि  के  जरिये

 व्यापार  बढ़ाने  में  मात्रा  में  भारतीय  निर्यातकों  को  व्यापक  सुविधाएं  प्रदान  करता  है  ।

 ]

 आस्ट्रेलिया  के  साथ  व्यापार

 3574.  श्रौमती  बसुन्धरा  राजे  :  क्या  बाणिक्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  व्यापार  संतुलन  को  अनुकूल  बनाने  के  लिए  आस्ट्रेलिया  के  साथ

 व्यापार  बढ़ाने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  उक्त  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 सागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजमिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 शाणिम्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुहीन  :  हां  ।

 सरकार  ने  आस्ट्रेलिया  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  उपाय

 किए  हैं  :--  द

 (1)  भारत  और  आस्ट्रेलिया  के  बीच  संयुक्त  मंत्रालयी  आयोग/संयुक्त  व्यापार  समिति  दोनों

 देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  व्यापार  को  मानीटरिंग  और  समीक्षा  करती  है  तथा  व्यापार  को

 बढ़ाने  और  उसके  विविधीकरण  के  उपाय  खोजती

 (2)  भारत-आस्ट्रेलिया  संयुक्त  व्यापार  परिषद  द्विपक्षीय  व्यापार  में  वृद्धि  की  संभावनाओं  का
 .

 पता  लगाने  हैतु  व्यापारियों  के  लिए  प्रभावशाली  मंच  प्रदान  करती  और

 (3)  सरकार  आस्ट्रेलिया  सरकार  की  अस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  विकास  केन्द्र  योजना  के  तहत

 और  भारतीय  व्यापार  संबधैस  संगठन  के  जरिए  आस्ट्र  लिया  में  व्यापार  एवं  औद्योगिक

 प्रदर्शोनियों  में  भाग  लेने  को  प्रोत्साहित  करती
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 इटाफक  विवेश  कोना

 3575.  शी  रफजकाय  सोगकर  अस्णी  :

 भरी  जीवन  शर्मा  :

 क्या  क्लि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शेवर  आवंटम  हेतु  आवेदन-फ्त्र  के  साथ  स्टाक  निवेश  भेजने  के  शेयर  देके  और

 धम  बापसी  में  अत्यधिक  विलम्ब  हो  रहा

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 स्टाक  निवेश  योजना  के  माध्यम  से  किए  गए  निवेश  के  संबंध  में  कम्पनियों  के  विरुद्ध

 कितनी  शिकामतें  प्राप्त  हुई  और

 (%)  जस-हित  की  सुरक्षा  और  स्टाफ-निवेशਂ  योजना  के  उद्देश्य  की  प्राप्ति  हेतु  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्षबरार
 :  से  कंपनी  1956  के  उपबंधों  के  अधीन  कंपनियों  से  अपेक्षित  है  कि

 वे  निर्धारित  सांविधिक  समय  सीमा  के  मीतर  आवंटत  करें  और  अधिक  प्राप्त  हुए  आवेदन  शुल्क
 वापस  करें|  बम्बई  स्टॉक  एक्सचेंज  में  स्टॉक  इन्वेस्ट  संबंधी  आवेदन  के  संबंध  में  कम्पनियों  के

 विरुद्ध  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  घन  वापसी  में  होने  वाली  सम्भावित  देरी  को  दूर  करने  की  दृष्टि
 से  भारतीय  रिजव  बेक  ने  1992  में  संशोधित  मार्यदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये

 अनप्रयुक्त  स्टॉक  इन्वेस्ट  को  अब  रजिस्ट्रार  द्वारा  सीधे  ही  निवेशकों  को  लोटाया  जाता  है  जिसे  वे  ऊच्हें

 बेक  में  प्रस्तुत  कर  सकें  और  बंक  से  उनका  लियन  समाप्त  हो  इसके  स्टॉक  इन्वेस्ट  की

 वेघता  अवधि  को  भी  अब  कम  करके  4  महीने  कर  दिया  गया  है  और  डाक  के  नुकसान  से  वंधता

 अवधि  के  समाप्त  होने  के  बाद  क्षतिपूर्ति  के  विरुद्ध  लियन  को  समाप्त  करने  की  व्यवस्था  भी  की

 गई  है  ।

 स्टॉक  हस्वेस्ट  के  माध्यमਂ  से  किये  जा  रहे  मिवेशों  के  संबंध  में  पृथक  से  कोई  आंकड़े

 भहीं  रख  रहा

 राष्ट्रीप  स्टॉक  एक्सचेंज

 3576.  श्री  रवि  राष्र  :  क्या  दिल  बंत्री  यह  ढताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  पूंजी  ब्यूजार  के  हित  में  एक  राष्ट्रीय  स्टॉक  एक्सचेंज  की  स्थापना  करने

 का  प्रस्ताव
 |

 (er)  बहि
 हो

 तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  का  आस्तीन  प्रतिभूति  और  विनिभव  बोर्ड
 के

 और  अधिक  क्षेत्रीय  कार्यालय

 खोलने  का  भी  प्रस्ताव

 118°
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 लिलिल  सलर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 आवंटन  के  समय  सार्वजनिक  प्रतिभिभिरव  को  अनुबति  देने  क ेलिए  सरकार  हारा  क
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विस  शंभासय  में  राज्य  मंत्रो  भोर  संक्रदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार
 :  ओर  सरकार  द्वारा  दी  गई  स्वीकृति  के  आधार  बम्बई  में  राष्ट्रीय  स्टॉक

 एक्सचेंज  की  स्थापना  के  लिए  एक  कम्पनी  को  संस्थापित  किया  गया  इस  एक्सचेंज  के  एक  आदछों
 स्टॉक  एक्सचेंज  के  रूप  में  कायं  करने  की  आशा  है  जिसमें  देश  भर  से  सदस्य  आधुनिक  दूरसंचार

 सुविधाओं  के  जरिए  इस  एक्सचेंज  में  कारोबार

 और  सेबी  फिलहाल  तीन  महानगरीय  अर्थात्  नई  मद्रास

 और  कलकत्ता  में  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  इन  सभी  कार्यालमों  के  लिए  परिसरों

 का  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  है  और  इन  कार्यालयों  के  अज्लेल/मई  1993  के  दौरान

 चालन  आरम्भ  करने  की  आएा  है  ।

 (&)  सेबी  ने  एक  जनप्रतिनिधि  को  इशू  एलाटमेन्ट  और  ल्ट्स  निकालने  से

 सम्बद्ध  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  इसे  लागू  करने  के  उद्देश्य  से  सेबी  द्वारा  दो  इशूज  के  संबंध  में  लीड

 मैनेजरों  में  पहले  ही  सलाह  दी  गयी  है  ।

 कस्मोडिया  भेजे  गए  सेना  और  अधंसनिक  बलों  के  कर्मो

 3577.  डा०  के०  एस०  सौशास  :

 भरी  भोकास्त  जेसा  :

 क्री  राजेश  अग्निहोत्री  :

 भ्री  आपू  हरि  धोरे  :

 श्री  मांणिकराथ  होडल्या  भावोीत  :

 भो  चस्ाजोत  यादव  :

 झो  परसराम  सारहाज  :

 लो  रशिलाल  कालिदास  वर्मा  :

 की  सेजर  जनरल  मुथन  चसा  ख  स््दूरी
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेशन्स  ट्रांजिसनल  अकार्टा  इन  कम्बोड़िया  एन०  टी०  ए०  के

 अंतगत  भारतीय  सेवा  तथा  अधंसैनिक  बलों  के  वास्तव  में  कितने  कर्मी  कम्बोडिया  भेजे

 क्या  उन्हें  संयुक्त  राष्ट्र  से  प्राप्त  वास्तविक  धनराशि  का  मुगतान  किया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 119 है



 लिखित  उत्तर  19  1993
 ee ngs जनानननननम-न-भ  न  नल  लिनीभी  न  तभभभभनभआख।ज  कक  भा  थक  +  द  टच  ॑  ०  +

 भारतीय  सैन्य  दल  में  अब  तक  हुई  मौतों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  कम्बोडिया  में  हमररे  कर्मियों  का मनोबल  ऊंचा  रखने  के  लिए  क्या  उपाय

 किये

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  !.  के  तहत

 कम्बोडिया  में  प्रतिनियुक्त  किए  गए  सेना  और  केन्द्रीय  पुलिस  संगठन  बलों  के  कामिकों  की  संख्या  इस

 प्रकार  है  :--

 अधिकारी  जे०्सी०ओ०  अन्य  रेंक  कुल

 (1)  इन्पीन्दट्री  बटालियन  26  41  853  920

 (2)  फील्ड  एम्बुलेन्स  31  38  306  375

 (3)  इंजीनियर  दल  8  6  23  37

 (4)  सेना  पुलिस  न+  --  10  100

 (5)  स्टाफ  अफसर  11  —  न  11

 (6)  स्टाफ  क्लंक  —  2  2  4

 (7)  सैन्य  प्रेक्षक  17  न
 —  17

 (8)  कमाण्डेंट/सहायक

 निरीक्षक/उपनि  रीक्षक/हैड

 कांस्टेबल/चालकों  के  रंक  के  केस्द्रीय

 पुलिस  बलों  के  कामिक  437

 का  कुल  :  93  87...  1194.
 ..

 1811
 न  तल  नी  नेम  न

 2. इन कामिकों की प्रतिनियुक्ति के दौरान इन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे उनके सामान्य वेतत और भत्तों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र से भी सीधे कतिपय भत्ते प्राप्त होते इन कार्मिकों को सीधे ही दिये जाने वाले भत्तों के अलावा संयुक्त राष्ट्र सेना कार्मिकों के संबंध में लागतਂ के रूप में प्रतिमाह प्रतिग्यक्ति 988 डॉलर विशेषज्ञों के लिए डॉलर अतिरिक्त रूप से भारत सरकार को भी देता इस प्रकार प्राप्त धनराशि से भारत सरकार सेना के कार्मिकों को निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त भत्ते दे रही है :--- अधिकारी -- डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (2) जे० सी० ओ० -- डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (3) अन्य रंक 730 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 3, अब तक पांच कामिक हताहत हुए हैं जिनमें से चार सेना कामिक और एक केन्द्रीय पुलिस संगठन बल का कार्मिक है |
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 4.  काभिकों  का  मनोबल  उच्च  बना  हुआ  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  प्राधिकारियों  ने  उनके  कार्य  की
 प्रशंसा  की  है  ।

 ]

 नेशनल  केडिट  कोर

 3578.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :

 भरी  धर्मभिक्षम  :
 '

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेशनल  केडिट  कोर  के  कैडिटों  को  दी  जाने  वाली  वदियों  और  अन्य  मदों  का  ब्यौरा
 क्या

 क्या  इन  मदों  की  कमी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  का  एन०सी०सी०  की  गतिविधियां  बढ़ाने  और  हाईस्कूल  तथा  कालिज

 स्तर  पर  इसे  आवश्यक  विषय  के  रूप  में  शुरू  करने  का  विचार  और

 युवकों  में  एन०सी०सी०  को  और  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  कौन-से  कदम  उठाये  जाने

 का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  राष्ट्रीय  कैडेंट  कोर  के

 कंडेटों  को  दो  सिली  हुई  वर्दियां  मिलती  जिनमें  अंतर  हस  बात  पर  निर्मर  करता  है  कि  वे  किस

 विंग  और  डिवीजन  से  संबंधित  हैं  सेना  वायुसेना  विग  तथा  बालिका  डिवीजन  इसके

 उन्हें  एक  जोड़ी  जूते/बूट,  वेब  बेल्ट  और  अन्य  चीजें  जैसे  रेंक  और  टोपी  के

 आमंस  टाइटल्स  आदि  होते  इसके  अतिरिक्त  कैडेटों  को  कंम्प  में  जाने  से  पहले  कपड़े  के

 किट  वाटर  प्रूफ  कंप  आदि  भी  दिये  जाते  समय-समय  पर

 इन  न्ीजों  की  जब  कमी  होती  है  उसे  तुरंत  पूरा  किया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 केन्द्र  सरकार  के  साथ-साथ  राज्य  सरकारें  भी  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  कैडेटों  को  रोजगार

 दिलाने  आदि  के  मामले  में  रियायतें  देती  कुछ  राज्य  सरकारें  भी  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  कंडेटों  को

 नकद  व्यवसायिक  संस्थानों  में  भर्ती  के  लिए  पुरस्कार  मैडल  और  ट्राफियां
 देकर  उन्हें  प्रोत्माहित  करती  रक्षा  मंत्री  ने  सभी  राज्य  के  मुख्य  मंत्रियों  को  भेजे  गए  अपने  पत्र  में

 कुछ  प्रोत्साहनों  का  सुझाव  दिया  है  जो  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  कैडेटों  को  दिये  जा  सकते  हैं  ।

 ]

 अश्वक  व्यापार  निगम  हारा  अज्ञक  का  मिर्यात

 3579.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  भ्यांटये  :  क्या  वाणिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  अश्रक  उद्योग  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
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 नाप  -++  +

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं

 क्या  पूरे  विश्व  में  अभ्रक  आधारित  विद्युत  रोधन  सामग्रियों  की  काफी  मांग

 अभ्रक  की  विदेशों  में  बिक्री  संबरद्धन  में  अभ्रक  व्यापार  निगम  की  जिम्मेदारियों

 का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  किस  सीमा  तक  प्राप्त  किया  गया  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कितनी  मात्रा  में  अश्रक  का  निर्यात  किया

 गया  और  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 वाणिण्य  मंत्री  :  तथा  शीट  माइको  का  अंक  कागज  के  रूप  में

 प्रतिस्थापन  अभ्रक  और  उसके  उत्पादों  का  अल्यूमिना  सिंथेंटीक  अभ्रक

 आदि  के  रूप  में  प्रतिस्थापत  मिल  सालिड  स्टेट  तकनालाजी  की  वजह  से  वेक्यूम  ट्यूबों  को

 प्रौद्योगिकीय  लोप  होने  के  परिणास्वरूप  अभ्रक  की  मांग  में  विश्वव्यापी  मंदी  के  कारण  भारतीय  अभ्रक

 उद्योग  संकट  का  सामना  कर  रहा  है  ।

 हां  ।

 तथा  इस  समय  मिटको  के  माध्यम  से  केवल  अभ्रक  छीलन  का  ही  सरणीयन  होता
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  निर्धारित  अभ्रक  छीलन  सहित  अभ्रक  और  अभ्रक  उत्पांदों

 की  कुल  मात्रा  तथा  मूल्य  के  आंकड़े  नीचे  दिए  जां  रहे  हैं  :--

 वर्ष  कुल  मात्रा  कुल  मूल्य  मिटको  की  मार्फंत

 टी०  )  (  करोड़  रू०  )  निर्यातित  अभ्रक

 छीलन  का  मूल्य
 रु०  )

 1989-90  42,239  51.23  10.18

 1990-91  42,595  51.26  5.71

 1991-92  34,  55.5]  4.67

 )

 ढी०जी  ०  सी  ०आई ०  एण्ड  कलकत्ता  मिटको  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 3580.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वतंमान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के
 विकास  हेतु  राज्यवार  कितनी  धनराशि  की

 स्वीकृति  दी  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 बिकास  के  लिये  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  2600.00  करोड़  र०  का  आवंटन  किया  गया

 बार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के विकास  के  लिए  संस्वीकृत  राशि  बतलाया  जाना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  यह  वर्ष

 प्रति  वर्ष  की  गई  वास्तविक  संस्वीकृतियों  पर  निर्मेर Al  हर  दि  ।
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 गुजरात  में  राष्ट्रीय कृत  बकों  में  अनुसुचित  जाति/अमुसूचित  जनजाति  कर्मचारी

 3581.  श्री  एन०  जे०  राठथा  :  क्या  धि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  कार्यरत  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  में  आरक्षण  देने  संबंधी  नीति  के  बारे  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 जारी  किये  गये  मार्ग-निर्देशों  का  अनुपालन  कर  रही

 यदि  तो  विगत  दो  वर्षों  मे ंऔर  वर्ष  1992-93  में  अब  तक  इन  बंकों  में  विभिन्न

 श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कुल  कितने  लोगों  को  भर्ती  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 |

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  |  कार्थ  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  अबरार
 :  हां  ।

 और  नवीनतम  उपलब्ध  सूचना  के  वर्ष  1990  और  1991  के  दौरान

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  अभ्यर्थियों  की  अखिल  भारतीय

 भर्ती  का  संवर्ग-वार  ब्यौरा  निम्नलिखित
 a  न  नल  न  ee  बन  अत  लि

 श्र्०  संवर्ग  1990  199]  ]
 सं०  न्न्->न््ण- |  क  3  ध्जनाममजथाक  ES  |  ES  मकर  Coe  शैाआा  अन्मन्ममव  a  र+मक  ५०००

 अ०  जा०  अण्ज०जा०  अ०ण्जा०  अण्जण्जा०

 2.  अधिकारी  302  892  854 .  50

 3.  लिपिक  1431  892  854  434

 3,  सब-स्टाफ  कर्मचारियों सहित)  447  928  208

 कर्मचारियों  सहित )

 भारत  और  हुंंगरी  के  बीच  व्यापार  समझौता

 3582.  भ्री  राम  कापसे  :  क्या  बाणिण्य  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  हंगरी  के  व्यापारिक  दल  ने  में  भारत  में  अपने  दौरे  के  दौरान

 स्टाक  ऋण  दर  निर्धारण  वित्तीय  संस्थाओं  आदि  के  साथ  विचार-विमर्श

 किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  यदि  कोई  तो  उनका  ब्यौरा  क्या

 बाणिण्य  मंत्री  प्रणव  :  1993  में  हंगरी  के  किसी  व्यापार  दल
 ने  भारत  का  दौरा  नहीं  किया  ।

 123



 लिखित  उत्तर  19  93

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  ओशोगिक  और  वित्तीय

 पुनगंठन  बोड  में  वर्ण  मामले

 3583.  कुमारों  ममता  बनर्जो  :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  बंगाल  द्वारा  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड

 को  कितने  मामले  सौंपे

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  की  सहायता  से  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने

 रुग्ण  एककों  को  चालू  किया

 कितने  मामले  अभी  भी  विचाराधीन  और

 इन  मामलों  को  धीमी  गति  से  मिपटाने  के  बया  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अवरार
 :  से  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्तिर्माण  बोर्ड  )  ने  सूचित  किया  है  कि

 1990  और  1993  की  अवधि  के  दौरान  पदिवम  बंगाल  के  रुग्ण  औद्योगिक

 कम्पनियों  के  41  सन्दर्भ  उनके  पास  दर्ज  किए  इनमें  से  4  को  चलाये  जाने  योग्य  नहीं  पाया

 गया  और  इसलिए  इन्हें  खारिज  कर  दिया  4  मामलों  को  उच्च  न्यायालय  के  पास  समापन  के

 लिए  भेजा  गया  और  4  मामलों  में  पुनरुद्धार  की  योजनाएं  मंजूर  की  गई  शेष  29  संदर्भ  रुग्ण

 औद्योगिक  कम्पनी  1985  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  प्रक्रियाधीन  हैं  ।

 बाइफर  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  चूंकि  रुण्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  के  पुनरुद्धार  में  5  से  10  वर्ष  लग

 जाते  हैं  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  की  कम्पनियों  से  सम्बन्धित  आंकड़े  उन्होंने  एकत्र

 नहीं  किए  हैं  ।

 आम  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  हेतु  घन

 3585.  श्री  जे०  चौक्का  राव  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलिए  रख-रखाव  अनुदान  कितना

 आन्ध्र  प्रदेश  को  राष्ट्रीय  राजमागों  के  रख-रखाव  हेतु  ब्ष  1992-93  2-93  के  दोरान  कितनी

 धनराशि  दी

 क्या  1992-93  के  दौरान  स्वीकृत  समूची  धनराशि  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिथहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  लिए  अनुरक्षण  अनुदान  की  दर  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-अलग  होती  हैं  जो

 लेन  की  सड़क  की  यातायात  की  श्रम  की  दर  इत्यादि  पर  निर्भर  करती

 राष्ट्रीय  दाजमार्गों  के  अनुरक्षण  के  लिए  वर्ष  1992-93  में  आन्ध्र  प्रदेश  को
 ]  2.49  करोड़  रु०  की  राशि  जारी  की  जा  चुकी  है  ।
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 हां  ।
 ह

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  व्यापार  संवर्धन  संगठन  को  हक्विटी  पूंजी

 3486.  भ्री  गुरूवास  कामत  :  क्या  बाणिज्यय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  ने  भारतीय  व्यापार  संवर्धन  संगठन  की  आधी  इग्विटी

 पूंजी  के  अधिग्रहण  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रस्ताव  से  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना
 और

 )  यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतित्रिया  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  और  साबंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  धाणिष्य
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीत  :  से  भारतीय  उद्योग  परिसंघ

 आई०  आई०  )  ने  प्रारम्भिक  विचार-विमर्श  के  लिए  31  1992  को  एक  छोटा-सा  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया  था  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निजी  उद्योग  को  50%  इक्विटी  की  पेशकश  और

 भारत  व्यापार  संवर्धन  संगठन  टी०  पी०  ओ०  )  के  रोजमर्रा  के  प्रबन्धन  में  उन्हें  सक्रिय  रूप

 से  शामिल  किए  जाने  की  परिकल्पना  1992  के  दौरान  आई०  टी०  पी०  ओ०  और  सी०

 आई०  आई०  के  बीच  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  हुई  थी  ।  सी०  आई०  आई०  से  कहा  गया  था  कि  वह  इस
 आशय  का  एक  विस्तृत  प्रस्ताव  उपलब्ध  कराए  कि  आई०  टी०  पी०  ओ०  के  उद्देश्य  इन  प्रस्तावित

 सामूहिक  संशोधनों  के  माध्यम  से  किस  प्रकार  बेहतर  ढंग  से  पूरे  किए  जा  सकते  सी०  भआई०  आई०

 से  जागे  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 सिक्किस  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 3587.  श्रीमती  बिल  कुमारो  भण्डारो  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1993-94  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  सिक्किम

 में  मौजश  राष्ट्रीय  राजमा्गों  के  विकास  और  सुधार  सम्बन्धी  कतिपय  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  विधार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदोश  :  और

 बर्ष  1993-04  के  लिए  सिक्किम  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  के  विकास  कायंत्रम  के

 वर्ष  199  3-94  के  लिए  अनुदान  मारे  संसद  द्वारा  पारित  कर  दिए  जाने  के  बाद  ही  दिए  जा  सकते  हैं  ।

 आठवीं  योजना  के  लिए  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।
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 निर्यातकों  के  लिए  फेक्स  पंकेज  शुरू  कमा

 32588.  प्रो०  रीता  धर्मा  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 क्या  कार्पोरेशन  बेक  का  निर्यातकों  की  सुविधा  के  लिए  विश्लेष  पैकेज  सेवा  शुरू

 करने  का  विचार

 कया  निगमित  ग्राहकों  के  लिए  भी  कोई  विशेष  सेवा  शुरू  कश्ने  का  कोई  अस्ताव

 क्या  इन  दोनों  सेवाओं  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  शुरू  की  और

 इस  बेक  का  कहां-कहां  पर  अपनी  छाखाएं  खोलने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  अबरार

 अहसद )  :  कार्पोरेशन  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  थे  विदेशी  मुद्रा  का  कारोबार  करने  वाली

 अ्रतेमान  सभी  25  शाखाओं  को  अम्बई  स्थित  अपने  अन्तर्राष्ट्रीय  बेकिंग  प्रभाग  से  सम्बद्ध  करने  के  लिए
 कारंवाई  कर  रहे  निर्यातकों/आयातकों  की

 आवश्यकताओं  को  विशेष  रूप  से  पूरा  करने  के  लिए
 बस्बई  में  एक  विदेश  व्यापार  शाखा  खेली  गई  बम्बई  में  एक  निर्यात  बिल  संसाधन  केन्द्र  भी
 सथापित  जा  रहा  है  ।

 ।

 बंक  ने  अपने  निगमित  ग्राहकों  को  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  बम्बई  और  नई
 दिल्ली  में  औद्योगिक  वित्त  शाखाएं  स्थापित  की  हैं  ।

 बंगलौर  स्थित  औश्योगिक  वित्त  शाख्रा  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  शुरू  की  गई  है  और  इसे  अन्य
 “  ब्ाखाओं  में  भी  चरणवबद्ध रूप  से  झुरू;किया  जा  रहा  है  ।

 बेक  यथा  अहमदाबाद  थुणे  में  औद्योगिक-वित्त  क्पलाएं  और  में

 विदेश  व्यापार  शाखा  खोलने  का  है  ।

 जिनुभाद  ]

 वस्सुओं  को  जब्तोी

 358  9,  बसाजेय  अंड्रारु  :.  कया  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  देश  में  विभिन्न  प्रवर्तन  एजेंसियों  द्वारा

 समाहरतालय-वार  कुल  कितने  मूल्य  की  वस्तुएं  ज़ब्त  की  गई  और

 (&)  उक्त  अथधिः  के  दोरान  कितने  सूल्य  की  वस्तुएं  बेची  गयीं  ?

 '  विखकमंभालम  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  चंद्रदेलर  :  वित्तीय  वर्ष  1991-92

 और  1992-93  1993  तक  )  के  दौरान  सोमाशुल्क  1962  के  उपबस्धों  के
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 अन्तगेत  अभिगृहोत  निषिद्ध  माल  के  अनुभानिंत  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 बष  अभिगृद्दीत  निषिद्ध  माल  का  मूल्य
 रुपयों  में  )

 1991-92  668

 2-93  347  लग
 93  तक )

 समाहर्तालय-बार  आंकड़े  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 वित्तीय  वर्ष  एकत्र  और  जा  2-93  पर  तक  दिए  |  के  दौरान

 शुल्क  द्वारा  निपटान  किए  गए  अभिगृहीत/जमब्तशुदा  माल  के  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 वर्ष  निरपषटानਂ  किए  गए  अभिगृहीत/जम्तशुदा...

 माल  का  मूल्य  रुपयों

 2  586.93

 236:98'

 92  तक )

 भारतोय  औद्योगिक  पुनर्गठन  बेंक  की  विदव  बंके  से  ऋण

 3590.  श्री  शरत  चल्त  पटनायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  पुनर्गठन  बेंक  का  रुग्ण  एककों  को  संवृद्धि  ऋण  देने  हेतु  विश्व
 बेक  से  ऋण  लेने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सबेंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश  मंत्रोलिय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राश्य  संशो  अवरार

 :  और  विष्व  बेंक  की  सहायता  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  औद्योगिक  ,

 पुननिर्माण  बेंक  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  भारतीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  बेक  ने  निजी  क्षेत्र  में
 '

 रुणण  एवं  कमजोर  औद्योगिक  इकाइयों  विशेष  रूप  से  निर्यात  सम्भावना  वाली  इकाइयों  को

 वृद्धिशील  अग्रिम  राशियां  देने  के  लिए  बेंक  से  300  करोड़  रुपये  राशि  की  सहायता  मांगी  उदौर

 धातों  पर  अग्रिम  प्राप्त  करने  का  उहेष्य  संयंत्र  और  मशीनरी  में  निवेश  करना  होगा  ताकि  हन  इकाइयों

 का  पुनरुद्धार  हो  सके  ।  इस  प्रस्ताव  को  विष्व  बेक  को  प्रस्तुत  किया  जा  रहा

 ]

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  कों  चौड़ा  करना

 श्री  ललित  उरांब  :  क्या  जल-भूतल  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिंहारे  में  विच्वमान  दोहरी  जैनों  और  चार  लेनों  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  ब्यौरा  क्या
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य  में  दोहरी  लेनों  और  चार  लेनों  वाले  राष्ट्रीय
 एजमार्गों  की  संख्या  में  राजमार्ग-वार  हुई  वृद्धि  का  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  के  लिए  स्वीकृत  ऐसी  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  बविद्दार  इस

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  दो  लेन  और  चार  लेन  सम्बन्धी  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :  -

 दो  लेन  न  1964  कि०्मी०

 चारलेन  --
 छशुन््य

 सातवीं  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग-बार  दोहरी  लेनों  में  हुई  वृद्धि  नीचे  दर्शाई

 गई  है  :--

 रा०  रा०  28  न  62  कि०  मी०

 रा०  रा०  28-0  —  4  कि०  मी०

 रा०  रा०  3]  --  8  कि०  मी०

 राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चार  लेनों  वाला  कोई  खंड  नहीं  है  और  इसलिए  सातवीं

 योजना  के  दौरान  इनमें  वृद्धि  का  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चार  लेनों  अथवा  दो  लेनों  का  बनाए  जाने  सम्बन्धी  किसी

 परियोजना  को  आठवीं  योजना  में  अब  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  *

 ]

 छोटे  किसानों  के  लिए  कृषि  ध्यापार  संघ

 3592.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे  किसानों  के  लिए  कृषि  व्यापार  संध  की  स्थापना  की  जा  चुकी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  इसे  कब  तक  स्थापित

 किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  संज्ालय  सें  राज्य  मंत्री  अबरार
 :  से  लघु  किसान  कृषि  व्यवसाय  सहायता  संघ  एफ०  ए०  के  गठन

 का  प्रारम्भिक  कार्य  योजना  आयोग  ने  किया  लघु  किसान  कृषि  व्यवसाय  सहायता  संघ

 एफ०  ए०  की  संल्था  के  अच्तनियम  सहित  कार्य  योजना  और  संगठनात्मक  ढांचे  का  ब्यौरा  तैयार

 करने  के  लिए  उन्होंने  संचालन  समिति  का  गठन  किया  एस०एफ०ए०सी०  का  मुख्य  उद्देश्य  अ।ठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दोहरे  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करना  है  अर्थात्  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करना  और
 '

 खाद्यास्त  उत्पादन  में  आत्मनिर्ैरता  प्राप्त  करने  और  निर्यात  करने  के  लिए  अतिरिक्त  अनाज  पैदा  करने
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 कृषि  और  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  में  विविधता  लाना  एस०  एफ०  ए०  सी०  का  तीन
 स्तरीय  ढांचा  वे  ये  हैं--शीर्ष  पर  सलाहकार  दूसरे  स्तर  पर  सरकारी

 निजी  क्षेत्र  के  वैज्ञानिक  समुदाय  तथा  किसानों  और  उपभोक्ता  संधों  से  युक्त  नियस्त्रक

 बोर्ड  होगा  और  तीसरे  स्तर  में  राज्य/परियोजना  स्तर  के  संगठन  होंगे  ।  जिसमें  किसान/हिताधिकारी
 और  उपभोक्त  संघ  होंगे  ।  एस०  एफ०  ए०  सी०  को  सोसाइटी  रजिस्ट्रीकरण  अधिनियम  के  अन्तगंत  एवं
 समिति  के  रूप  में  गठित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ]

 भारतोय  जोवजन  बोला  निगम  को  पालिसियां

 3593.  भगवान  झंकर  राधत  :  क्या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-01,  1991-92  तथा  1992-93  2-9  5  के  दौरान  अब  तक  भारतीय  जीवन  बीमा

 निगम  द्वारा  विभिन्न  बीमा  पॉलिसियों  के  अन्तर्गत  कुल  कितने  व्यक्तियों  का  बीमा  किया

 उपर्युक्त  अवधि  में  कितनी  बीमा  पालिसियां  व्यपगत  हुई

 उन  पालिसी  धारकों  की  संख्या  वर्ष-वार  बताएं  जिनको  मृत्यु  पर  उन्हें  बीमा  धमराशि

 का  भुगतान  किया  गया  और  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  भारतीय  जीवन  बीसा  निगम  को  बीमा  की

 किहतों  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई

 इससे  वर्ष-वार  कुल  कितनी  आय  हुई  तथा  व्यय  किया  गया  और  लाभ  प्राप्त

 (s)  क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  बीमे  की  प्रीमियम  की  राश्षि  को  कम  करने  के

 लिए  कोई  योजना  बनाई

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्यप  कारण  हैं  ?

 बिस्त  मंभालय  मंत्री  और  संक्तदोध  कार्थ  मंत्रालय  के  राय  मंत्री  अबरार

 :

 घर

 ओओ
 1990-91  1991-92  2  1992-93.

 (31-12-1992
 तक  अनन्तिम )

 जारी  की  गई  पालसियां*  86.45  92.38  47.18

 ब्ययगत  पलिसियां  23.77  28.26  उपलब्ध  नहीं

 मृत्यु  के  बाद  अदा  की  गई  87.697  94.89  4  उपलब्ध  नहीं

 पालिसियां*

 अदा  की  गई  राशि  197.63  230.69  उपलब्ध  नहीं

 रुपए )  जन  ल्नजा  जलन  लव  न  तन  न  न्+  "+_तभझात>०त.त.त  हद ee

 4.29



 लिखित  19  1993  3

 पालिसीधारकों  की  मृत्यु  होने  पर  पालिसियों  पर  अदा  किए  जाने  वाले  प्रीमियम  का  ब्यौरा

 कलग  से  नहीं  रखा  जाता  ।

 1990-91.  1991-92  1992-93  2-9  3

 2-92  तक

 अनन्तिम )

 (4)  कुल  आय  रुपए )  8517.98  10690.69  7666.0 5

 कुल  व्यय  3588,8  5  4400.27  3504.25

 व्यय  की  तुलना  में  आय  की  अधिकता  लाभ  के  अजंन  का  प्रतीक  नहीं  प्रत्येक  वर्ष

 परिसम्पत्तियों  और  देवताओं  का  बीमांकन  सम्बन्धी  मूल्यांकन  करके  अधिशेष  राशि  का  पता  लगाया

 जाता

 सामान्यतः  लाभ-सहित  पालिसियों  की  प्रीमियम  दरों  को  संशोधित  नहीं  किया  जाता  ।

 निगम  ने  लाभ-रहित  पालिसियों  से  संबंधित  प्रीमियम  दरों  में  कमी  कर  दी  है  ।

 और  लाभ-पालिसियों  से  सम्बन्धित  प्रीमियम  दरों  को  पिछली  बार  1980

 में  संशोधित  किया  गया  लाभ-रहित  योजनाओं  की  प्रीमियम  दरों  को  1970,

 1980  और  1986  में  संशोधित  किया  गया

 अटिप्पणी  :  चूंकि  एक  व्यक्ति  एक  से  अधिक  पॉलिसी  का  धारक  हो  सकता  इसलिए  बीमित

 किये  गए  व्यक्तियों/पालिसीधारकों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  |

 ]

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  पुल  का  निर्माण

 3594.  श्री  कोडीकुन्नोल  सुरेश  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  केरल  के  विलिगटन  द्वीप  और  राष्ट्रीय  के  बीच  पुल
 के  निर्माण  के  संबंध  में  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 सम्भवत:ः  माननीय  सदस्य  विलिगडन  द्वीप  को  कोचीन  बाईपास  से  जोड़ने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग-47-ए
 के  के  निर्माण  का  उल्लेख  कर  रहे  2.17  कि०  मी०  लम्बे  लिक  रोड़  के  चरण-ा  में  रेल

 ओवर  ब्रिज  और  पुल  ढांचे  शामिल  जिनकी  कुल  लम्बाई  1.685  कि०मी०  है  और  पहुंच  मार्गों  की

 लम्बाई  0:48  5  कि०मी०  है  ।

 परियोजना  के  लिए  43.09  करोड़  रु०  की  मंजूरी  दी  गई  है  ।



 :  28  1914  लिखित  उत्तर
 ीफाासनसफनजलजफसफजकइनक्फफससफसस  इस  नस  सन  ययफयचक्चच  त चतत+++त+_ैतैतहतन  .  -  -  -  -  .....

 जल-भूतल  परिवहम  मंत्रालय  का  संस्थापना  व्यय

 3595.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उनके  मंत्रालय  का  अनुमानित  वाधिक  संस्थापना  व्यय  कितना

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  अपने  संसाधनों  से  अपने  बेतन  और  संस्थापना  व्यय  को  पूरा
 करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  प्रतिवर्ष  लगभग
 13  करोड़  रु०  ।

 तथा  हमारी  बजटगत  परम्पराओं  के  अनुसार  मंत्रालय  सीधा  अपना  खर्च  नहीं  कर

 ।  मंत्रालय  ने  चार्टरिंग  पक्ष  द्वारा  भारतीय  जहाज  मालिकों  को  दी  गई  सेवाओं  के

 लिए  सेवा  प्रभार  के  रूप  में  भाड़े  का  10,  वसूल  करने  की  एक  योजना  तैयार  की  इससे  सामान्य

 राजकोष  में  प्रतिवर्ष  लगभग  7  करोड़  रु०  प्राप्त  होंगे  ।

 ]

 म्यूज्युबल  फंड  योजना

 3596.  श्री  रामदेव  राम  :  44  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टाक  एक्सचेंज  में  निवेश  के  लिए  विभिन्न  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  द्वारा  चलाई  गई  म्यूच्युबल
 फंड  योजना  के  माध्यम  से  प्रत्येक  बंक  को  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई

 इन  बंकों  को  विगत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  कितना  लाभ  अथवा  हानि  हुई

 विभिन्न  बीमा  कंपनियों  को  उक्त  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  राष्षि  प्राप्त  और

 (  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  बीमा  कंपनियों  को  इस  संबंध  में  कितना  लाभ  अथवा

 हानि  हुई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  और  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ड/०  अबरार

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 प्रादेशिक  सेना  कार्सिक

 3597.  श्री  राजेश  कुमार  :

 श्ीमती  शीला  गौतम  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रादेशिक  सेना  के  शहरी  यूनिटों  के  कामिक  स्वयं  को  भूतपूर्व  सैनिकों  की  श्रंणी  में

 झामिल  करने  की  मांग  कर  रहे

 131
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  कया  निर्णय  लिया

 लाभान्वित  होगे  ;

 और  उनके  बारे  में  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 क्थिरण

 Ne

 ९

 BS

 प्स

 ।

 जा
 ।

 ८

 क्या  उन्होंने  कोई  अन्य  मांग  रखी  और

 प्रादशिक  सेना  के  कामिकों  को  भूतपूर्व  सैनिकों  का  दर्जा  देने  से  कितने  कामिक

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है और  सरकार  ने  उन  पर  क्या  लिर्ण॑य  लिया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  से  भूतपूर्व  प्रादेशिक  सेना

 जो  विहित  पात्रता  मानदंड  पूरा  करते  को  भूतपूर्व  सैनिक  मानने  के  लिए  प्रावधान  पहले
 ही  मौजूद  हैं  ।

 और  )  प्रादेशिक  सेना  कार्मिकों  की  सेवा-शर्तों  से  संबंधित  उनकी  मांगों  का  सारांश

 प्रादेशिक  सेना  का्भिकों  की  भांगे

 |

 ।

 प्रादेशिक  सेना  कामिकों  के

 ।

 आश्रितों  को
 पारिवारिक  पेंशन  प्रदान  करना  ।

 .  पेंशन  के  प्रयोजनों  के  तिए  नियमित  पूर्व
 सेना  की  संगणना  करने  के  बारे  में  विकल्प

 लागू  करने  के  लिए  समय-सौमा  को

 बढ़ाना  ।

 .  पेंशन  प्रयोजनों  के  लिए  भूतपुर्थ  स्टेट

 फोर्सेज  संविस  की  गिनती  ।

 .  प्रादेशिक  सेना  सामूहिक  बीमा  में  वृद्धि  ।

 ,  प्रादेशिक  सेना  कार्मिकों  के  लिए  सेवांत

 उपदान  की  बढ़ोतरी  ।

 ,  प्रादेशिक  सेना  के  जूनियर  कमीशन

 कारियों  के  ऑनरेरी  रंक  के  लिए  पेंशन  ।

 «  सभी  प्रादेशिक  सेना  पेंशनरों  को  भूतपूर्व
 सैनिकों  का  दर्जा  दिया  जाना  ।

 प्रादेशिक  सेता  कामिकों  को  छुट्टी  के

 नगदीकरण  के  मुगतान  के  लिए  सुविधाएं  ।

 .  श्रादेशिक  सेना  कामिक  न  रहने  पर  भी

 उन्हें  कंटीम  सृविधाएं  प्रदाभ  करने  की
 व्यवस्था  ।

 वर्तभाभ  स्थिति

 1.  इस  संबंध  में  उपयुक्त  आदेश  24-2-93

 को  जारी  किए  गए  थे  ।

 2.  आदेश  27-8-1992  को  जारी  कर  दिए

 गए  थे  ।

 3.  उपयुक्त  आदेश  |  2-1-1993  को  जारी
 किये  गए  थे  ।

 4.  इस  मांग  पर  प्रादेशिक  सेना  के  लिए
 केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  की  अगली
 बेठक  में  चर्चा  हो  सकती

 5.

 6

 7

 8

 9,  इस  मांग  पर  विचार  किया  गया  और

 इसे  अस्वीकृत  क'र  गया  है  ।



 28  1914  लिशित  हर

 दिल्ली  परिवहन  निगम  का  निजोकरण

 3598.  श्री  विलासराब  नागनाथराव  ग॒  डेवार  :  क्या  जल  भूतल  परिबहन  मंत्री  ||

 199  2  के  अतारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  परिवहन  निगम  का  चरणों  में  निजीकरण  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जझल-भूतल  परिवहत  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगवीश  :  नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 ]

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 3599.  श्री  धाइल  जॉन  अंजलोज  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 किः

 )  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के
 विकास  के  लिए  राज्य

 सरकार  द्वारा  भेजी  गई  परियोजनाक्ों  का  ब्यौरा  क्या  भर

 इस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है और  इनके  लिए  आवंटित  राशि  कितमी  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनदोक्ष  :  केरल  सरकार

 ने  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  के  लिए  606.83

 करोड़  रु०  की  राध्षि  के  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ।

 1992-93  के  दौरान  6594.35  लाख  रु०  की  लागत  की  5  सड़क/पुल  परियोजनाएं

 संस्वीकृत  की  गई  हैं  ।  चल  रही  परियोजनाओं  सहित  नए  कार्यों  के लिए  1992-93  के  दौरान  14

 करोड़  रु०  की  राशि  भावंटित  की  गई  है  ।

 नई  आध्थिक  भीति  के  कारण  बेरोजगारी

 3600.  श्री  हन्तात  सोल्लाह  :

 प्रो०  मालिनी  भट्टाचारय्य  :

 डा०  खुधौर  राय  :

 क्या  किस  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बेरोजगारी  की  सभस्या  वर  पढ़े  कई  आर्थिक  नीति  के
 प्रभाव  अर  विचार

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ५

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 बदली  हुई  परिस्थितियों  में  निरन्तर  बढ़ती  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  नियन्त्रण  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संज्रो  अबरार
 :  और  आर्थिक  सुधार  आरम्भ  करने  का  आशय  रोजगार  में  वृद्धि  की  गति  तेज

 करना  इन  सुधारों  के  कारण  बेरोजगारी  में  कोई  खास  वृद्धि  होने  का  साक्ष्य  नहीं  है  ।

 प्रइन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कृषि  और  सम्बद्ध  ग्राम्य  और  लघु  उद्योग  व्यापार  और

 अन्य  सेवाएं  ऐसे  क्षेत्र  है ंजिनमें  अधिक  रोजगार  की  संभाव्यता  का  पता  लगाया  गया  अतिरिक्त

 रोजगार  सूजन  के  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्षेत्रीय
 विकास  कायेक्रमों  को  तैयार  किया  गया  199  3-94  के  बजट  प्रस्तावों  जो  इस  समय  सदन  के
 समक्ष  और  अधिक  रोजगार  सुजन  करने  के  उद्देश्य  से  ग्रामीण  ग्रामीण  जल  पूर्ति
 कार्यक्रम  और  जवाहर  रोजगार  योजना  के  लिए  परिव्ययों  में  काफी  वृद्धि  की  गई  है  ।

 बछाबत  पंचाट

 360  भरी  धमंभिकम  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बछावत  पंचाट  के  विरुद्ध  कितनी  याचिकाएं  दाखिल  की

 कितनी  यात्रिकाएं  निपटा  दी  गई  हैं  और  कितनी  अभी  भी  लम्बित  और

 शेष  यातििकाएं  कब  तक  निपटा  दी  जायेंगी  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  बछावत  पंचाट  के  विरुद्ध  कुल  24
 रिट  याचिकाएं  दायर  की  गयी  थीं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  रिट  याचिका  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  को  अन्तरित  कर  दी

 है  तथा  पक्षकारों  के  बीच  हुए  समझौते  के  कारण  दूसरी  याचिका  को  निष्फल  करार  दिया  है  ।  इस  प्रकार
 उच्चतम  न्यायालय  में  22  रिट  याचिकाएं  तथा  दिल्ली  उच्च  न्यायालयों  में  एक  रिट  याचिका  लम्बित

 है  ।

 उच्चतम  न्यायालय/दिल्ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  रिट  याचिकाओं  का  निपटान  किया
 जाना  कोई  निद्िचतत  समय  सीमा  नहीं  बताई  जा  सकती  ।

 हारा  अ्षक  नियतोन्मुख्ी  परियोजना  को  स्थापमा

 3602.  श्री  हरीश  तारायण  प्रभु  फांदिये  :  कया  थाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अध्रक  व्यापार  निगम  ने  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  क ेलिए  कच्चे  अज्रक
 के  स्थान  पर  अध्नक  जैसे  मूल्य  वधित  अभ्रक  उत्पादकों  का  निर्यात  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  हुया  ने  अभ्रक  आधारित  निर्यातोन्मुखी  परियोजना  भी  स्थापित
 की
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 यदि  तो  इसके  चालू  होने  तथा  वाणिज्यिक  उत्पादन  आरंभ  होने  के  समय  से  अब  सक
 प्रति  वर्ष  इसकी  निर्यात  और  इसके  द्वारा  प्राप्त  बिदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  क्या

 कया  बिहार  में  किसी  कठिनाई  कः  सामना  कर  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 धाजिज्य  मंत्री  प्रणव  मुख  :  से  मिटको  मृल्यबधित  अश्रक  उत्पाद  तथा

 कच्चा  अभ्रक  दोनों  का  निर्यात  करता  रहा  अभ्रक  पर  आधारित  मिटको  को  निर्यातोन्सुख
 परियोजनाओं  की  उत्पादन  बिक्री  तथा  निर्यात  का  विस्तृत  विवरण  निम्नानुसार  है  :--

 अध्षक  कारण  परियोजना

 उत्पादन  क्षमना  600  एम०  टी०

 वाणिज्यिक  क्षमता  1987  से

 मात्रा  एम०  टी०  में

 मूल्य  लाख  रु०  में

 वर्ष  उत्पादन  बिक्री  निर्यात
 मात्रा  ्ननततत  ५

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1987-88  104  16  ि  14  7

 1988-89  140  121  69  114  65

 1989-90  101  131]  80  130  78

 1990-91  155  211  133  211  133

 1991-92  2  79  54  40  37  28

 1992-93  60  74  54  61  40

 (15-3-93

 होरामाइका नाइठ

 उत्पादन  क्षमता  45  एम०्टी०

 वाणिज्यिक  उत्पादन  1989  से

 माज्ञा  एम०  टी०  में

 मूल्य  लाख  रु०  में

 वर्ष  उत्पादन  बिक्री  निर्यात

 मात्रा  —_— ५७ै+53+त+++  नि
 ++++

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1989-90  89-90  —  _
 न  न  न

 1990-91  0.33  —  —  न  लि

 1991-92  2  5.00  4  $  4  5

 1992-93  2-93  3.00  4  7  4  7
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 प्रसस्कृत  अभ्रक  के  गेर-सरणीक रण  के  उपरान्त  मिटकों  के  कारोबार  में  भारी  अभ्रक

 और  इसके  उत्पादों  का  अलुमिना  सिल्थेटिक  अभश्रक  इत्यादि  द्वारा

 भारीਂ  ब्याज  व्यापार  की  आवश्यकताओं  से  ज्यादा  संख्या  में  उत्पादन

 संयंत्रों  इत्यादि  में  क्षमता  से  कम  उपयोग  को  देखते  हुए  मिटकों  गंभीर  आर्थिक  बाधाओं  का  सामना

 करता  आ  रहा  है  ।  मिटको  को  पुनरुज्जीवित  के  लिए  अनेक  वैकल्पिक  योजनाओं  पर  विचार  किया

 गया  लेकिन  उनमें  से  किसी  को  भी  कार्य  के  योग्य  नहीं  पाया  गया  ।  1993  इस

 कम्पनी  के  भविष्य  के  बारे  में  उपयुक्त  निर्णय  लेने  के  लिए  रुणण  औद्योगिक  कम्पनियां

 1985  के  तहत  मिटको  के  मामले  को  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्गठन  ब्यूरो  आई०

 एफ०  आर०  )  के  पास  अन्तरित  कर  दिया

 उप-मार्ग  सड़कों  की  मरम्मत

 360  3.  प्रो»  राम  कापसे  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  बम्बई-अहमदाबाद  राजमार्ग  के  पाने-भिवंडी
 उपमार्ग  के  थाने  जिले  की  मरम्मत  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 लल-भूतल  परिषहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और
 रा०  रा०  3  पर  थाने-भिवंडी  बाईपास  सड़क  की  मरम्मत  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्ताव

 अन-अनुमोदित  वापस  लौटा  दिए  गए  क्योंकि  इस  सड़क  की  सामान्य  रख-रखाव  अनुदान  से  यातायात
 योग्य  स्थिति  में  रखा  जा  रहा  है  ।

 महिलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  बेक

 3604.  कुमारी  मतता  बनर्जी  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  महिलाओं  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  बेंक  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  अबरार

 )  :  जी॥  नहीं  ।

 प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 (7)  बेके  अपने  सामान्य  बेकिंग  परिचालनोंਂ  के  एक  भाग  के  रूप  में  सभी  महिला  उद्यमियों
 को  उनके  द्वारा  शुरू  की  गई  सभी  अधैक्षम  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  देते  हैं  और  इस  प्रयोजन  के
 लिए  पृथक  बेक  के  गठन  की  आवश्यकता  महसूस  नहीं  की  गई  है  ।

 भारतोय  जीवन  बोसा  को  अजित  लाभ/किया  गया  पूंजी  निवेश

 3605.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  भांदिये  :  क्या  छित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौराम  प्रत्येक  वर्ष  राज्य-वार  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम
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 बीमाकृत  थ्यक्तियों  से  कुल  कितना  प्रीमियम  प्राप्त  हुआ  तथा  मुआबजे  के  भुगतान  के  रूप  में  तथा
 अन्य  शीर्षों  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  है

 उक्त  अवधि  के  दोरान  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  विभिनल  क्षेत्रों  में  किया  गया

 निवेश  तथा  उससे  कितना  लाभ  प्राप्त  हुआ

 क्या  सरकार  का  विचार  ताममात्र  प्रीमियम  पर  नई  बीसा  ग्रोजनाएं  विशेष  रूप  से
 ग्रामीण  तथा  हाहरी  गरीबों  को  लाभ  प्रदान  करने  हेतु  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार

 :  जीवन  बीमा  निगम  हारा  बीमित  लोगों  से  संग्रहीत  किए  गए  कुल  प्रीमियम  का

 बार  ओर  व्षें-वार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के

 दौरान  मुआवजे  और  अन्य  शीर्षों  के  अन्तर्गत  किये  गए  व्यय  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया

 गया  है  ।  राज्य-वार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  |

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  दी  गयी  है  ।

 नहीं  ।  जीवन  बीमा  निगम  बीमाकन  प्रणाली  के  अनुसार  निर्धारित  प्रीमियम  दरों  के

 आधार  पर  बीमा  कवच  प्रदान  करता  है  ।

 ओर  जीवन  बीमा  निगम  अपने  द्वारा  बेची  गई  जीवन  बीमा  पालिसियों  से  लिए

 आध्िक  रूप  से  व्यवहार्थ  प्रीमियम  दरों  को  वसूल  करता  है  ।

 चारतोय  जीवन  बीमा  निगम  हारा  1989-90,  1990-91  तथा  1991-92

 के  दौरान  अजित  को  गई  प्रोसमियम  आय  का  राज्यवार/क्षेत्रधार
 ब्योरा  दर्शाने  थाला  विधरण

 रुपय े)

 राज्य  क्षेत्र  के  दौरान  अजित  प्रीमियम  आय

 1989-90  9-90  1990-91  2

 हु  ः  है
 181.97  3  4

 मध्य  क्षेत्र

 मथ्य  प्रदेश  433.58  545.45  289.63

 उत्तर  प्रदेश  433.58  545.45  668.59

 जोड़ : 958.22



 लिखित  डेसल  म

 2  3

 पूर्वों  क्षेत्र

 अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीप  —  --

 अरूणाचल  प्रदेश  0.54  0.52

 असम  73.26  89.35

 बिहार  177.85  5  231.61

 मणिपुर  4.54  5.84

 मेघांलय  1  4.5]  5.15

 मिजोरम  0.47  0.57

 नागालंड  2.63  1.50

 उड़ीसा  68.16  ,  90.24

 सिक्कम  —
 न

 (2)  त्रिपुरा  8.24  10.26

 (5)  पश्चिम  बंगाल  408.17  532.30

 जीड़  :  748.35  967.34

 उत्तरी  क्षेत्र

 चण्डी  गढ़  18.99  24.31

 दिल्ली  260.93  325.14

 हरियाणा
 ्

 76.91:  96.06

 हिमाचल  प्रदेश  20.52  28.49

 जम्मू  एवं  कद्मीर  21.10  22.31

 पंजाओें  :  139.51  ;  6.86

 राजश्थान  164.31  207.90

 जोड़  :  702:27  871.07

 वक्षिण  सध्य  क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश  364.55  461.16

 कर्नाटक  279.63  349.27

 जोड़  :  644.18.  810.43
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 1.05

 109.28

 288.68

 7.11

 6.54

 0.75

 3.93

 117.53

 13.04

 -  :  65183.

 1199.74
 aed  कम

 29.66

 387.23

 34.97  ]

 34,97

 »  204.49

 266.99

 6

 590.82

 437.54



 738:  1914

 1  2°  बक्सर  3

 दक्षिण  क्षेत्र
 रा

 केरल  174.23  216.13

 (a)  पांडिंचेरी  3.24  4.00

 तमिलनाडु  344.59  245.07

 जोड़  :  522.06  665.20

 पश्चिम  क्षेत्र  “

 गोआ  22.40  28.55

 गुजरात  391.20  467.09

 महाराष्ट्र  775.41  967.31

 कुल  जोड़  :  1189.01  1462.95  2.9  5
 ने  नमन तोस तल  तनत3+-ल  जल »««मन्कन»कन  कक  कइक्करनान॑तणी।ण दोरान  लिया  वन

 rea erat पर किया गया व्यय

 पिछले  तीस  वर्षों  में  प्रत्पेक  बर्थ  के  दोरान  भुभाषणे  तथा

 न्न््य  शीर्षों  पर  किया  गया  ध्य य

 ३7.74

 58  2.90

 ere  “++>मनकम

 1788.77

 6895.29

 रुपए  )

 1991-92  2 .90  1990-91

 पालिसी  अदायगियां

 (1)  मृत्यु  संबंधी  दावे  253.94  327.86  417.66

 (1)  परिपक्वता  संबंधी  दावे  1181.20  1434.59  59  1751.71

 (iii)  वाधिकी  43.43  56,67  80.25

 (iv)  अभ्यपंण  153.26  132.29  172.49  2.49

 उप  जोड़  :  1633.83 3  1951.4]  2422.11

 प्रबंध  संबंधो  खर्चे

 का  वेतन  तथा  1070.33  1301.40  1549.80

 प्रबंध  संबंधी  ह  ह

 जोड़  :  2704.16  3252.81  3971.91
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 1989-90,  1990-91  शया  1991-92  के  बौराम  जीथन  बोमा

 सिशस  हारा  बिसिस्म  क्षेत्रों  मे ंकिया  गया  निवेश

 __  ._
 1989-90  1990-91  |  1991-92

 1.  सरकारो  क्षत्र

 (7)  सरकारी  तथा  सरकार  द्वारा  1813  2271  2607

 प्रद्  विपणन  योग्य  प्रतिभूतियां

 (ii)  समाजोन्मुखी  क्षेत्र  1029  29  989  1231

 (iii)  भारत  सरकार  के  पास  विशेष  150  180  180

 जमाराशियां

 2992  3440  4018

 2.  सहकारो  क्षेत्र

 (i)  भूमि  विकास  बेके  ऋणपत्र  35  40  40

 (ii)  एसेक्स  सहफारी  आवास  211  323  456

 (iii)  सहकारी  औद्योगिक  क्षेत्र  1  1

 247  364  497

 3.  निजी  क्षेत्र

 (1)  कम्पनियों  को  ऋण  287  493  839

 (ii)  कम्पनियों  के  ऋणपत्र  422  708  679

 (४)  तरजीही  शेयर  4  +-

 (iv)  इक्विटी  शेयर  85  50  252

 794  1255  1770

 कुल  जोड़  :
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 ५  व  मनन  मनन  न  नन++  मनन  नन-न-+-नननन+-+-नननन  नमन  तनमन  +-न---+नलननननि  जन  ननानगनगगए:02त>-+-०+०--. बन ोनन  न  जननन  न  हनन  न  तूਂ  5

 पिछले  तीन  अर्षों  के  दौरान  अजित  व्याज/लाभांध  का  क्ष  क्षणार  ब्योरा

 रुपए )

 1989-99  1990-91  |  1991-92

 सरकारो  क्षेत्र  1609  1977  2356

 सहकारी  क्षेत्र  136  150  193

 निजी  क्षेत्र  264  323  460

 2009  2450  3009

 कॉल  तथा  बिलों  पर  ब्याज  64  128  263

 ह

 जोड  :  2073  2578  3272

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजसागों  का
 घिकास

 3606.  श्री  राजेश  कुमार  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1993-94  तथा  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  बिहार  में  राष्ट्रोय  राजमार्गों  के

 बिकास  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  पर  कुल  कितना  व्यय  होगा  ?

 जल-भूतल  परिथहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  भोर  बर्ष

 1993-94  4  के  दौरान  बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  स्कीमों  के  ब्यौरे  संसद  ह्वारा

 1993-94  9  3-94  की  अनुदान  मांगें  पारित  किए  जाने  के  बाद  ही  बताए  जा  सकते  आठवीं  योजना  के

 दौरान  अब  तक  2.59  करोड़  रु०  की  धनराशि  की  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  जा  चुकी  बर्ष

 1992-93  2-9  3  के  लिए  चालू  स्कीमों  सहित  13.5  करोड़  रु०  का  आबंटन  किया  गया  है  ।

 गौरीक्षुण्ड  से  केदारनाथ  तक  सड़क

 3607.  क्री  बिलासराज  नागनाथराव  गूंडेघार  :  कया  जल-भूतल  परिषहन  मंत्री  बह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केण्द्रीय  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  गौरीकुण्ड  से  केवारणाथ  तक  हक  सड़क  भिर्भाण

 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सड़क  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूलल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  थी  जगवीश  :  (१)  गहीं  |
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 हुगली  नदी  के  कलकसा  चनल  का  तलकबंण  किया  जाना

 3608.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 हुगली  नदी  के  कलकत्ता  चनल  के  तलकषंण  कार्य  की  वर्तमान  स्थिति  कया

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  कौन-सी  तिथि  निर्धारित  की  गई

 क्या  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  में  विदेशी  ठेकेदारों  की  ओर  से  असाधारण  विलम्ब

 किया  गया

 यदि  तो  ठेकेदारों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  इस  विलम्ब  की  वजह
 से  परियोजना  की  लागत  में  किसनी  वृद्धि  और

 इस  चैनल  का  तलकषंण  करने  के  बाद  यातायात  में  कितनी  वृद्धि  हौगी  ?

 लल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राध्ष्य  मंत्री  जगदोश  :  समुद्र  के  गृहाने  से
 कलकत्ता  डाक  सिस्टम  तक  निरन्तर  अनुरक्षण  निकर्षण  किया  जा  रहा  जिगरखली  फ्लैट  की  ब्िट्टी
 निकालने  के  लिए  बड़ा  निकर्षण  अभी  शुरू  किया  जाता  है  ।

 जिगरखली  फ्लेट  की  मिट्टी  हटाने  के  लिए  बड़ा  मिकर्धंण  1992  में  शुरू
 होता  था  और  1-9-1993  तक  पूरा  किया  जाता  था  ।

 विदेशी  ठेकेदार  ने  अभी  तक  बड़े  लिक्रषंण  का  कार्य  शुरू  नहीं  किया  है  ।

 इस  ठेके  के  संबंध  में  भावी  कार्यवाही  के  बारे  में  शीघ्र  ही  निर्णय  लिए  जाने  की  उम्मीद

 है  ।  कार्य  शुरू  होने  की  अनिश्चितता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विलम्ब  के  कारण  होने  वाली  लागत  वृद्धि
 का  इस  स्तर  पर  वास्तविक  रूप  से  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 (¥)  पूर्वानुमान  यह  है  कि  डुबाव  का  सुधार  कार्य  पूरा  हो  जाने  पर  जिसकी  रिसेसनल
 निक्रषंण  के  बाद  उम्मीद  प्रतिव  ट्रैफिक  में  एक  मिलियन  टन  और  वृद्धि  हो  सकती  है  ।

 मारमुगांव  फ्लन  का  विकास

 3609.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु॒ऊांडये  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  पश्चिमी  तट  के  प्रमुख  पत्तनों  के  एकीकृत  विकास  हेतु  कोई  विस्तृत
 मोजगा  तैयार  को  भोर

 यदि
 तो उतका  और  विशेष  रूप  से  मारमुगांव  पत्तन  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिषहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भगदीक्ष  :  भारत  के
 बदिचिमी  तट  पर  महाफततों  के  विकास  के  लिए  पंचवर्षीय  योजना  1992-97  में  1158.00

 करोश्ष  २०  का  परिब्यम  शामिल  किए  जाने  का  प्रस्ताव
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 शामिल  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  मुख्य  स्कीमों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए
 गए  हैं  ।

 विवरण

 पंचवर्षीय  योजना  1992-93  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए  प्रस्ताचित

 मुख्य  स्कोमों  के  ब्योरे

 .  ee  .  to)

 कर्म  स्कीम  का  नाम  प्रस्तावित  परिष्यय

 सं०  (1992-97)  )

 2 3 बस्बई कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं 26.39 2. प्रीर पाऊ आयल पियर का पुनर्स्थापन 92.45 3. लोडिंग आम्स सहित दो सव मैरीन पाइपलाइन 35.00 का पुनर्स्थापन 4. ग्रव ड्रजर विकास को बदलना 29.00 5. लोडिग आम्से के प्रावधान सहित सात सवमरीन 80.00 श् पाइपेलाईन का पुनस््थापन 6, वी०टी०एम०एस० 26.00 2, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ।. प्रथम चरण पत्तन का विकास 5.00 2, सर्विस बर्थ का पहुंच मार्ग | 3. पसन 'रफ्ट/उपकंरण 20.00 4, कंटेमर हैंडलिग सुविधाओं की बेढ्धि 5. तरल कार्गों के लिए वर्थ 20 3... कोचीन 30-35 बी० पी० टग की खरीद 2. वी०टी०पी० तथा एम०सी०वी० का बहुउद्देश्यीय बथे के रूप में रिमार्डलिग 3. काट तक के चैनल को गहरा करना 4. क्यू/बर्थं को बदलना
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 जज+  जता  अडजनओआन-ज  आल  अलकक--:+  तल  |  5  लत  तन  तन  लननन++  +-+++  लत  जल  हनन  व

 ॥  2  3

 4,  कांडला

 1.  भतिरिक््त  आयल  जेट्टी  19.67

 2.  अतिरिक्त  कार्गो  बर्थ  37.20

 3.  सर्वेक्षण  सक्षमताओं  का  सुधार  10.00

 4.  कंटेनर  हैंडलिंग  सुविधाएं  11.00

 5.  व्हाफें  क्रेनों  को  बदलना  12.10

 6.  एम०  डी०  कज्छ  वललभ  का  सुधार  16.00

 5.  मुरगांव
 1,  अतिरिक्त  कार्गो  बर्थ  सं०  11  20.00

 2.  एम०ओ०एच०पी०  में  संशोधन  12.00

 3.  बाज  अनलोडर  को  बदलना  )  20.00

 4.  टग  की  खरीद  10.00

 5,  पुराती  बर्थ  का  पुनः  संरेखण  20.00

 ]

 प्रति  व्यक्ति  ऋण

 3610.  श्रौ  भगवान  शांकर  राबत  :  क्या  थिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  1991

 की  जनगणना  के  आधार  पर  प्रति  ब्यक्ति  आंतरिक  और  बाह्य  ऋण  राणि  तथा  उस  पर  व्याजण  सहित

 का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  अवरार

 :  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :
 :  1991  की  जनराणना  के  आभार  पर

 प्रति  स्पक्ति

 जनसंख्या  84.6  करोष्ट )

 (7) वर्ष के अस्त में केन्द्रीय सरकार 923 के बकाया आंतरिक बाजार ऋण (78.075 करोड़ (४) वर्ष के अन्त में संरकारी लेखे में बकाया विदेशी ऋण विनिमय दर पर रूवल ऋण को छोड़कर करोड़ रुपए ) (#) आंतरिक बाजार ऋणों पर ब्याज (7,355 ४7 करोड़ रुपए ) सरकारी लेखे में विदेशी ऋणों पर ध्याज 32 (2,704 करोड
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 ]

 बंक  आफ  ऋं॑डिट  एंड  कामस  इंटरनेशनल  की

 मुंबई  यात्रा  का  परिसमापन

 3611.  श्री  कोडीकुस्नोल  सुरेश  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बी०सी०सी०आई०  ने  अपनी  मुंबई  शाखा  का  परिसमापन  कर  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अवरार
 :  ओर  बंक  आए  क्रेडिट  एंड  कामसे  इंटरनेशनल  )  के  कार्यो

 का  नियंत्रण  अपने  हाथ  में  लेने  के लिए  केमन  आइलेंड्स  के  मौद्धित  नियंत्रक  द्वारा  रिसीवर  की  नियुक्ति
 के  परिणामस्वरूप  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बी०सी०सी०आई०  के  बम्बई  स्थित  स्थानीय  कार्यालय  को

 अपना  परिचालन  तब  तक  के  लिए  रोक  देने  के  अनुदेश  जारी  किए  हैं  जब  तक  कि  उन्हें  भारतीय

 रिजर्व  बक  से  लिखित  अनुमति  नहीं  प्राप्त  हो  जाती  ।  15  जुलाई  1991  को  उक्त  शाखा

 के  परिसमापन  और  अनंतिम  परिसमापक्र  की  नियुक्ति  के  लिए  भी  बेककारी  विनियमन  अधिनियम

 1949  के  प्रावधानों  के  तहत  भारतीय  रिजर्व  बक  उच्च  न्यायालय  में  चला  बम्बई  उच्च

 न्यायालय  ने  अंतरिम  आदेश  जारी  करके  भारतीय  स्टेट  बंक  को  बी०सी०सी०आई०  की  बम्बई  शाखा

 के  अनंतिम  परिसमापक  के  रूप  में  नियुक्त  भारतीय  स्टेट  बक  ने  उक्त  आदेश  के  अनुसार
 दिनांक  16-7-91  को  बंक  के  कार्यों  को  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  ।  भारतीय  स्टेट  बेक  ने  अब  वी०

 सी०सी०आई०  लि०  की  बम्बई  शाखा  का  निर्दिष्ट  परिसम्पत्तियों  और  सभी  देनदारियों  को  अपने  हाथ
 में  लेने  की  पेशकश  की  है  ।  भारतीय  रिजव  बेक  ने  अनुमोदन  के  लिए  बम्बई  उच्च  न्यायालय  से  अनुरोध
 किया  है  ।

 ]

 बेंकों  और  बीमा  कंपनियों  के  लिए  विवेष  बण्छझ-जिधि

 3612.  श्री  राजेश  कुमार  :

 भरो  तेज  नारायण  सिह  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने  बेक  तथा  बीमा  संबंधी  अपराधों  के  लिए  एक  विशेष

 दण्ड  विधि  बताने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार

 :  और  केन्द्रीय  सतकता  आयोग  ने  1986  में  बेकिंग  और  बीमा  उद्योग  के  बारे
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 में  सुझाव  दिया  था  कि  गलत  तरीके  से  एकत्र  की  गई  सम्पत्ति  के  गैर-कानूनी  धारकों  से  उसे  जब्त

 करने  के  लिए  कानून  में  संशोधन  करके  इस  बारे  में  एक  उपबन्ध  छोड़ना  उचित  रहेगा  ।

 इस  मामले  पर  विचार  किया  गया  और  अ्रष्टाचार  निवारण  1988  के

 अधिनियम  और  उसमें  निहित  प्रावधानों  को  देखते  हुए  ऐसे  कानून  के  अधिनियम  की  आवश्यकता

 महसूस  नहीं  की  गई  ।

 ]

 सरकारो  कर्मचारियों  को  हवाई  यात्रा  सुविधा

 3613.  श्री  जे०  चोक्का  राव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  दौरे  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  किन-किन  अधिकारियों  को  श्रेणी-वार  हवाई
 यात्रा  का  अधिकार  प्राप्त

 क्या  सरकार  का  विचार  अवकाह्  यात्रा  रियायत  योजना  के  अन्तगत  इन  अधिकारियों

 को  हवाई  यात्रा  सुविधा  का  उपयोग  करने  की  अनुमति  देने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बोी०  चन्द्रशेश  र  :  वे  अधिकारी  जो

 5100/-  रुपए  और  उससे  अधिक  मूल  वेतन  पाते  हैं  सरकारी  यात्राओं  के  लिए  स्वेच्छा  से  विमान

 द्वारा  सफर  कर  सकते  हैं  ।  यदि  यात्रा  की  दूरी  500  किलोमीटर  से  अधिक  हो  और  वह  यात्रा  सीधी

 रेल  सेवा/वाहन  सेवा  द्वारा  रात  भर  में  पूरी  न  होती  हो  तो  वे  अधिकारी  भी  जो  4100/-  रुपए  और

 5100/-  रुपए  के  बीच  मूल  वेतन  पाते  सरझारी  यात्राओं  पर  स्वविवेक  पर  बिमान  द्वारा  सफर

 कर  सकते  हैं  ।

 और  संगत  नियमों  में  किसी  सरफारी  कमेवारी  को  उन  स्थानों  के  बीक्ष  छुट्टी
 यात्रा  रियायत  पर  हवाई  यात्रा  करने  की  अनुमति  जो  रेल  मार्ग  द्वारा  जुड़े  हुए  न  जहां  यात्रा

 का  वैकल्पिक  साधन  या  तो  उपलब्ध  ना  हो  अथवा  अधिक  खर्चीला  हो  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उच्चमों  को  राजसहायता

 3614.  श्री  सी०  श्रीवास  :  क्या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  राज-सहायंता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  लगातार  होने  वाले  घाटे  को  भी  राज-सहायता
 प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बो०  चशाशेखर  :  से  सरकारी
 क्षेत्र  के उपक्रमों  को आर्थिक  सहायता  मुक्त  केवल  उन  मामलों  में  किया  जाता  है  जहां  वे  सरकारी
 ओर  से  कुछ  खास  कार्य  करते  हैं  और  इसमें  शर्ते  होती  है  कि  ऐसे  कार्यों  में  हुए  यदि  कोई
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 के  लिए  सरकार  भाथिक  सहायता  देगी  ।  ऐसे  प्रयोज़नों  के  लिए  प्रदान  की  गई  आधिक  सहायता
 1993-94  3-94  के  बजट  के  भाग  के  रूप  संसद  में  प्रस्तुत  व्यय  199  2-94  की

 विवरणी  सं०  6  में  दर्शाई  गई  है  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  आठवीं  योजना  में  भी
 आठवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  प्रतिशत  के  रूप  में  आधिक  सहायता  के

 मुगतानों  को  पर्याप्त  रूप  से  कम  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  ।  इसमें  यह  बताया  गया

 है  कि  आने  वाले  हर  समय  के  लिए  इतने  अधिक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की नकद  हानियों  को  पूत्ति
 करने  संबंधी  सरकार  की  नीति  निरन्तर  बनाए  रखने  योग्य  नहीं  है  ।

 संपुक्त  राष्ट्र  के  अन्तर्गत  ध्ान्ति  स्थापना  को  कार्यवाहियों  के  यारे  में  गोष्ठी

 3615.  श्रो  बापू  हरि  चौरे  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  के  अन्तर्गत  शान्ति  प्यथापना  की  कार्यैवाहियों  के  बारे  में
 प्रशाम्त  महासागर  संन््य  प्रबन्धन  गोष्ठी  के  सत्रहवें  अधिवेशन  में  भाग  लिया  और

 यदि  तो  इस  गोष्टी  में  सरकार  द्वारा  क्या  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  गए  और  उसमें

 भाग  लेने  वाले  अन्य  देशों  ने  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  भारतीय  सेना  के  प्रतिनिधियों  ने

 सेमिनार  में  भाग  लिया  ।

 (a)  यह  एक  व्यावसाथिक  सेमिनार  जिसमें  कई  देशों  के  सेना  प्रतिनिधियों  ने  भाग

 लिया  ।  सरकार  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  पेश  करने  के  लिए  कोई  अवसर  नहीं  था  ।

 बिद्व  पर्यावरण  कोय  का  पुनर्गठन

 3616.  औ  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  घिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विकसित/अविकसित  देशों  के  बीच  जो  लम्बी  वार्ता  के  बाद  गत  जून  में

 रियो  में  हुए  पृथ्वी  सम्मेलन  मे  बन  रहे  विश्व  पर्यावरण  के  सवाल  पर  फिर  उभर  कर  सामने  आा

 गए  हैं  ।

 यदि  तों  इस  कोष  से  भारत  को  कितना  अनुदान  मिलने  की  सम्भावना  और

 भारत  के  संदर्भ  में  विश्व  पर्यावरण  कोष  के
 प्रस्तावित  पुनर्गठन  का  इसके  प्राथमिकता

 वाले  क्षेत्रों  तथा  वित्तपोषण  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 ब्रा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  अवरार

 :  जी०  ई०  एफ०  में  भाग  लेने  बालों  का  प्रयास  सर्वसम्मत  दृष्टिकोण  प्राप्त  करना  है

 जिससे  उत्तर  दक्षिण  भ्र्वीकरण  को  रोका  जा  सकेगा  ।

 क्षौर  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 ]

 12.00  अष्याह्न
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मोहन  सिंह

 )
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 का

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मोहन  सिंह  की
 आत

 के  अलावा  और  कोई  बात  काय॑वाही  वृत्तांत  में

 शामिल  नहीं  की  जाएगी  ।

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मोहन  सिंह  जी  की  बात  के  अलावा  और  कोई  बात  कायंबाही  वृत्तांत
 में  शामिल  नहीं  की  जाएगी  ।  यदि  आप  बाद  में  बोलें  तो  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  किया

 जाएगा  ।

 *

 12.02  म०प०

 महोदय--पीठासोन  हुए ]
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक-एक  करके  नाम  पुकारूंगा  ।

 *

 12.02  म०्प ०

 समय  श्री  देवेख  प्रसाद  यादव  और  कुछ  अम्य  साननीय  सदस्य  सभा  पढल  के  निकद

 कर्दा  पर  खड़े  हो  गये  ।)

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सूची  के  अनुसार  नाम

 )
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक-एक  करके  नाम  पुकारूंगा  ।

 )
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  अपने-अपने  स्थान  पर  जाएं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  जाएं  ।

 )

 12.08  म०प०

 भी  वेजेगठ  प्रसाद  यावथ  और  कुछ  माननोय  सदस्य  अपने-अपने  स्थाभों  पर  थापस

 चले  गये  ।)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए  रखिए  ।

 *कार्यवाही  वृसांत  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 148



 28  1914
 लिखित  उत्तर

 जखग्य्य्य्प्म्म्म्म्््ा्ााम++भअल+++-तसस  फफफकजच्  कर--या  $  $ ८...  जन  Te कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श  जज
 भ०  बच०

 श्र  |  श्र £/  ण्ञ  हर
 ।  4  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  सभा  पटल  के  निकट  फर्श  पर

 )

 श्री  नीतोश  कुतार  और  कुछ  अन्य  माननीय  सबस्य  अपने-अपने  स्थानों  पर  बले
 गए  ।)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  केवल  श्री  मोहन  सिंह  का  नाम  पुकारा

 श्री  शरद  यादब  के  तत्काल  मैं  सूची  के  अनुसार  अन्य  नाम  पुकारूगा  ।  इसी  बात  पर  सहमती
 हुई  श्री  राम  विलास  पासवान  क्या  आप  इससे  सहमत  हैं  ?

 )

 क्री  राम  विजास  पासवान  :  जी  मण्डल  ।

 ]

 श्री  अध्टभुजा  प्रसाद  शुक्ला  :  हम  को  एक  अवसर  अपनी  बात  को  उठाने  का

 नहीं  मिलता  है  ।  )  *'

 श्री  राजनाथ  सॉनकर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  क्या  मण्डल  कमीशन  पर  डिबेट

 करवाने  जा  रहे  हैं  ?  क्या  हम  लोगों  को  मौका  देने  जा  रहे
 बड़े

 श्री  शरद  यादव  :  उपाध्यक्ष  हिन्दुस्तान  के  पिछड़े  वर्गों  के  52  फीसदी

 लोग  पिछले  40  वर्षों  से  उनको  अधिकारों  से  वंचित  रखा  गया  एक  बड़े  विवाद  के  बाद  एक

 रास्ता  यानि  इस  देश  की  सर्वोच्च  अदालत  ने  हिन्दुस्तान  के  इन  शोषित  पीडित  लोगों  के

 हक  में  साफ-साफ  फैसला  दिया  ।  आ्थिक  आधार  का  जो  क्राइटेरिया  जो आधार  उस  पर

 जितनी  बहस  सुप्रीम  कोर्ट  में  उसके  बाद  मेरे  ख्याल  से  यह  फैसला  आया  उस  फैसले  के  पन््ने  के

 पन्ने  भरे  हुए  हैं  कि आथिक  आधार  का  संविधान  में  कहीं  कोई  कोई  चर्चा  नहीं  और

 पाफ  सुप्रीम  कोर्ट  जो आथिक  आधार  की  वकालत  कर  रहे  उन  सारे  लोगों  को  जवाब  देते  हुए

 कहा  कि  इस  वर्ग  में  यदि  सामाजिक  दृष्टि  से  कुछ  लोग  उठ  गए  उन  उठे  हुए  वर्गों  का आप  पता

 लगा  सकते  हो  ।  यानी  पिछले  हर पार्टी  साल  की  लड़ाई  संविधान  में  रखी  गई  और  रखने  के  बाद

 यह  जो  हक  वह  टलता  हर  पार्टी  के  मेनीफेस्टो  में  यह  बात  रखी  जाती  रही  और  हमारी

 सरकार  के  जमाने  में  जब  इसको  लिया  गया  तो  उस  पर  बहुत  विवाद  कई  दुःखदायी  बातें  हुईं  ।

 इसके  बाद  देशभर  में  एफ  एक  बातचीत  बहुत  बेहतर  किस्म  से  बन  गई  और  बनने  के  बाद

 सुप्रीम  कोर्ट  का  फंसला  आ  गया  और  आर्थिक  आधार  को  पूरी  तरह  से  दर  .  किनार  कर  दिया

 इसके  बाद  सरकार  ने  एक  कमीशन  बनाकर  अपनी  सारी  जो  कांग्रस  पार्टी  का  नोटीफिकेशन

 उस  नोटिफिकेशन  के  अनुसार  एक  कमेटी  बनाकर  पूरी  की  पूरी  चीजों  का  टर्न  करने  बदल

 देने  सारी  चीजों  उन  मान्यताओं  उसके  स्वरूप  संविधान  में  जो  हक  दिया  गया  है

 उसको बदलते का कास इस सश्कार ने किया |
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 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  इस  सदन  को  प्रेम-पूर्वक
 चलाना  तो  इस  पर  तत्काल  फैसला  होना  चाहिए  ।  हम  लोग  मर्यादाओं  में  रहकर  इस  लड़ाई  को

 सड़ने  वाले  लोग  हैं  ।  हमारे  इस  वर्ग  के  धीरज  पेंशंन  की  परीक्षा  लेने  का  काम  न  किया

 जाए  और  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हुं  कि  सरकार  ने  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  स्वीकार  कैसे  कर

 क॑से  इसको  मान  इस  सदन  में  आने  से  पहले  सरकार  को  बताना  चाहिए  था  कि  इस

 रिपोर्ट  को  स्वीकार  कर  जिया  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  इस  अधिकार  को  छोना  जा  रहा
 इतनी  लड़ाई  के  बाद  इस  अधिकार  को  कुचला  जा  रहा  जबकि  आथिक  आधार  का  कोई  जिक्र

 नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  सदन  में  कहना  चाहता  हुं  कि  यदि  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  तत्काल

 रह  नहीं  की  गई  तो  इस  सदन  में  और  सदन  के  बाहर  इतना  जबरदस्त  असंतोष  जिसकी  कल्पना

 इस  देश  ने  कभी  नहीं  की  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  अभी  दौरे  से  आया  सारे  देश  में  लोगों  में  बेचेनी  लाकों

 लोग  इस  सवाल  पर  जेल  गए  हैं  और  जेख  जाने  के  बाद  हस  रिपोर्ट  को  जिस  तरह  से  चैलेंज  करके

 सरकार  के  लोगों  द्वारा  कमेटी  बनाई  गई  और  सारी  चीजें  सरकार  ने  अपनी  कांग्रेस  पार्टी

 की  इच्छानुसार  करवाई  और  इन  वर्गों  क ेअधिकारों  को  टालते-टालते  इस  हृद  तक  ले  आए  कि  समाज

 में  तनाव  बढ़  गया  |  यदि  ये  अधिकार  पहले  जाते  तो  हिन्दुस्तान  में  यह  तनाब  नहीं  इतने
 लोग  मौत  के  घाट  नहीं  लाखों  लोग  एक-दूसरे  से  लड़ने  का  काम  नहीं  करते  और  अब  फिर  बही

 विग्रह  और  इस  सवाल  को  विबाद  के  घेरे  में  लाकर  सरकार  पैदा  करता  धाहती

 में  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  तत्काल  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  रह  यदि  इसको

 रह  नहीं  किया  गया  तो  सदन  इस  तरह  से  नहीं  चल  सकता  हम  लोग  इस  सदन  में  जिन  मर्यादाओं

 के  अन्तर्गत  चलते  रहे  अब  वे  मर्यादाएं  हम  लोगों  के  गले  के  ऊपर  हो  गई  है  ।  इत  अधिकारों  को

 साधारण  कमेटी  की  रिपोर्ट  से  और  खराब  नहीं  किया  जा  मिटाया  नहीं  जा  सकता  ।

 इसलिए  सरकार  को  तस्काल  इस  रिपोर्ट  को  वापिस  लेना  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  अभी  इस

 पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करे  ।

 12.19  म०  प०

 समय  ओ  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  और  कुछ  अन्य  साननौध  सदस्य  सभा-पटल  के  निकट

 लड़े  हो

 )

 |

 भरी  राम  विलास  पासथान  :  पहले  आप  इस  मंडल  सामले  को  समाप्त  करके  तब  किसी  अन्य

 विषक्ञ  को  क्यों  नहीं  लेते  ?

 भी  सोमनाथ  चहजों  :  उपाध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  बड़ा  ही
 संवेदनशील  सामला  है  ।  समिति  मे  अपनी  सिफारिक्षें  दे  दी  परन्तु  इससे  पूर्व  कि  सरकार  उस

 प्र  कार्यवाही  करे  तथा  उन्हें  स्वीकार  करे  उस  पर  यहां  विज्ञारक्मिर्श  किया  जाना  चाहिए
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 माननीय  सदस्यों  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  हेतु  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  सरकार  को
 इस  विषय  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  देनी  चाहिए  ।  यह  सब  क्या  है  ?  मैं  नहीं  जानता

 भरी  बसुदेव  आचार्य  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  के  कार्यान्वयन  को  तब  तक
 स्थगित  रखा  जाना  जब  तक  कि  उस  पर  रादन  में  चर्चा  नहीं  हो  जाती  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  खुराना  कुछ  बोलने  के  लिए  खड़े  हैं  ।

 )

 भ्रो  असुदेव  आचार्य  :  सरकार  इस  रिपोर्ट  बिना  इस  सदन  में  घर्चा  के  कैसे  कार्यानिवित  कर

 सकती  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मदन  लाल  खुराना  ।

 शो  मदन  लाल  खराता  :  उपाध्यक्ष  बदरपुर  के  निकट  मीठापुर

 विस्तार  गांव  में  जिस  तरह  से  बुलडोजर  चलाकर  400-500  भुग्गियों  को  हटा  दिया  )

 श्री  राज  नाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मंडल  कमीशन  पर  पहले  चर्चा

 ]

 भझण०्प०

 भरी  छेदी  पासवान  और  कुछ  अच्च  मोनतौय  सवस्य  सभ्ञा  पठल  के  निकट  फर्शा  पर

 खड़े  हो  गए  ।)

 )

 भ्रो  बसुदेव  आचार्य  :  सरकार  विशेषज्ञ  समिति  के  प्रतिवेदन  को  बिना  चर्चा  किए  कंसे  स्वीकार

 कर  लेगी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक-एक  करके  नाम  पुकारूंगा  ।

 12.26  भण्व ०

 समय  भी  छेदो  पासबान  तथा  कुछ  अन्य  मासनोय  सदस्य  श्रभा-पटल  के  निकट  फर्श  पर

 बंठ  गए  ।  )

 )

 12.29  भ०ब०

 महोदय  पीडासोम

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  सुचिए  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोवय  :  पहले  आप  अपनी  जगह  पर  अगर  आना  है  तो  फिर  आ  लेकिन

 पहले  मेरी  बात  सुन  लें  ।

 12.30  म०प०

 समय  भी  छेदी  पासवान  और  कुछ  अन्य  साननोय  सदस्य  अपने-अपने  ल्थानों  पर  भापस

 चले

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  भी  बंठ  इसको-आपरेशन  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 आप  अगर  हसमें  वहस  चाहते  हैं  तो  इसमें  बहस  कराई  अगर  इसके  बाद  इस  सम्बन्ध  आपके

 कुछ  साथी  मिनिस्टर  साहब  से  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  अपने  चैम्बर  में  बुलाकर  चर्चा  करवा  दूंगा  ।

 उसके  बाद  भी  कुछ  और  दूसरा  करना  चाहते  हैं  तो'*

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  2-4  लोगों  की  बात  सुन  लें  ।  हम  कल  भी  आपसे  मिले  थे  और

 हमने  आग्रह  किया  था''*

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  अगर  बोलना  चाहते  हैं  तो  मैं  अभी  सुन  इसके  बाद  भी  विस्तार
 से  चर्ना  करना  चाहते  हैं  तो  उसकी  भी  व्यवस्था  हो  सकती  उसके  बाद  और  कुछ  करना  धाहते  हैं
 तो  आपकी  इच्छा  ।  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  दूसरे  सदस्य  भी  बोलना  चाहते  उनको  भी  बोलना

 है  ।

 )

 भरी  बलराज  पासो  :  शुक्ला  जी  के  बारे  में  ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  शुक्ला  जी  के  बारे  में  आपके  बारे  में  भी  कुछ  कहा  जा  सकता  आपने

 मुझे  नोटिस  नहीं  दिया  आप  बिना-बजह  आकर  कुछ  नहीं  कह  सकते  ।  आप  बैठ  जायें  ।  आप  भी

 बोलना  चाहते  हैं  तो  आपको  भी  समय  बाद  में  बोलना  चाहते  हैं  वह  भी  दूंगा  ।

 श्री  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  जब  आपने  हमारी  बात  ही  नहीं  सुनी  तो  केसे  आप  फैसला  कर

 सकेंगे  ५००

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  बैठिये  ।  मैं  कह  रहा  हूं  कि  जो  आप  चाहते  हैं  वह  किया  जायेगा'**

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  डिस्टबं  न  यहां  पर  बहुत  बिजनेस  जो  आप  भी  करना  चाहते

 मन  से  करना  चाहते  लेकिन  वह  सब  हडिस्टबं  हो  रहा  है  |  मुझे  पहले  बता  देते  कि  चर्चा  करना
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 चाहत  हैं  तो  मैं  करा  मैंने  कहा  था  कि  चर्चा  करवा  लेकिन  आज
 ु

 |  ज  भी  आपको
 मौका  दे  रहा  हूं  । एक  फिर  दूसरा  और  तीसरा  बोले'*ਂ  ड्

 आपको

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  आप  बैठ

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  भी  बात  बाद  में  मैं  आपको  भी  बोलने  का  मौका

 दूंगा

 (  व्यक्षधात्र  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हाउस  एडजोने  करना  है  तो  कर  देता  हूं'**

 )

 ए+-एक  करके  बोलें  ।  आप  अगर  हाउस  एडजोन  करना  चाहते  हैं  तो  वह  भी  मैं  कर  दंगा  ।

 पहले  मैं  खड़ा  हुआ  आप  बैठ  जाये  मैं  आपको  चांस  दूंगा  ।  आपकी  हरेक  की  मर्जी  से  हाउस  नहीं  चल

 अगर  ऐसे  ही  वलाना  है  तो  हम  एडजोने  करके  चले  यह  क्या  मतलब  हुआ  उनको

 बोलने  नहीं  मुझे  बोलने  नहीं  देते  ।  जब  चाहते  हैं  खड़े  हो  जाते  हैं*ਂ

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  बेठ  मैं  फिर  कह  रहा  हूं  कि  इस  तरह  से  हाउस  नहीं  चल

 सकेगा  ।  मैं  एक  द्फे  सब  लीडस  से  बात  करूंगा  उसके  आद  इस  प्रकार  से  हाउस  चलाना  चाहते  हैं  तो

 यह  नहीं  चल  सकेगा  ''

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  यह  आपका  घर  तहीं  है  कि  इस  तरह  से  कहे

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उनको  मोका  दिया  है  ।

 भी  राजबीर  सिंह  :  अध्यक्ष  हुआ  यह  कि  मंडल  के  ऊपर  आपमे  राम  विलास

 जी  को  बोलने  दिया'*ਂ  हमें  भी  बोलना  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  ठीक  इसके  बाद  अब  मैं  खुराना  जी  को  बुलाता  हूं  ।

 शी  सबन  लाल  खराना
 :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  दक्षिण  दिल्ली  के

 बदरपुर  गांव  के  पास  मीठापुर  विस्तार  गांव  में  जिस  तरह  से  हरियाणा  सरकार  ने  हुड्डा  और  दिल्नी

 प्रधासन  द्वारा  स्वीकृत  झुग्गी  कलस्टर  में  बुलडोजर  बलाकर  न  केवल  4-5  सी  झुर्गियों  के  लोगों  को

 बे-चरबार  किया  बल्कि  बुलडोजर  चलाने  से  दो  मासूम  बच्चों--एक  डेढ़  माह  का  और  एक  पांच  साल

 का---तथा  एक  व्यक्ति  कौ  मौत  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 इसके  साथ  ही  कांग्रेस  अधिवेशन  की  तैयारी  के  बहाने  सुरजकुण्ड  गांव  में  रास्ता  साफ  करने  के

 नाम  पर  सैकड़ों  लोगों  को  बे-घरबार  कर  दिया  सरकार  के  इस  अमानवीय  और  गरीबों  की
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 निर्णय  के  सम्बन्ध  में

 रोजी  रोटी  के  मुद्दे  को आपके  सामने  उठा  रहा  हूं'*ਂ  )  अध्यक्ष  राज्य  का  काम  जनता

 की  सेवा  करना  होता  लगता  है  कि  अब  सत्ता  पक्ष  अपने  को  राज्य  और  देश  मापने  लगा  है  और

 खमझने  लगा  कि  राज्य  पर  कोई  नियम-कानून  लागू  नहीं  सरकार  फासिज्म  ले  आये  जो  ऐसे  कामों

 को  झ्ह्टीफाई  करने  के  लिए  आपके  पास  मसाला  मिल  जाये  लेकिन  डेमोक़ेसी  में  सत्तारूढ़  पार्टी  जो  कुछ
 कर  रही  उससे  चिन्ता  पंदा  हो  गयी  है  कि  कांग्रेस  देश  को  कहां  ले  जाना  चाहती  है  ?  क्या  एमरजेंसी

 आ  गयी  है  ?  अपनी  सरकार  ने  इसको  व्यवहार  में  लाने  की  कोई  घोषणा  की  है  कि  एमरजेंसी  के

 दौरान  जो  कुछ  भी  हुआ  था  |

 अध्यक्ष  मैं  कल  रात्रि  वहां  गया  था  ।  सब  देखने  से  रोंगटे  खड़े  हो  जाते  अगर  भारत

 की  राजधानी  दिल्ली  में  यह  हो  रहा  है  तो  दूसरे  क्षेत्रों  मे ंक्या  होता  होगा  ?  मीठापुर  विस्तार  गांव  में

 जो  बदरपुर  गांव  और  मथुरा  रोड  के  लेफ्ट  साईड  में  उसमें  डी०  डी०  ए०  ने  सस््लम्ज  की  सब

 सुविधायें  दी  हुई  थीं  परन्तु  28  फरवरी  को  हरियाणा  सरकार  ने  दिल्ली  के  अन्दर  आकर  उनपर

 बुलडोजर  चलवा  दिये  और  लोगों  को  बे-धरबार  कर  थे  अब  खुले  आसमान  में  दो  बच्चे

 मर  गये  ।  दिल्ली  के  चारों  बी०  जे०  पी०  के  सांसदों  ने  यह  फंसला  किया  है  कि  इसके  लिए  हमारी  तीन

 मांगे  पहली  यह  है  कि  जो  उजणाड़ने  का  काम  हुआ  वह  बंद  किया  दूसरा  इनको  रोहैबलिटेट
 किया  तीसरा  जो  लोग  मर  गए  हैं  और  उजाड़  दिए  गए  उनको  पूरा  मुआवजा  दिया  जाए  ।

 तीनों  मांगों  को  लेकर  हम  चारों  बी०  जे०  पी०  के  सांसद  वहां  जा  रहे  हैं  और  मीठापुर  जाकर  धरना

 देंगे  । जब  तक  ये  मांगें  नहीं  मानेंगे  तन  तक  कुछ  नहीं  होने  देंगे'*ਂ  )

 श्री  तारा  चन्द  जण्डेलघाल  :  अध्यक्ष  लोगों  पर  अत्याचार  नहीं  सहा  जा

 सकता  )

 अध्यक्ष  महोवय  :  वीरेन्द्र  आप  बेठ  जायें  ।  मैं  कह  रहा  हूं  कि  आप  पहले  बैठ  जायें  *'

 )

 मंडल  कसोशन  प्रतिवेशन  पर  सर्वोक्षच्र  न्यायालय  के  निणय  के  सस्यन्ध  में

 ]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मण्डल  कमीशन  की  रिपोर्ट  एक  खास  अहमियत  रखती  इसको  समझते  हुए
 मैं  कुछ  लोगों  को  बोलने  का  चांस  दे  रहा  हूं  ।  उसके  बाद  अगर  दूसरे  विषथ  तो  वे  भी  लिए  जायेंगे  ।

 श्री  राम  विलास  जी'*ਂ

 झो  राम  विलास  पासवान्त  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  शुक्रगुजार  हूं  कि  आपने  बोलने  का  मौका

 दिया  ।  मैं  केवल  2-3  प्वांयट्स  पर  बोलूंगा  ।  अध्यक्ष  आपको  मालूम  है  कि  40  साल  के  बाद

 मण्डल  कमिशन  की  रिपोर्ट  हम  लोगों  ने  7  1990  को  लागू  करने  का  काम  किया  था  जिसके

 कारण  सरकार  चली  गयी  ।  16  नवम्बर  को  मण्डल  कमीशन  के  संबंध  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जजमेंट

 दिया  और  उस  जजमेंट  में  साफ  तौर  से  कहा  यया  कि  पिछड़ी  जाति  के  लोगों  को  27  प्रतिशत  आरक्षण
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 28  1914  मंडल  कमीपानः  प्रतिवेवन  पर  सर्वोक्ष्ष  न््यायालय  के

 निर्णय  के  सम्यध्ध  में

 दिया  नौजवानों  को  दिया  जायेगा  ।  उसके  धाद  सुप्रीम  कोर्ट  ने  यह  भी  कहा  कि  एक  क्रिमीलेयर

 तय  हो  जाना  जाहिए  जिसके  तहत  जो  लोग  एडवांस  वेकवर्ड  क्लास  के  लोग  उनको  देखना  चाहिए
 पर  27  प्रतिशत  रिजर्वेशन  बैकवर्ड  क्लास  के  लोगों  के  बीच  में  जाना  चाहिए  ।  उसके  अन्तर्गत  सरकार  ने

 एक्सपट  कमेटी  का  गठन  किया  और  उसने  आज  से  3-4  दिन  पहले  रिपोर्ट  दे  दी  जिसे  सरकार  ने

 कबूल  कर  लिया  ।  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  यही  कहता  चाहता  हूं  कि  जो  एक्सपोर्ट  कमेटी

 ने  रिपोर्ट  दी  ह ैऔर  जिसको  सरकार  ने  मानने  का  काम  किया  उससे  सरकार  की  नीमत  का  पता

 चलता  है  ।  चूंकि  जिस  तरीके  स  सरकार  ने  उस  को  मान  लिया  है  कि  किसान  पट्टे  के  अन्दर  जमीन

 रखते  उसकी  65%,  यदि  सिंचित  जमीन  है  तो  उसके  बेटे  को  भी  आरक्षण  का  लाभ  नहीं
 जो  क्लास  Ue  के  कमंचारी  हैं  उनके  बच्चों  को  भी  आरक्षण  का  लाभ  नहीं  जो  इकोनामिक

 सीलिंग  है  उसके  अन्दर  इनको  बांध  दिया  है  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इससे  एक  परसेंट  भी

 पिछड़ी  जाति  के  नौजवान  सरकारी  नौकरी  में  नहीं  जा  पाएंगे  ।  इसंलिए  हम  आपके  माध्यम  से  आग्रह
 करना  चाहते  हैं  कि  मण्डल  कमीशन  के  सम्बन्ध  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  कहा  है  कि  27५,  सीट  रिजर्व

 करें  ।  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  27%  सीट  कंसे  आएंगी  यदि  ये  सारे  के  सारे  प्रतिबन्ध  आपने

 लगा  दिए  इसलिए  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  सरकार  उस  ऐक्सपट  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  मानने  से

 इंकार  करे  ।  सरकार  शेड्यूल  बंकवर्ड  क्लास  और  माइनॉरिटीज  के  लीडसे  को  बुलाए  और

 उस  बैठक  में  बंकअर्ड  त्लासेज  के  लिए  27%  सीट  रिजर्ष  करे  | जब  27%  सीट  पूरी  हो

 उसके  बाद  इकोनॉमिक  क्राइटीरिया  के  बारे  में  सरकार  को  सोचना  इसलिए  मैं  आपसे  कहना

 चाहता  हुं  और  सरकार  के  ऊपर  मेरा  आरोप  है  कि  सरकार  ने  जिस  प्रकार  जल्दबाजी  में  ऐक्सपर्ट  कमेटी

 की  रिपोर्ट  को  लागू  करने  का  काम  किया  है  उससे  पता  चलता  है  कि  यह  सरकार  मंडल  कमीशन  की

 शुरू  से  विरोधी  रही  चालीस  साल  की  आजादी  के  बाद  भी  जब  सुप्रीम  कोर्ट  का  जजमेंट  आ  गया

 उसके  बाद  भी  बैकवर्ड  क्लासेज  के  नौजवानों  को  आरक्षण  के  लाभ  से  बंचित  रखना  चाहते  मैंने

 इसके  सम्बन्ध  में  193  के  तहत  डिसकशन  के  लिए  नोटिस  दिया  है  ।

 [  अनुधाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  जी  मैंने  आपको  कह  दिया  है  कि  मैं  आपके  लिए  समय  निकालूंगा  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  और  विद्याचरण  शुक्ल  जी

 सरकार  की  तरफ  से  कहें  कि  आपने  जिस  ऐक्सपर्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  माना  है  उसको  खत्म  करेंगे

 और  फिर  से  एक  बैठक  बुलाकर  इस  पर  बातचीत  चलाइए  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सबको  समय  दूंगा  ।  हर  पार्टी  के  एक-एक  सदस्य  को  समय  दुंगा  ।  आप

 शे-तीन  मिनट  में  अपनी  बात  बोलिए  ।  आपको  अगर  इस  पर  चर्चा  के  लिए  समय  चाहिए  तो  उसके

 लिए  भी  मैं  समय  दूंगा  ।

 )

 श्री  राजघीर  सिंह  :  अध्यक्ष  ये  उनका  विषय  पूरे  देश  का  विषय  )

 श्री  विग्थिजय  सिंह  :  अध्यक्ष  मंडल  कमीशन  और  पिछड़े  बर्ग  का  आरक्षण

 एक  भावनात्मक  विषय  है  और  इस  विषय  के  बारे  में  मेरा  शासन  से  अनुरोध  है  कि  जो  भी  निर्णय
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 मंडल  कमीशन  प्रतिवेदन  पर  सर्वोच्च  न्यायाजथ  के  19  1993  .

 सिर्णय  के  सम्बन्ध  में

 उन्होंने  लिया  उस  पर  वह  पुनविचार  रभी  पार्टी  के  सदस्यों  से  वह  लोग  चर्चा  करें  और  इस

 बारे  में  आप  सहमति  बनाने  की  कोशिष्

 माननीय  अध्यक्ष  माननीय  पासवान  जी  की  इस  बात  पर  मुझे  आपत्ति  है  कि  उन्होंने

 कहा  है  कि  बंठक  में  अनुसूचित  पिछड़ा  वर्ग  के  लोगों  को  बुलाया  मैं  आपसे

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  उच्च  वर्ग  का  होने  के  नाते  भी  पिछड़े  वर्ग  के  आरक्षण  का  हिमायती

 रहा  हूं  और  कांग्रेस  पार्टी  ने  सदेव  पिछड़े  वर्ण  के  लोगों  का  हित  किया  जहां  तक  सुप्रीम  कोर्ट  के

 निर्णय  का  प्रइन  इस  बात  से  मैं  सहमत  हूं  कि आर्थिक  आधार  पर  रिजर्वेशन  को  उच्चतम  न्यायालय

 ने  अभी  नहीं  माना  लेकिन  जहां  तक  इस  बात  का  प्रइन  है  कि  क्रीमी  लेयर  का  पता  लगाने  के  लिए

 उन्होंने  शासन  को  निर्देश  दिए  हैं  तो आखिर  क्रीमी  लेवर  का  पता  किस  आधार  पर  लगाया  जाएगा  ?

 श्री  दरार  यादव  :  किसान  आएगा  उसमें  ?

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  आप  सुन  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  इस  भावनात्मक  विषय

 में  किसान  आए  या  न  आए  मगर  इस  बारे  में  शासन  सभी  पार्टी  के  सदस्यों  को  बुलाए  और  उसमें

 उच्च  बर्गं  और  पिछड़े  वर्ग  सब  लोगों  को  बुलाकर  इस  पर  पुनविचार

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  जिस  प्रकार  से  माननीय  मंत्री  जी  ने  सुप्रीम

 कोर्ट  की  चार  महीने  की  सीमा  रेखा  के  अंतिम  दिन  आनन-फानन  में  बयान  दिया  है  और  उसके  साथ

 यह  कह  दिया  कि  ऐक्सपर्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाता  मतलब  यह  है

 कि  उस  समय  भी  माननीय  सदस्यों  को  यह  मालूम  नहीं  था  कि  एक्सपर्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  क्या

 उस  एक्सपर्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  पहले  देश  के  संसद  के  सामने  लाना  चाहिये  था  ताकि  लोग

 उस  पर  चर्चा  उसकी  सच्चाई  बुराई  की  मीमांसा  करते  और  यह  निर्णय  करते  कि  सुप्रीम  कोर्ट

 के  फैसले  के  अनुकूल  विशेषश  समिति  की  सिफारिशें  हैं  या  नहीं  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  इसके

 पीछे  दो  प्रकार  की  मंशा  हो  सकती  जैसा  अभी  माननीय  शरद  यादव  और  श्री  राम  विलास

 पासवान  जी  ने  बता  दिया  मैं  उनकी  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  कि  किस  प्रकार  विशेषज्ञ

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  बिल्कुल  घोषित  तौर  पर  इकोनोमिक  राइडर  लगा  दिया  यदि  आप

 इजाजत  दें  तो  मैं  उसकी  एक  एक  लाईन  कोट  कर  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  नहीं  बाद  में  ।

 श्री  नीतीश  कुमार  :  मैं  अभी  उसे  छोड़  देता  बहस  के  समय  उन  बातों  को  कहूंगा  लेकिन

 उस  विशेषज्ञ  समिति  ने  कहा

 |

 प्रगति  से  सामाजिक  प्रगति  होती

 ]

 जो  सुप्रीम  कोर्ट  के  फैसले  के  बिल्कुल  प्रतिकूल  सुप्रीम  कोर्ट  मे  कहा  था  कि  सोक्ष्यल

 एडवांसमेंट  को  ही  हम  लेंगे  और  इकोमोमिक  एडवांसमेंट  को  नहीं  मानेंगे  ।
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 28  1914  मंहल  कमीशन  प्रतिवेदन  पर  सर्वोक्ष्ष  स्पायालय
 मे

 निर्णय  के  सम्बन्ध  में

 इसमें  दूसरी  खराब  मंशा  की  बात  है  और  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कि  सारे  लोगों  को  हटा  दिया

 किसानों  को  हटा  जो  65  परसेंट  इरीगेटिड  लेंड  सीलिंग  के  नीचे  उनको  हटा  दिया  ।

 कितना  बड़ा  उसमें  घपला  है  अध्यक्ष  जी  कि  एम०  एम०एल०एज०
 *'

 [  मगुवाव  ]

 अध्यक्ष  सहोबय  :  हम  इस  पर  बाद  में  चर्चा  करेंगे  ।

 ]

 मैं  उसके  लिए  आपको  चांस  दू

 श्री  मोतोश  कुमार  :  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्वाइंट  को  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  कि

 इस  पूरी  रिपोर्ट  में  सांसदों  और  विधायकों  के  साथ-साथ  गवर्नर  के  पद  को  भी  हटा  दिया

 गया  सारे  लोग  और  सबसे  अधिक  राजनैतिक  लोग  इस  सवाल  को  उठाते  समाज  को  यह

 मैसेज  देने  का  काम  इन्होंने  किया  है  कि  राजन॑तिक  लोगों  ने  अपने  बाल-बच्चों  के  लिए  आरक्षण  की

 गारंटी  कर  ली  और  शेष  सभी  लोगों  को  आरक्षण  से  हटा  दिया  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जानबुझ  कर

 डिवाइड  करने  के  उद्देशय  से  इस  एक्सपटे  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  बीच  में  लाया  गया  मैं  चाहता  हूं
 कि  इस  एक्सपट  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  न  माना  उस  पर  पूरी  चर्चा  हो और  उसके  बाद  ही  किसी

 नतीजे  पर  पहुंचा  जाए  ।

 श्री  संतोषकुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  सरकार  की  नियत  प्रारम्भ  से  ही  साफ

 नजर  नहीं  आ  रही  मैं  एक  बात  बता  देना  चाहता  हूं  कि  यह  विषय  किसी  एक  पार्टी  का  नहीं  है

 किसी  छोटे  तबके  का  नहीं  है  बल्कि  पूरे  देश  की  मावनाएं  इसके  साथ  जुड़ी  हुई  समय  रहते  यदि

 इस  मामले  में  फँसला  नहीं  लिया  केन्द्र  सरकार  ने  अपना  जो  निर्णय  दिया  है  और  जो  बातें  कही

 उनसे  वास्तव  में  पूरे  देश  में  विवाद  और  फिर  से  लड़ाई  का  माहौल  पैदा  होने  की  संभावना  है  ।

 आज  यह  होना  चाहिए  था  कि  न्यायालय  के  आदेश  के  बाद  तत्काल  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  की  नीति  साफ  होती  और  क्रीमी  लेयर  के  बारे  में  यदि  कोई  फंसला  करना  था  तो  वह  बाद  में

 बैठकर  तय  किया  जा  सकता

 अध्यक्ष  मैं  स्वयं  एक  किसान  और  मुझे  मालूम  है  कि  किसान  के  पास  सौलिंग  के  बाद

 जो  जमीन  बची  रहती  उसमें  60  परसेंट  अगर  इरीगेटिड  लेड  है  तो  भी  उससे  एक  किसान  के

 परिवार  का  भरण-पोषण  होना  बिल्कुल  असंभव  निश्चित  रूप  से  सरकार  को  देश  के  सामने  ऐसी

 बात  रखनी  चाहिए  थी  कि  उसका  लक्ष्य  यह  नहीं  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नवम्  लोकसभा  के

 मैनीफंस्टो  में  इन  लोगों  के  आरक्षण  की  बात  स्पष्ट  रूप  से  कही  गई  हमने  कहों  भी  दो  तरह  की

 बात  महीं  कही  हमने  यह  जरूर  कहा  था  कि  समाज  के  अंदर  जो  पिछड़ा  वर्ग  भाथिक  दृष्टि  से

 उन्हें  आरक्षण  दिया  जाए  परन्तु  हमने  इस  मामले  को  उलझाने  की  बात  कभी  नहीं  की  इस

 मामले  में  सरकार  की  नियत  साफ  नहीं  है  ।

 मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  इस  बारे  में  तो  विचार  होता  रहे  और  तत्काल  नौकरियों  में  आरक्षण

 फी  बात  कौ  जाए  और  जब  27  परसेंट  आरक्षण  इन  लोगों  का  पूरा  हो  जाए  तो  उसके  बाद
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 निर्णय  के  सम्बन्ध  में

 लेयर  या  दूसरे  किसी  विषय  पर  विचार  होना  चाहिए  ।  इस  बारे  में  निश्चित  रूप  से  फैसला  हो  ।  इस

 समय  अखबारों  में  जो  नौकरियों  के  विज्ञापन  निकल  रहे  उनमें  कहीं  भी  इस  प्रकार  के  आरक्षण

 की  बात  नहीं  कही  जा  रही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  पूरी  बात  कहने  का  मौका  मिलेगा  ।

 श्री  संतोष  कुमार  केशवार  :  वह  बात  तो  सही  है  परन्तु  मैं  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  के

 संबंध  में  कुछ  कहना  चाहता  जिसमें  बहुमत  के  आधार  पर  फैसला  लिए  जाने  की  बात  कही  है

 परन्तु  9  में  से  केवल  ४  सदस्यों  ने  ही  ऐसा  कहा  है  या  इस  तरह  की  बात  कही  है  ।  निश्चित  रूफ  से

 यह  समाज  को  एक  प्रकार  से  बांटने  का  काम  हो  रहा  जैसा  यहां  नीतीए  कुमार  जी  ने  मेरे
 पास  भी  अनेकों  लोगों  के  टेलीफोन  आ  रहे  हैं  जिसमें  वे  कहते  हैं  कि आपने  अपने  पक्ष  की  बात  कर  ली

 और  समाज  के  गरीब  तबकों  को  छोड़  मैं  आपको  बहुत  से  लोग  ऐसे  दिखा  सकता  जो  हो
 सकता  है  कि  आर्थिक  रूप  से  सम्पन्न  परन्तु  सामाजिक  रूप  से  उनकी  स्थिति  ठीक  नहीं  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि आप  सरकार  को  यह  निर्देश  दें  कि  आरक्षण  की  तत्काल  बात  की  जाए  और  क्रीमी  केयर

 के  बारे  में  समाज  के  सभी  हिस्सों  को  बीच  में  उस  पर  उचित  निर्णय  लिया  जाए  ।

 थी  जिजय  कुमार  बावब  :  अध्यक्ष  हमारी  पार्टी  ने  यानी  भारतीय  कम्युनिस्ट
 पार्टी  ने  सुप्रीम  कोर्ट  का  जो  डिसीजम  उसका  स्वागत  किया  है  मगर  अफसोस  की  बात  यह  है
 कि  जब  यह  कमेटी  बहाल  की  गई  तो  कांग्रेस  के  लोगों  ने  उसमें  जो  उनकी  अपनी  समझ  आरक्षण

 के  सवाल  पर  उसे  बंकडोर  से  सारे  विचारों  को  उसमें  समाहित  करने  की  कोशिश  की  है  ।

 राप्रीम  कोर्ट  के डिसीजन  के  अनुसार  आर्थिक  क्राइटेरिया  को  स्पष्ट  तौर  पर  रिजेक्ट  कर  दिया
 कमेटी  की  रिपोर्ट  में  अगर  किसी  बात  को  लिया  है  तो  वहु  आर्थिक  क्राइटेरिया  है  ।  मंडल  कमीशन  की

 आत्मा  सुप्रीम  कोर्ट  के  फैसले  की  आत्मा  के  खिलाफ  जाती  इसलिए  मेरी  राय  सरकार  को

 तुरन्त  ऐलान  करना  घाहिए  ।  सरकार  द्वारा  कमेटी  की  रिपोर्ट  की  जल्दी  स्वीकृति  हुई  है  जबकि  मैम्बस॑
 कौ  कोई  जानकारी  नहीं  उस  पर  कोई  बहस  नहीं  इसलिए  सुप्रीम  कोर्ट  के  डिसीजन  के

 मुत्ताबिक  शीघ्र  ही  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  लागू  किया  जाना  जहां  तक  क्रिमीलेयर  का
 सवाल  लोगों  को  बुलाकर  उस  बारे  में  बात  करनी  चाहिए  कि  क्या  वे-आउट  हो  सकता  है  ।

 [  भनुभाघ  )

 श्री  ए०  चार्स्स  :  मैं  जनता  दल  पार्टी  के  नेताओं  और  कुछ  विपक्षी  दलों  की
 लता  को  भलीभांति  समझ  सकता  हूं  ।  यह  बहुत  अफसोस  की  बात  है  कि  जब  सरकार  ने  मंडल
 आयोग  की  सिफारिणों  को  अंतिम  रूप  से  कार्यान्वित  करने  का  निर्णय  ले  लिया  है  तो  पूरे  देश  में  एक
 गलत  बात  प्रचारित  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  कि  इससे  पिछड़े  समुदाय  लाभान्वित  नहीं  हैं  ।  मैं  एक
 पिछड़े  समुद्वाय  का  हूं  और  कैरल  लोक  सेवा  आयोग  का  सदस्य  रह  चुका  हूं  ।  मेरा  लोक  सेवा  आयोग  के

 कृत्यों  के  बारे  में  बीस  वर्ष  का  अनुभव  में  दावे  से  कहता  हूं  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि

 बास्तव  में  योग्य  पिछड़े  वर्गों  को  ही  मंडल  आयोग  का  लाभ  देने  के  सरकार  के  निर्णय  को  कार्यान्बित

 करने  में  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  मैं  उनसे  एक  बात  पुछना  चाहूंगा  कि  वे  किसके  हितों  का  प्रतिनिधित्व

 कर  रहे  क्या  वे  वास्तव  में  पिछड़े  वर्गों  के  हितों  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  ?
 मैं  कह  अधिकारपृर्थक  कह  सकता  हूं  कि  केरल



 28  1914.  “
 मंकल  कमीशन  प्रसियेश्न  शर्थीक्ष्य  भ्यायाशय  के

 :  निर्णय  के  सम्बन्ध  में

 शो  मीतिश  कुसार  :  एम०  एम०एल०ए०  को  क्यों  छोड़  दिया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नीतीश  आप  इनका  समय  ले  रहे  जो  कुछ  वे  कहना  चाहते  हैं
 उन्हें  कहने  दें  ।  आपसे  तुरन्त  उत्तर  देने  की  अपेक्षा  नहीं  की  जाती  है  ।  कृपया  बैठ  जाइये  ।

 श्री  ए०  चाल्स  :  केरल  में  विगत  25  बर्षों  से  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  आरक्षण  का

 कार्यान्वयन  कर  रही  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अच्छा  ।  मुझे  इस  मुद्दे  पर  मिर्णय  करना  है  ।  ऐसे  कई  अन्य  सदस्य  हैं
 जो  बोलना  चाहते  हैं  ।  मैं  आपको  समय  दूंगा  ।

 भरी  ए०  चाल्स  :  इस  मुददे  पर  ऐसे  सैकड़ों  उदाहरण  दे  सकता  हूं  जिसमें  केवल  प्रथम  श्रेणी
 के  अधिकारियों  के  बच्चों  को  ही  आरक्षण  मिलता  है  जबकि  वास्तव  में  पिछड़े  लोगों  की  जो  आरक्षण  के

 लिए  हकदार  हैं  उनकी  पूरी  तरह  7  उपेक्षा  की  जाती  हम  वास्तव  में  पिछड़े  लोगों  के  हितों  की  रक्षा
 करना  चाहते  आरक्षण  पर  किसी  का  एकाधिकार  नहीं  हो  सकता  है  ।  मैं  इस  मामले  पर  विस्तत
 चर्चा  चाहता  हुं  और  अध्यक्ष  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  की

 अनुमति  दें  ।

 ]

 भौ  बसात्रेय  बंहारू  :  अध्यक्ष  मंडल  कमीशन  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिए
 27  प्रतिशत  आरक्षण  की  जो  व्यवस्था  की  गई  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।  हिन्दुस्तान  के  गांबीं  में

 बहुत  गरीब  लोग  रहते  मैं  भी  बैकवर्ड  कम्युनिदी  का  गरीब  कुदुम्ब  से  आया  हिन्दुस्तान
 में  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  27  प्रतिशत  आरक्षण  अभी  दिया  है  लेकिन  यहू  अभी  भी  गांव  रोजगार

 के  लिए  संषर्ष  कर  रहा  कुछ  आई०ए०एस०  लोग  ही  आरक्षण  में  सामने  आ  रहे  हैं  ।
 सरकार  ने  जो  क्रिमीलेयर  लगाया  वह  बहुत  बुरी  चीज  है  ।

 बकवर्श  क्लास  के  लिए  जो  रिजर्वेद्तन  है  वह  उसी  को  मिलना  बेकवर्ड  क्लास  के

 मम  पर  जो  अमीर  लोग  लूट  रहे  हैं  मै ंउसके  खिलाफ  हूं  ।  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  माफ  कीजिए  मैंने  सोचा  था  कि  आप  किसी  अन्य  विषय  पर  बोलना  भाहते

 श्री  आचाये  जी  संक्षेप  में  आपके  पास  कम  समय  में  बहुत  बातें  कह  डालने  की  एक

 अदमुत  क्षमता  है  ।

 भी  बशुवेष  आचार्थ  :  हम  सभी  लोग  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  का  स्वागत  करते
 उच्चलम  न्यायालय  के  निर्णय  के  पश्चात्  एक  विक्षेषश  समिति  गठित  की  गई  है  और  उस  विशेषज्ञ
 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  बह  रिपोर्ट  सभापटल  पर  रख  दी  गई  है  ।
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 निणेय  के  सम्बन्ध  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  इन  सभी  तथ्यों  की  जानकारी  है  ।  कृपया  असली  मुद्दे  पर  भागे

 ।

 ।

 का

 शी  बसुदेव  आचार्य  :  यह  हैरानी  की  वात  है  और  हम  इसे  सदन  की  अवमानना  समझते  हैं  कि

 सरकार  द्वारा  रिपोर्ट  स्वीकार  करने  के  तत्काल  पद्चात्  इसे  सभापटल  पर  रख  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  यह  बात  समझें  कि  विशेषज्ञों  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  पदचात्

 यदि  उन्हें  समापटल  पर  रख  दिया  जाता  है  तो  सरकार  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह  उन  रिपोर्टों

 पर  कुछ  टिप्पणी  करे  ।  आप  इस
 प्रक्रिया  को  नहीं  जानते  ?

 भी  बसुबेव  आचार्थ  :  परन्तु  उन  पर  बिना  किसी  चर्चा  के  कसे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इसमें  कोई  आपत्तिजनक  बात  है  तो  उन्हें  आपत्ति  करनी  चाहिए  थी  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  इस  पर  चर्चा  कराए  बगर  सरकार  ने  इसे  कंसे  स्वीकार  कर  लिया  ?  मेरी

 यह  मांग  है  कि  इस  रिपोर्ट  के  कार्यान्वयन  को  प्रास्थगित  रखा  जाये  ।

 जब  तक  रिपोर्ट  पर  चर्चा  नहीं  हो  जाती  तथा  उस  पर  एकमत  नहीं  हो  जाता  तब

 तक  उस  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  न  किया  जाये  |  उस  गहां  सदन  में  चर्चा  की

 जानी  चाहिए  ।  सरकार  द्वारा  सभी  राजनीतिक  दलों  के  नेताओं  की  बैठक  बुलाई  जाए  और  इस  मुद्दे

 पर  चर्चा  करायी  जाए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इस  मुददे  पर  नेताओं  के  साथ  चर्ा  और  परामर्श  करना  भाहते

 ]

 भरी  सूर्य  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  शुरू  से  सरकार  की  मानसिकता  यह

 रही  है  कि  इस  मामले  में  टालमटोल  किया  जाये  ।  सुप्रीम  कोर्ट  ने  बहुत  लम्बी  बहस  के  बाद  अपना  जो

 निर्णय  दिया  उसमें  आर्थिक  मापदंड  निर्धारित  करने  की  कोई  बात  नहीं  कही  जो  कमेटी  का

 प्रतिवेधन  आया  उसमें  साफ  आ्थिक  आधार  की  बात  इससे  पिछड़े  वर्गों
 में  और  आम

 जनता  में  भीतर  ही  बहुत  गुस्सा  जब  दरद  भाई  बोल  रहे  थे  तो  मैं  उनकी  बात  सुन  रहा  मैं

 उनकी  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  सब  लोग  देख  रहे  हैं  कि  इस  बारे  में  क्या  फैसला  होने  वाला  है  ?

 कमेटी  के  प्रतिवेदन  को  अभी  रोका  जाये  और  सर्वदलीय  बैठक  करके  कोई  सामूहिक  निर्णय  लिया  जाये  ।

 निर्णय  होने  के  बाद  इसे  लागू  किया  जाये  ।  हर  हालत  में  आथिक  मापदंड  को  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  ।

 ]

 श्री  पी०  जी०  नारायणन  )  :  यह  एक  बहुत  ही  भावनात्मक  मुद्दा  हम

 सभी  मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  के  कार्यान्वयन  के  पक्ष  में  यदि  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  पिछड़े  वर्गों

 के  हित  के  खिलाफ  है  तो  इसे  निरस्त  किया  जाना  चाहिए  ।  हमें  यह  समझना  चाहिए  ।  कि

 सरकार  पिछड़े  वर्गों  के  हितों  क ेखिलाफ
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 ५.  निर्णय  के  सम्बन्ध  में

 जहां  तक  हमारा  संबंध  मानदण्ड  अत्यधिक  अम  उत्पन्न  कर  रहा  उसे  छोड़
 देना  जाहिए  ।  वाह्तव  में  हमें  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  आरक्षण  का  प्रतिशत  और  अधिक  बढ़ाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महो*्य  :  आपका  यह  कहना  है  कि  जो  अन्य  सभी  सदस्य  कहते  हैं  वह  आपको  भी

 स्वीकार  आप  यहां  वही  बात  कह  रहे  आपको  इसे  दोहराने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 आपने  प्रतिशतता  के  बारे  में  अपना  प्रदन  आपने  इसे  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।

 थी  पी०  जी०  नारायणन  :  इस  सम्बंध  में  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ  कहा  मैं  उसका

 समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  :  अध्यक्ष  सुप्रीम  कोर्ट  का  आबजवेंशन  है  कि  जो

 काम  गवरनंमेंट  को  करना  चाहिए  था  उसको  बह  जुडिशियरी  के  द्वारा  करना  चाहती  है  ।

 |

 न्यायालय  द्वारा  जारी  किया  गया  यह  दिप्पणी  बहुत  गम्भीर  और  अब  उन्होंने  एक
 विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  है  जोकि  मंडल  और  उच्चतम  न्यायालय  से  भी  अधिक  विशेषज्ञता  प्राप्त

 होगी  ।

 मेरी  यह  इच्छा  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेशों  का  संसद  को  विश्वास  में  लेकर

 और  सदन  में  पूरी  चर्चा  किया  जाये  ।

 1.00  भ०  प०

 ]

 भी  मोहत  सिहु  :  अध्यक्ष  पिछड़ा  वर्ग  जो  दस  देश  का  सबसे  बड़ा  वर्ग

 इस  वर्ग  के  साथ  बहुत  लम्त्रे  समय  से  अन्याय  हो  रहा  जो  भी  सरकार  आती  रही  वह  पिछड़े
 बर्ग  का  सहारा  लेकर  सत्ता  में  आती  रही  है  लेकिन  जब  सत्ता  में  आ  जाती  है  तो  पिछड़े  वर्ग  की

 कोई  बात  नहीं  सुनी  जाती  ।

 मण्डल  कमीशन  की  जो  रिपोर्ट  लम्बे  समय  से  लटकती  आ  रही  उसको  इस  देश  के  सुप्रीम
 कोटे  ने  जो  लागू  करने  का  फैसला  उसके  बाद  एक्सपर्ट  कमेटी  जो  बँठाई  उस  कमेटी  के

 बारे  में  इस  देश  की  जनता  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  इसलिए  जो  देश  की  जनता  चाहती  वह  यह

 है  कि  मण्डल  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  पूरी  तरह  से  लागू  किया  हूबहू  लागू  किया  उसमें

 तोड़-फोड़  न  की  जाय  ताकि  आम  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  को  इन्साफ  मिल  सके  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइये  ।  मैं  आपकी  चीज  में  जब  मदद  कर  रहा  हूं  तो  आप  मुझे

 डिक्टमे  मत  कीजिए  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जरा  चुप  बठिए  और  मुझे  कुछ  कहने  दीजिए  ।

 आवने  जो  चर्चा  की  बढ़े  अच्छे  ढंग  से  चर्चा  की  आपकी  जो  भावना  उसकी  यह

 हाछस  भी  कंद्द  करता  गवर्तेंमेंट  भी  कदर  करती  है  और  लोग  भी  जरूर  क॒द्र  इसमें  कोई  शंका
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 मंडल  कमीशन  प्रतिवेदन  पर  सर्वोच्च  स्यायालय  के  19  1993

 निर्णय  के  सम्बन्ध  में

 नहीं  आज  यहां  पर  मिनिस्टर  साहब  भी  हैं  मगर  मैं  आज  मिनिस्टर  साहब  को  कुछ  भी  कहने  के

 लिए  नहों  बोल  रहा  हूं  ।  मैं  इतना  ही  कहूंगा  कि  आपने  मुझे  कहा  है  कि  इस  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 जर्चा  के  लिए  मैं  जरूर  टाइम  निकालूंगा  ।  यह  ऐसा  विषय  है  जिसके  लिए  चर्चा  के  लिए  टाइम  दिया

 जाय  ।

 )

 ]

 श्री  आप  चुप  क्यों  नहीं  रहते  ?  आप  अपना  मुंह  बंद  क्यों  नहीं  करते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  तीसरी  बात  मैं  कहने  जा  रही  मैं  मिनिस्टर  साहब  से  बिनती  करूंगा

 कि  हमारे  जो  सदन  के  साथी  उन्होंने  बड़ी  तीब्रता  और  बड़ी  गहराई  से  अपनी  भावना  व्यक्त  की

 है  इसलिए  उनको  बुलाकर  उनके  साथ  कुछ  चर्चा  उनके  मन  में  अगर  कोई  मिसएप्रीहेंशन  या

 कोई  गैरसमझ  है  तो  उसके  लिए  आप  हाऊस  में  आने  से  पहले  जरूर  चर्चा

 ]

 इससे  आपको  मदद  यदि  आप  घाहें  तो  मैं  मंत्री  महोदय  को  और  आपको  भी  अपने

 कक्ष  में  आमंत्रित  करके  चर्चा  कर  सकता  हूं  ।  परन्तु  कृपया  आप  पहले  मंत्री  जी  के  कक्ष  में  जाकर

 चर्चा  कीजिए  और  चाय  भी  पीजिए  और  उसके  बाद  यदि  आप  संतुष्ट  न  हों  तो  मेरे  कक्ष  में  आइए  ।

 )

 इसके  बाद  इसके  ऊपर  दूसरी  कोई  चर्चा  आज  नहीं  करने  दूंगा  ।  आज  फ्राइडे  मैं  एक  दो

 लोगों  को  एलाऊ  कर  रहा  हूं  ।  शहाबुद्दीन  आपका  विषय  मैं  मण्डे  को  आज  नहीं  लू  एक

 दो  लोगों  को  मैं  एलाऊ  कर  रहा  उसके  बाद  मैं  पेपर  ले  करने  के  लिए  कह  रहा  हूं  ।

 भरी  अष्टभुजा  प्रसाव  शुक्ल  :  अध्यक्ष  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  के  अन्तगंत  प्रमुख  .

 उत्पादन  गन्ने  का  है  और  एकमात्र  चीनी  मिल  600  टन  क्षमता  की  निजी  हाथों  में  हैं  जो  बहुत  जर्जर

 और  पुरानी  हो  चुकी  दो  सत्र  की  वह  पिराई  नहीं  कर  पाई  दस  महीने  से  कर्मचारियों  का

 वेतन  नहीं  मिला  है  ।  दो  कर्मचारियों  के  परिवार  में  मृत्यु  हो  वह  अपने  परिवार  के  लोगों  की

 दवा  नहीं  करा  पाये  यह  उनकी  हालत  उनकी  बिजली  पानी  की  सुविधा  छिन  गई  उनका

 पुरा  जीवन  नारकीय  हो  गया  किसान  दो  सन्न  का  गन्ना  मिल  पर  नहीं  ले  जा  पाया  इसके  कारण

 वह  बहुत  ही  निराक्ष  और  अक़ोश  में  कर्मचारियों  में  भी  बहुत  आक्रोश  वह  दस  दिन  से  लखनऊ

 में  धरने  पर  हैं  लेकिन  कोई  भी  उनको  सुनने  वाला  नहीं  है  ।  मैंने  महामहिम  राज्यपाल  मैंने  राज्यपाल

 के  से  मैंने  खाद्य  मंत्री  से  बार-बार  यह  अपील  की  है  कि  कर्मचारियों  की  बात  को  सुना  जाय

 और  किसानों  की  बात  को  सुना  जाय  और  मालिकों  से  बात  की  जाय  ।

 यह  लोग  कहते  हैं  कि  चीनी  मिल  चलेगी  लेकिन  चीनी  मिल  को  गवर्नमेंट  टेक  ओवर  करने

 जा  रही  गवर्नमेंट  उसको  बेचने  जा  रही  है  या  वर्तमान  मिल  मालिक  से  चलवाने  जा  रही  है  ?  यह  .
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 मार्च  का  महीना  है  और  वहां  मिल  पर  अभी  तक  कोई  कार्य  प्रारम्भ  नहीं  हुआ  कोई  डिसीजन  नहीं
 आया  आज  सुबह  मैंने  सेक्रेटरी  से  बात  की  भारतीय  जनता  पार्टी  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने

 इस  मिल  को  चलाने  के  लिए  विवाद  के  समाधान  के  लिए  कमेटी  बनाई  थी''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  फ्राइडे  आज  जल्दी  उठना  है  ।

 जज

 )

 भी  अष्टभुजा  प्रसाद  शुक्ल  :  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट  जनवरी  में  दे  दी  लेकिन  आज  तक  उस

 कमेटी  की  रिपोर्ट  क ेआधार  पर  कोई  निर्णय  नहीं  हो  पाया  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  और  सरकार

 से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि खलीलाबाद  की  चीनी  मिल  को  चलाने  के  लिए  तत्काल  जो  कारंवाई  कर

 रही  उस  कारंगाई  से  अवगत  कराये  और  यथाश्षीघ्र  वहां  पर  कार्य  प्रारम्भ  करवाये  जिससे  अगले

 सत्र  में  गन्ने  की  पिराई  की  जा  सके  ।  मिल  के  कमंचारियों  के  वेतन  को  भुगतान  करने  की  तुरन्त
 व्यवस्था  जिससे  कि  उनका  दैनिक  जीवन  ठीक  से  चल  सके  ।  उनको  जीविका  की  गारनल्टी  दें  तथा

 खाद्य  मंत्री  जी  इस  बारे  में  बयान  दें  ।

 बसुभाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखें  जायेंगे  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपपको  चेतावनी  देता  हूं  । अब  आप  वापिस  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइये  ।

 यह  सही  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  चेतावनी  दे  रहा  हूं  । आप  सदन  में  इस  तरह  अव्यवस्था  नहीं  फैला
 सकते  ।  अब  कृपया  बैठ  जाइए  ।  आप  सदन  में  इस  तरह  की  बातें  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 1.06  भ०  प०

 इस  भरी  घीरेन्द्र  सह  और  कुछ  अस्य  साननोय  सदस्य  सदन  से  बाहर  चले  गए  ।

 mee  CS

 06;  स०१०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 साय  1953  के  अस्तगगंत  अधिसूचता

 |
 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  श्री  प्रणव  मुखर्जी  की  ओर  से  मैं  चाय

 1953  की  धारा  49  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  चाय  नियम  1992,
 जो  16  1992  के  भारत  के  राअपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में

 प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गधी  ।  देखिए  संक्ष्या  एल०  ढी०  3628/93]
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  19  1993
 sree

 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  के  संबंध  में  संधिधान  के  अनुष्लेद
 के  अन्तगंत  अध्यादेश

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  मैं  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  के  संबंध  में

 राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  15  1992  की  उद्धोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  संविधान
 के  अनुच्छेद  2।  3  (2)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अध्यादेशों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 हिमाचल  प्रदेश  औद्योगिक  स्थापन  और  त्यौहार  छुट्टियां  तथा  आकस्मिक

 एवं  बीमारी  की  1992  (1992  का  संख्या  3)  जो

 हिमाचल  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  15  1992  को  प्रस्यापित  किया  गया

 में  रखो  गयी  ।  देखिएं  संस्था  एल०टी०  3629/93|

 हिमाचल  प्रदेश  दुकान  तथा  वाणिज्यिक  स्थापन  )  1992

 (1992  की  संख्या  4)  जो  15  1992  को  हिमाचल  प्रदेश  के  राध्यिरपील

 द्वारा  प्रस्यापित  किया  गया
 ह

 में  रखी  गयी  ।  देलिए  संक्ष्या  एल०  टी०  3630/93|]

 महापत्तम  स्थास  अधिनियम  1963  के  अन्तर्गत  अधिसूचता

 विदेश  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  सलमान  :  श्री  जगदीश  टाइटलर  की  ओर से  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  महा  पत्तन  न््यास  1963  की  घारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 सा०  कां०  नि०  जो  2।  1992  के  भारत  के  राणपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  तथा  जिनके  द्वारा  विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  कमंचारी

 1992  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  4  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  कर्ंचारी  डाक  परिसर  के

 वरिष्ठता  तंथा  आठवां  संशोधन  1992  का

 अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 सा०  का०  नि०  760  जो  8  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  तथा  जिनके  द्वारा  काल्डला  पत्तन  भ्यास  की  संशोधन
 1992  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 सा»  का०  नि०  जो  24  1992  के  भारत  के  राजपंत्र  में  प्रकाशित

 हुए  तथा  जिनके  द्वारा  कान्डला  पत्तन  न्यास  निर्माण  के  लिए  अग्रिम

 संशोधन  1992  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।
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 सा०  का०  लि०  जो  15  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  तथा  जिनके  द्वारा  न्यू  मंगलौर  पसन  न्यास  बरिष्ठता  और

 सातवां  संशोधन  1993  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 में  रखो  गयी  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  3631/93]  |

 (2)  महापत्तत  न्यास  1963  की  धारा  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र॑जी  :--

 पारादीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1991-92  के  वार्षिक  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 पारादीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1991-92  के  लेखा  परीक्षित  लेखाओं  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिए  संद्या  एल०  टी०  3632/93|

 विशाखापत्तनम  पत्तन  विशाखापत्तनम  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 विशाखापत्तनम  पत्तन  विशाखापत्तनम  के  वर्ष  1991-92  के  लेखा

 परीक्षित  लेखाओं  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिलित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 (4)  विशाखापत्तनम  पत्तन  विशाखापततनम  के  वर्थ  1991-92  के  वाधिक

 प्रशासनिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखे  ।

 विशाखापत्तनम  पत्तेन  विशाखापत्तनम  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण
 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित
 पत्रों

 को
 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दशने  वाला  ऐके  विंवरण  तंथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3633/93]

 (6)  भारतीय  अन्तदेशीय  जलमार्ग  नोएडा  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  तथा  लेखा-परीक्षित

 लेखे  ।

 भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमाोर्ग  नोएडा  के  ब्य  1991-92  के

 कार्यकरण  की  सरकार  हारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  ।

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सेंभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दहांगि  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रंजी  ।

 :
 शिचोजिय  में  ₹सों  गंधी

 ।  देखिए  संस्याएल०  ही०  3694/93]
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 (8)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अध्तंगत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 )  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1991-92
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 केल्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1991-92

 का  वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक

 परीक्षित  की  टिप्पणियां  ।

 (9)  उपर्युक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 वर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे  जी  ।

 में  रखी  गयी  ।  देलिए  संक्या  एल०  टो०  3635/93]

 तम्बाक्  बोर्ड  गुंट्र  के  वे  1991-92  के  कार्यकरण  का

 वाधिक  प्रतियेदन  तथा  समीक्षा

 भ्रम  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  ए०  :  श्री  कमालुद्दीन  अहमद  की  ओर  से  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 तम्बाकू  गुंटूर  के  वर्ष  1991-92  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 तम्बाक्  गुंट्र  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्र॑ जी  ।

 में  रखी  गयी  !  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3636/93]

 सोसा  भूतल  1962  के  अस्तर्गत  अधिसूचना  तथा

 सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  के  3)  भार्थ  1992  को  समाप्त  हुए
 जय  के  कार्यकरण  के  आरे  में  समेकित  प्रतिबेशन

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  थी०  असखप्रदोेखर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तग्ंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी

 :--

 का०  आ०  जो  19  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  जापानी  येन  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय

 मुद्रा  को  जापानी  येन  में  संपरिवर्तेन  करने  के  लिए  संशोधित  विनिमय  दर  के

 बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।

 का०  आ०  जो  26  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकादित  हुआ  था  तथा  जो  आयात  का  निर्धारण  करते  प्रयोजनार्थ
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 विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा  को  कतिपय  विदेशी

 मुद्राओं  में  संपरिवर्तत  करने  के  लिए  संशोधित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  128  जो  26  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में

 )

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  निर्यात  का  निर्धारण  करने  के  प्रयोजना्थ  कतिपय

 विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा  को  कतिप्य  विदेशी

 मुद्राओं  में  संपरिवर्तन  करने  के  लिए  संशोधित  बिनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  2  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  मिर्यात  का  निर्धारण  करने  के  प्रयोजनाथं  कतिपय  विदेशी

 मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा  को  विदेशी  मुद्राओं  में

 संपरिवर्तन  करने  के  लिए  संशोधित  विनिमम  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  2  मार्च  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आयात  का  निर्धारण  करने  के  प्रयोजनार्थ  कतिपय  विदेशी

 मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा  को  विदेशी  मुद्राओं  में

 संपरिवर्तन  करने  के  लिए  संशोधित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  शापन  ।

 में  रखी  बेलिए  संख्या  एल०  डौ०  3637/93]

 (2)  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  31  1992  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  के  बारे

 में  समेकित  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गयो  ।  बेखिएं  संख्या  एल०  टी०  3638/93]  38/93]

 (3)  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  वर्ष  1991-92  के  निम्नलिखित  वाधिक  प्रतिवेदनों  और  लेखाओं

 की  एक-एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  :--

 1.  भीलवाड़ा  अजमेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भीलवाड़ा  ।

 में  रखे  देखिए  संद्या  एल०  टी०  36  39/93]

 2.  कपुरथला  फिरोजपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  कपूरथला  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संध्या  एल०  ढी०  3640/93]

 हा  .  आलासोर  ग्राम्य  बालासोर  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3641/93]

 4.  हाथड़ा  ग्रामीण  हावड़ा  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  3642/93]
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 5.

 6.

 15.

 16.

 17.

 18.

 कटक  ग्राम्य  कटक  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संध्या  एल०  ढी०  3643/93]

 त्रिपुरा  ग्रामीण  अगरतल्ला  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०  3644/93]

 .  फतेहपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  फलेहुपुर  ।

 में  रखे  देखिए  संक्या  एल०  टी०  3645/93]

 ,  इलाहाबाद  क्षेत्रीय  ग्रामीण  इलाहाबाद  ।

 [  प्रंथालय में  रखे  बेशिए  संध्या  एल०  टो०  3646/93]

 .  सुबनसिरी  गाविलिया  उत्तर  लखीमपुर  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3647/93]

 ,  जयपुर  नागौर  आंचलिक  ग्रामीण  जयपुर  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संरुया  एल०  ढी०  3648/93]

 .  तुलसी  ग्रामीण  बांदा  (Fo  ।
 :  |

 प्रंथालय  में  रले  गए  ।  देखिए  संतथा  एल०  टी०  3649/93]

 .  प्रतापगढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  प्रतापगढ़  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3650/93]
 '

 «  मालवा  ग्रामीण  संगरुर  ।

 में  रखे  गए  ।  देक्षिए्  संझक्षा  टी०  3651/93]

 ,  जम्मू  ग्रामीण  जम्भू  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टी०  3652/93|

 मरुषर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  चुरू  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3653/93]

 रायलसीमा  ग्रामीण  कुड्ठापा  |

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3654/93]

 मिजोरम  ग्रामीण  ऐजल  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संध्या  एल०  3655/9  3]

 मेवाड़  आंचलिक  ग्रामीण  उदयपुर  |

 में  रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3656/93]

 “
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 :

 19.  कचार  ग्रामीण  सिलचर  ।

 20.

 24,

 25.

 27.

 28.

 29.

 30.

 32.

 में  रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  ही०  3657/93]

 पांडया  ग्राम्य  सत्तर  ।

 [  प्रंधालय  में  रलो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  ही०  3658/53]

 .  नेत्रवती  ग्रामीण  मंगलौर  ।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  ही०  3659/93]

 .  कासयुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  कानपुर  ।

 सें  री  गयी  |  बेखिए  संचया  एल०  ढी०  3660/93]

 .  शेखावती  ग्रामीण  सीकर  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  हो०  3661/93]

 छत्रसाल  प्रामीण  जिला  जालौन  ।

 में  रजो  गयी  ।  देलिए  संह्या  एल०  ढटी०  3662/93]

 औरंगाबाद  जालना  ग्रामीण  औरंगाबाद  ।

 में  रखो  गधों  ।  बेलिए  संक्ष्या  एल०  ही०  3663/93]

 .  हंदोती  क्षेत्रीय  ग्रामीग  कोटा  ।

 सें  रखो  गयी  ।  देशिए  संध्या  एल०  ही०  3664/93|

 सरन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  छपरा  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संत्या  एल०  टो०  366  5/93]

 संथान  पदगना  ग्रामीण  दुमका  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिये  संक््या  एल०  टी०  3666/93]

 मुंगेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मुंगेर  ।

 में  रखो  वेलिये  संख्या  एल०  टी०  3667/93]

 बुन्देलसण्ड  क्षेत्रीय  ग्रामीण  टीकमगढ़  प्रदेश  )  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3668/93]

 .  मयूरक्षी  ग्रामीण  सूरी  बीरभूम  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  एलन०  टी०  366  9/92]

 कावेरी  ग्रामीण  मैसूर  ।

 में  रखी  देलिए  संक््या  एज०  थटी०  36  70/93]
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 |  बज

 3  vA)
 |

 36.

 37.

 38.

 39.

 40.

 किन

 42.

 33.  रतनगिरी  सिंधुदुर्ग  ग्रामीण  रतनगिरि  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संसया  एल०  टी०  3671/93]

 -  पव॑तीय  ग्रामीण  चम्बा  प्रदेश  )  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो  गयी  ।  देखिए  संधया  एल०  ठो०  3672/93]

 .  वैशाली  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मुजफ्फरपुर  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3673/93]  3/93]

 उत्तरबंगा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  क्चबिहार  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो  गयो  ।  देखिए  संक्ष्या  एल०  ढो०  4/93]

 पलामू  क्षेत्रीय  ग्रामीण  डाल्टनगंज  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संध्या  एल०  डी०  3675/93

 समस्तीपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  समस्तीपुर  ।

 [  ब्रंथालय  सें  रखी  गयी  :  बेखिए  संहया  एल०  टी०  3676/93]

 पिनाकिनी  ग्रामीण  नेल्लौर  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3677/93]

 का  बेंक  नान््गक्यनडोंग  रि  खासी  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3678/93]

 गिरिडी ह  क्षेत्रीय  ग्रामीण  गिरिडीह  ।

 में  रखो  गयो  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टो०  3679/93]

 देवास  शाहजापुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  देवास  प्रदेश  )  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3680/93]

 सेना  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 1993

 मानव  संसाधन  मंत्रालय  कार्य  तथा  खेल  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  मुकुल  बालकृष्ण  :  श्री  मल्लिकाजुंन  की  ओर  से  मैं  सेना  1950  की
 धारा  12  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  का०  नि०  आ०  |  जो  23  1993  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  नियमित  सेना  की  उन  कोर/विभागों  को

 विनिदिष्ट  किया  गया  है  जिसमें  महिलायें  अम्यावेशन  या  रोजगार  के  लिए  पात्र  की  एक  प्रति

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।
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 28  फास्गुभ;:२94  तिवम  समिति

 1.07  भ०  Yo

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 ]

 महासचित्र  :  मुझे  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेश  की  सूचना  सभा  को

 देनी  है  :--

 ,  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  निगम  111  के  उपबंधों  के

 अनुसरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  17  1993  को  हुई  बैठक  में  पारित  माल  वहुविधि

 परिवहन  1993  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ  है  ।'

 भ०  प०

 ]

 महासचिय  :  मैं  !7  1993  को  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  माल  बहुविधि  परिवहन

 1993  को  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 1.08  भ०  प०

 नियम  समिति

 )  डूसरा  प्रतिवेदन

 ]
 पर

 श्री  शरद  विधे  उत्तर  :  मैं  लोक  सभा  की  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संघालन

 नियमों  के  नियम  331  में  उप-नियम  (1)  के  अन्तर्गत  नियम  समिति  कए  दूसरा  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्र जी  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 1.0 8३  भ०  प०

 कार्यवाहों  सारांश

 .  भी  शरद  दिधे  :  मैं  नियम  समिति  के  दूसरे  प्रतिबेदन  से  संबंधित  कार्यवाही-सारांश

 तथा  अंग्रेजी  को  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 की  धारक  धभामयाकााका३ाा३
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 1.08}  म०  प०

 सभा  को  बेठकों  से  सदस्टों  को  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 चौथा  प्रतिबेदत

 ]

 श्री  बोल्लाबुलली  रामय्या  :  मैं  सभा  की  बंठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति
 सम्बन्धी  समिति  का  चोथा  प्रतिवेदन  और  अंग्रंजी  संस्क-ण  )  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 1.09  भम०प०
 e

 सभा  का  फकाय

 ]

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  संत्री  विज्ञाचरण  :  आपकी

 अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  15  1993  से  31  1993  तक  इस  सदन  में

 निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जायगा  :--

 1.  वर्ष  1993-94  के  लिए  रेल  बजट  पर  सामास्य  चर्चा  ।

 रेल  अभिसमय  समिति  की  सिफारिशों  के  संबंध  में  संकल्प  पर  चर्चा  ।

 वर्ष  1993-94  के  लिए  अनुदानों  की  मांगे  पर  चर्चा  और  मतदान  ।

 वर्ष  1992-93  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  पर  चर्चा  और
 मतदान  ।

 2.  वर्ष  1993-94  3-94  के  लिए  सामान्य  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  ।

 वर्ष  1993-94  के  लिए  लेखानुदानों  की  मांगों  पर  मतदान  |

 वर्ष  1992-93  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  और

 मतदान  ।

 3.  जम्मू  और  उत्तर  मध्य  राजस्थान  और  हिबात्रल  प्रदेश  सज्यों  के
 बजट  पर  सामान्य  चर्चा  और  इन  बजट  के  संबंध  में  व्षं  1993-94  के  लिए  लेखानुदान
 की  मांगों  तथा  वर्ष  1992-93  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  और
 मतदान  ।

 4.  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  मिम्नलिखित  विभेयकों  पर  थिचाःरु  और  पारित

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  का  1993

 ॥72
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 a हफ़््ख  ख  ख़्औ
 मध्य  प्रदेश  राज्य  विधान  मंडल  का  प्रत्यायोजन  )

 राजस्थान  राज्य  विधान  मंडल  का  विधेयक  6.

 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  विधान  मंडल  का  प्रत्यायोजन  )  संकल्प

 5.  आज  की  कायेसूची  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 6.  माल  का  बहुआयामी  परिवहन  गए  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  संकल्प  पर
 चर्चा  और  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  माल  का  बहुआयामी  परिवहन

 पर  विचार  और  पारित  करना  ।

 7.  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  राष्ट्रीय  आयोग  रूप  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  संकल्प
 पर  धर्चा  और  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  राष्ट्रीय
 आयोग  पर  विचार  और  पारित  करना  ।

 को  राम  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इसके  लिए  सूचना  देनी  चाहिए  ।

 ]

 ही  राम  पूजन  पटेल  :  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूच्री  में  निम्न  विषय  को

 सम्भिलित  किया

 में  आथिक  और  राजनीतिक  विषमता  को  निर्मूल  करने  के  लिए
 छिक्षा  को  लागू  किया  जाए  जिससे  देश  की  एकता  एवं  अखण्डता  के  ढांचे  पर

 आंच  न  आ  सके  ।

 क्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की

 कार्येसूची  में  सम्मिलित

 24  को  संत  झूलेलाल  जी  जयन्ती  शुक्ल

 पक्ष  )  स्थापना  विक्रम  संवत्  2050  का  शुभारंभ  व  डा०  हेडगेवार  जयन्ती  के

 अवसर  पर  इस  वर्ष  भारत  सरकार  सार्यजनिक  अवकाश  धोधित  करे  और  प्रतिवर्ष

 अवकाश  इस  रोज  रखे  जाने  का  प्रावधान  करे  ।

 (2)  राजस्थानी  भाषा  को  संविधान  की  ४8वीं  सूची  में  जोड़ा  जाकर  इसे  मान्यता  अन्य

 भाषाओं  की  तरह  दी

 ओर  रत्सा  सिंह  राख  :  अध्यक्ष  कृपया  आगामी  सप्दाह  की  कार्यसूचरी  में

 निम्न  विषयों  को  सम्मिलित  कर  क्लता्थ  करें  :--

 अजमेर  में  चौहान  सज्ाटों  द्वारा  स्थापित  तथप  अंतिम  सझ्लाट  पृथ्चीराज  चौहान  द्वारा

 विकसित  एसिज्ञसिक  दुर्ग  को  पुसतत्थ  के  अधिकार  में  लेकर  ऐतिहासिक
 स्मारक  के  हूप  में  जीरगोद्भार  एशं  विकास  करने  भरी  अत््कश्यकता  |



 सभा  का  कार्म॑  on  19  3995

 (2)  ब्यावर  में  एन०टी०सी०  द्वारा  संचालित  मिलों  में  कर्मचारियों  की  छंटनी  नहीं  करने

 तथा  उन्हें  नियमित  रूप  से  चालू  रखकर  काये  क्षमता  बढ़ाने  की  आवश्यकता  ।

 ]

 श्रो  संयद  शाहाबुद्दीत  :  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की

 कार्यसूची  में  सम्मिलित  किया  जाए  :--

 (1)  सामाजिक-बौद्धिक  आ्थिक  व्यवहायंता  और  प्रशासनिक  दक्षता  पर  आधारित

 छोटे  राज्यों  के  निर्माण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  स्थापना  के

 संबंध  में  चर्चा  ।

 (2)  पुलिस  तंत्र  के  पुनर्गठन  और  इसकी  नियुक्ति  और  सामाजिक  नियंत्रण  पर  एक

 राष्ट्रीय  नीति  बनाने  के  संबंध  में  चर्चा  ।
 ह

 .,

 क्षी  संतोष  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्य॑सूची  में

 निम्न  विषयों  को  सम्मिलित  किया  जाए  :---

 (1)  अधिनियम  1908  की  धारा  30  (2)  को  समाप्त  किए  जाने  तथा  धारा

 26  में  संशोधन  किया  जाए  ।”

 (2)  अरबन  सीलिंग  एक्ट  1976  में  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 आवष्यक  संशोधन  किया  जाए  ।

 ओर  राजेस्त्र  अग्निहोत्रों  :  अध्यक्ष  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची-में  निम्नलिखित
 विषय  को  सम्मिलित  किया

 (1)  उत्तर  प्रदेश  में  तालबेहट  जनपद  ललितपुर  में  स्थित  स्वतंत्रता  संग्राम  से  संबंधित  राजा
 मरदन  सिंह  के  किले  को  परयंटकों  का  आकर्षण  केन्द्र  बनाने  क ेलिए  उचित  कदम  उठाए
 जाएं  ।

 ह

 (2)  उत्तर  प्रदेश  के  जनपद  झांसी  में  कन्या  साइंस  डिग्री  कालेज  की  स्थापना  हो  ।

 श्री  राजबीर  सिंह  :  अध्यक्ष  कृपया  निम्न  विषय  को  अगले  सं  प्ताह  की

 कार्यसूची  में  सम्मिलित  किया  जाए  :--

 उत्तर  प्रदेश  में  किसानों
 के

 साथ  ऋण  वसूली  की  तारीख  हमेशा  की  तरह  30  जून  रखी  जाए  ।

 ]

 भरी  भीबल्लभ  पाणिप्रही  :  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की
 कार्यसूची  में  सम्मिलित  किया  जाए  :--

 (1)  बम्बई  और  कलकत्ता  में  शक्तिशाली  धम  प्रिस्फोट  से  देश  और  उसकी  अर्थव्यवस्था  को
 अस्थिरे  बनाने  और  हमारी  आंतरिक  सुरक्षा  को  खतरा  पहुंचाते  के  संबंध  में  गहरी

 पर  वर्षा  ।  ८:  Peg  कण  *  -
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 (2)  सामाजिक  और  हौक्षिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  की पहचान  करने  के  लिए  मानदंड  निरिचत
 करने  हेतु  विशेषज्ञ  सभिति  की  रिपोर्ट  के  संबंध  में  चर्चा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  सभा  2.15  म०प०  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1.14  है  4  भण्प०

 तत्पदचात  लोक  सभा  मध्यानह्  भोजन  के  लिए
 2.15  स०प०  लक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.23  म०्प०

 मध्याह  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2.23  म०प०  पर  पुत्ः  समयेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 .  ]  ु

 ु  :  भी  राम  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  आज  शुक्रवार  है  और

 हमें  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  काम  भी  करने  आमतौर  पर  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के  लिए

 3.30  बजे  से  6.00  बजे  तक  का  समय  है  किन्तु  आज  की  कार्य-सूची  में  यह  समय  4.30  बजे  से

 7.00  बजे  तक  का  दिखाया  गया  है  ।

 जैसाकि  आपको  जानकारी  है  गर-सरकारी  सदस्यों  के  काये  का  समय  महत्वपूर्ण  समय

 है  और  यह  उचित  होगा  कि  इसका  कभी  भी  उल्लंघन  न  किया  कई  अवसरों  पर  जब  सरकार  कुछ
 कार्य  करना  चाहती  है  तो  सदन  की  बेठक  6  बजे  के  बाद  होती  है  और  फिर  कार  छुरू  होता  है  ।  परन्तु
 शेर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  समय  जो  3.30  म०प०  आरम्भ  होता  है  उसे  आज  सभा  की  अनुमति '
 के  बिना  ही  430  म०प०  दिखाया  गया  है  |  और  जब  मैंने  इस  बारे  में  जानने  का  प्रयास  किया  तो
 मैंने  पाया  कि  1980  में  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  एक  टिप्पणी  की  थी  और  महोदय  आप  भी  उपाध्यक्ष

 अब  मैं  उस  टिप्पणी  को  पढुंगा  ।  19  1980  को  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  कि  :---

 पहले  कि  अब  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  पर  विचार  करना  आरम्भ  करें

 मुझे  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  कार  मंत्रणा  समिति  की  सहमति  पर  हम  आज  रात्रि  9,00

 बजे  तक  बैठक  कर  रहे  हैं  ।  हम  6.00  बजे  तक  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  पर  विचार

 करेंगे  और  उसके  बाद  हम  विधायी  कार्य---सांविधिक  संकल्प  और  अन्य  विधेयकों  पर  विचार

 करेंगे  ।

 इस  टिप्पणी  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  पता  चलता  है  कि  उस  दिन  सभा  को  रात  के

 9  बजे  तक  कार्य  करना  इस  विषय  पर  कारयं-मंत्रणा  समिति  की  बंठक  में  भी  विचार  किया  गया

 था  जबकि  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के  लिए  3.30  बजे  से  6.00  बजे  तक  का  समय  सही
 निर्धारित  किया  गमा  यहां  पर  हम  देखते  हैं  कि  हमारा  4.30  बजे  का  समय  निर्धारित

 किया  गया  यदि  सरकार  अपना  कार्य  आरम्भ  करना  चाहती  है  तो  उसे  पूरी  गणपूर्ति  सुनिश्चित
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 करनी  होगी  ।  इसी  कारण  गैर-सरकारी  कार्य  के समय  को  3.30  बजे  से  बदल  कर  4.30

 बजे  किया  जा  रहा  यह  नियमों  के  अनुसार  नहीं  है  क्योंकि  मैं  जानता  हूं  कि एक  नियम  26  है
 जिससे  पता  चलता  है  कि  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कायं  पर  अंतिम  2३  घंटों  में  विचार  किया  जाना

 यह  नियम  26  महोदय  इस  नियम  के  मूल  तत्व  पर  विचार  किया  जाएगा

 और  1980  का  निर्णय  जिसे  मैंने  अभी  पढ़ा  नियम  के  मूल  तत्व  पर  विचार  करता  है  और  उस  मूल
 तत्व  को  कायम  रखना  चाहिए  |  अन्यथा  आगामी  शुक्रवार  को  भी  यह  बात  होगी  और  हम  ऐसा  नहीं

 कर  पाएंगे  ।  हम  एक  घंटा  अधिक  कार्य  करके  सरकार  को  सहयोग  दे  रहे  यह  निर्णय  लिया  गया

 है  और  निश्चय  ही  हम  काम  करेंगे  परन्तु  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  क ेलिए  नियत  किए  गए  समय

 पर  नहीं  ।  मैं  आपका  निर्णय  चाहता  हूं  और  आप  हमारे  अधिकारों  की  रक्षा  करते  केवल  यही

 किया  जा  सकता  है  ।  ऐसा  निर्णय  कभी  भी  नहीं  लिया  गया  था  कि  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य

 4.30  बजे  शुरू  होना  चाहिए  ।  उससे  पहले  ऐसा  निर्णय  कभी  भी  नहीं  लिया  गया  था  तो  अब  यह  कैसे

 हो  सकता  है  ?

 ]

 श्री  नीतीश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  मनानीय  सदस्य  राम  नाईक  ने  जो  सवाल  उठाया

 है  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  सवाल  पिछले  सत्र  इसी  दसवीं  लोक  सभा  में  जहां  तक  मुझे  स्मरण

 तिथि  का  स्मरण  नहीं  लेकिन  प्राइवेट  मेम्बर  बिजनेस  टेकअप  किया  गया  था  तीन  बजे  और  साढ़े
 पांच  बजे  तक  वह  चला  हो  सकता  है  तब  माननीय  सदस्य  अपने  क्षेत्र  चले  गये  हों  या  कोई  दूसरी

 व्यस्तता  हो  यह  महत्वपूर्ण  सवाल  सदन  के  नो  टिस  में  नहीं  आया  ।  इन्होंने  बताया  और  रूलिंग  का

 हवाला  दिया  तो  मेरे  दिमाग  में  यह  बात  आई  और  इसको  भी  यहां  रखना  मैंने  मुनासिब  समझा  कि

 आप  इस  पर  प्रॉपर  रूलिंग  दे  सके  ।

 श्री  मोहन  सिंह  :  उपाध्यक्ष  इतना  ही  महत्वपूर्ण  सवाल  मैं  यहां  उठाया

 चाहता  हूं  ।  अनिल  महतो  जी  ओर  मैं  आज  बदरपुर  गये  जहां  से  कड़ों  गरीब  लोगों  के

 घर  केवल  इसलिए  उजाड़  जा  रहे  हैं  कि  प्रधान  मंत्रीजी  को  कांग्रेस  के  अधिवेशन  में  जाना  अभी

 भी  वहां  बुलडोजर  लगे  हुए  लोग  उजाड़  जा  रहे  लोगों  के  मकानों  को  लूढा  जा  रह  है  ।  इस  पर

 आप  हरूलिंग  देंगे  इतना  तो  मैं  जानता  हूं  कि आपकी  रूलिग  अनुकूल  होगी  कि  किसी  भी  हालत  में

 प्राइवेट  मेम्ब्स  का  बिजनेस  है  उसका  समय  है  किसी  भी  कीमत  पर  नहीं  काटा  जाना  चाहिए  ।  इस  बात

 को  आप  स्वीकार  ही  कर  रहे  इसको  बल  प्रदान  करने  को  मेरी  मंशा  नहीं  क्योंकि  आपकी

 आपकी  आपके  व्यक्तित्व  को  और  विचारों  को  मैं  जानता  इसलिए  आप  जब  यह  व्यवस्था

 देंगे  तो  यह  स्वतः  ही  देंगे  कि किसी  भी  कीमत  पर  निजी  सदस्यों  का  अधिकार  है  उनका  जो  समय  है

 वह  किसी  भी  हालत  में  नहीं  काटा  जायेगा  ।  इसी  अवसर  का  लाभ  उठाते  हुए  मैं  इस  बात  को  कहना

 चाहता  हूँ  आपकी  उदारता  का  उपयोग  कह  सदुपयोग  कह  दुरुपयोग  कह

 गरीब  लोगों  के  हित  में  मैं  खाहता  हूं  कि सरकार  इस  पर  वक्तव्य  दे  ।  क्योंकि  उस  भूमि  और  भवन  के

 सामने  सरकार  की  भी  जमीन  डी०डी०ए०  की  जमीन  है  ।  यदि  सड़क  को  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  चौड़ा

 करने  का  आवश्यकता  है  तो  डी०डी०ए०  की  भी  जमीन  गरीब  लोगों  फी  जमीन  लेने  यह  उन्हें

 सजाड़ने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।
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 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  विभाग  तथा  महासागर  विकास  में
 राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  उपाध्यक्ष

 निवेदत  है  कि  इस  बात  का  निर्णय  करना  अंततः  सदन  पर  निर्मर  करता  है  परन्तु  हमारा
 विचार  है  कि  इस  पर  चर्चा  जारी  रखनी  होगी  ।  मुझे  इसकी  पृष्ठभूमि  की  जानकारी  इसे  जारी
 रखने  का  प्रयास  किया  गया  था  ताकि  हम  कुछ  कार्य  समाप्त  कर  सकें  ।  उनका  यह  दृष्टिकोण  है  कि  वे

 कहते  हैं  कि  आमतौर  पर  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  क ेसमय  को  बदला  नहीं  जाता  है  ।  निःसंदेह
 मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  उनके  समय  को  कम  नहीं  किया  जा  सकता  बल्कि  समय  में

 परिवर्तन  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  इसी  समय  मैं  सदन  के  ध्यान  में  इस  बात  को  लाना  चाहूंगा  कि

 हमारे  पास  पर्याप्त  समय  नहीं  है  ।  इस  महीने  के  अंत  सक  अर्थात्  3]  तारीब  तक  अवकाश  था  क्योंकि

 हम  )  तारीख  से  19  तारीख  तक  अंतर-संसदीय  संघ  के  सम्मेलन  में  व्यस्त  हमारे  पास  कई  विधेयक

 हैं  जो  अध्यादेशों  का  स्थान  लेंगे  जिन  पर  हम  विचार  करेंगे  और  उन्हें  पारित  करेंगे  ।  हमारे  पास  रेल

 बजट  हमारे  पास  विनियोग  विधेयक  है  तथा  दुर्भाग्यवश  हमारे  सामने  समय  सीमा  अर्थात्  इस

 माह  की  3!  तारीख  ।  जहां  तक  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  काये  का  संबंध  यदि  विपक्ष  इस  संबंध  में

 इतना  आग्रह  कर  रहा  है  तो  महोदय  इस  संबंध  में  निर्णय  करना  सभापति  का  कार्य  इसको  रोकने

 से  हम  सब  को  असुविधा  केवल  सरकार  को  ही  नुकसान  नहीं  बल्कि  समस्त  सदन  को

 नुकसान  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  आपको  याद  होगा  कि  जब  मैं  सभा  पटल  पर  अध्यादेशों  तथा  व्यक्तव्यों  की

 प्रतियां  रख  रहा  तो  विपक्ष  के  नेता  ने  कहा  था  कि  अत्यधिक  अध्यादेश  लाए  जा  रहे  हैं  तथा  मैंने

 आनने  उत्तर  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  उन  अध्यादेक्षों  में  से  सात  वास्तव  में  उन  अध्यादेशों  के  स्थान

 पर  रखे  गए  हैं  अथवा  पुनः  प्रस्यापित  किए  गए  हैं  जिन्हें  विगत  सत्र  में  पारित  नहीं  किए  जा  सका  ।

 मेरा  यह  विश्वास  है  कि  यदि  हम  अपना  कार्य  नहीं  अर्थात्  विधायी  कार्य  तथा  प्रत्येक  अन्य  कार्य

 करने  की  हमारी  प्रवृति  तो  हम  एक  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  जायेंगे  जिसमे  हमारा  समस्त

 सरकार  सहित  ऐसी  परेशानी  में  फंस  जायेंगे---मैं  इस  समय  सरकार  की  तरफ  से  नहीं  बोल  रहा
 बल्कि  इस  सदन  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  बोल  रहा  हूं  ।

 सरकार  की  ओर  मैं  उसके  इस  दृष्टिकोण  की  प्रशंसा  करता  हूं  ।  ऐसा  नहीं  है  कि

 उनका  दृष्टिकोण  असंगत  है  अथवा  संदर्भ  से  पूर्णतया  बाहर  है  ।  लेकिन  हमारे  समक्ष  एक  समस्या

 यह  केवल  सरकार  की  समस्या  नहीं  बल्कि  यह  सदन  की  भी  समस्या  जहां  तक  सदन  ऐसा
 सोचता  है  हम  उससे  सहमत  अंततः  सदन  के  निर्णय  का  महत्व  होता  यह  सरकार  का  निर्णय

 नहीं

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  क्या  आपके  लिए  कोई  अड़चन  है  ?

 भी  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  केवल  एक  अड़चन  निरन्तरता  उबाहरण  के

 इस  हमारे  सामने  यह  स्वर्ण  बांड  विधेयक  है  जो  कल  से  आना  था  |  हम  इस  पर  अटल  जी

 के  भाषण  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  तथा  अटल  जी  के  भाषण  के  पदचात्  वह  चर्चा  समाप्त  हो  जाएगी
 तथा  वन्य  जीव  विधेयक  है  जो  बहुत  साधारण  यदि  हम  सभी  सोच-समझकर  तो  हम  समस्त

 कार्य  को  पारित  कर  सकते  वास्तव  कोई  अड़चन  नहीं  यह  केवल  एक  आपसी  समझ
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  राम  नाईक  तथा  अन्य  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  व्यवस्था  के  प्रदन
 को  उचित  ठहराता  हूं  तथा  जहां  तक  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संबंध  हम  मूल  समय-सूची
 का  पालन  करेंगे  |

 ]

 झो  मोहन  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैंने  जो  अभी  उसके  बारे  में  क्या  हुआ  ?
 सरकार  कया  इस  पर  उदारतापूर्चवक  विचार  करने  को  तैयार  है  ?

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यह  मामला  शून्यकाल  के  दौरान  उठाना  चाहिए  उस  समय

 सरकार  इसका  उत्तर  देती  ।  हम  सरकार  को  इसका  उत्तर  देने  के  लिए  नहीं  कह  सकते  4.

 ]

 श्री  मोहन  सिंह  :  इस  पर  सरकार  आगे  वक्तव्य  दे  आप  सरकार  को  निर्देशित  कर  दें  ।

 हम  लोगों  के  सुझाव  पर  सरकार  विचार  करे  और  सोमवार  को  वक्तव्य  दे  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  संबंधित  मंत्री  से  मिलिए  और  वह  मंत्री  निश्चय  ही  आपकी  समस्या
 का  समाधान  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महौदय  :  हम  मद  संख्या  13  तथा  14  पर  आगे  चर्चा  प्रारम्भ  श्री

 अटल  बिहारी  वाजपेयी  ।

 2.34  भ०  प०

 स्वर्ण  बांड  ओर  का  निरनमोबन
 करते  के  बारे  में  सांचिध्विक  संकल्प

 तथा

 स्वर्ण  बांड  तथा  विधेयक---जारी

 ]

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  उपाध्यक्ष  मैं  स्वर्ण  बांक  और

 1993  का  स्वागत  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 पह  आवध्यक  नहीं  था  कि  इसके  लिए  अभ्यादेश  जारी  किग्रा  जाता  ।  पिछले  दो  साल  से  इस

 सदन  में  यह  सुझाव  दिया  जाता  रहा  है  कि  लोगों  के  पास  जो  सोना  एकत्र  उसे  आथिक  संकट  को

 हल  करते  के  लिए  प्रयुक्त  करने  की  दुष्टि  से  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।  लेकिन  सरकार  सही  कदम

 उठाती  है  लेकिन  सही  समय  पर  नहीं  उठाती  |  उठाती  है  तो  पूरे  मन  से  नहीं  उठाती  अधमने  होकर
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 उछ्ती सहमते-बहमते उद्ाती है । पिछले साल के बजट में एम०आर०आईज को सुविधा दीं गई थी कि वे अपने साथ ला सकते बड़ी मात्रा में हमारे देश में चोरी छिपे सोना आता भारत संसार में सबसे बड़ा सोने का बाजार बन गया लेकिन लोग सोने का मोह छोड़ते नहीं आज भी जेवरात की दुकानों में लोग भरे होते दुकानें भरी होती हैं । शादी-ब्याह में जेषघर एक आवश्यफ हिस्खा बन गये हैं । सोने की मांग है । हम तो सोना निकालते नहीं नाम-मात्र के लिए निकालते वह भी आर्थिक दृष्टि स लाभप्रद नहीं है । इसलिये उस दिशा में हम आभे नहीं बढ़ रहे हैं और एक तरह से यह ठीक भी है । दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका और रूस में बड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है और हमारे यहां चोरी-छिपे लाया जाता है | इसीलिए मैंने सुझाव दिया था कि आप एन०आऑर०आईज० को सोना लाने की इजाजत दे दें और इजाजत दी आपने बहुत अच्छा लेकिन उस समय मैंने था कि यह परसेंट ड्यूटी बहुत ज्यादा इसको कम करना उस समय सरकार ने नहीं माना । बाद में साढ़े सात परसेंट ड्यूटी कर दी गयी और उसका नतीजा यह हुआ कि जहां सरकार का अनुमान था कि तक 35 टन सोना आयेगा और मेरा अनुमान था कि टन वे दोनों अनुमान गलत निकले । देश में टन सोना साल के पहले ।। महीनों जिससे सरकार को 350 करोड़ फोरेन एक्सचेंज की उपलब्धी हुई और देश में 2,700 करोड़ रुपये का सोना आया | जब सरकार यह बाण्ड की योजना लाई है । मेरी तो इच्छा थी कि दोनों काम साथ-साथ होते चाहिये लेकिन वित्त मंत्री जी की कठिनाध्यां थीं | मैं नहीं जानता कि वे कौन सी कठिनाइयां लेकित अध यह सरकार बाण्ड की योजना तेफर आयी इस बाण्ड की थोंजना में मैं देख रहा हूं कि हिम्मत के साथ फैसले नहीं किये जा रहे सरकार 300 टन सोने का अनुमान लगा रही लेकिन किस आधार पर ”? आज देंश में कितना सोना है--तया साढ़े सात हजार टन है--मेरा अनुमान है कि हजार टन सोना भारत में है और अगर विदेक्षी आंकड़ों को देखें तो हजार टन से 20 हजार टन तक सोना वे आंकते आज गरीब भी सोना रखता सोने की पुड़िया कपड़े में लपेट कहीं न काठ को सन्दूक में या कोने में बड़ा सहेज कर रखता उस गरोब के सोने पर हमारी नजर नहीं होनी चाहिये । आड़े वक्त के लिये उसने सोना रखा हुआ है । यद्यपि सोने के दाम दुनिया में बढ़ नहीं रहे हैं औ* बढ़ेंगे भी गौर भारत में मी जो स्क््णं-प्रेमी लोग उन्हें भी समझाने की जरूरत हैं कि सोने का मोह सोने की माया में ज्यादा मत चोसी-छिपे सोना आने के रास्ते कम हो रहे भन्न सोने की मांस कम हो रही है और आपके पास उसे ऐसे काम में लाओ कि आपको भी धन मिले और राष्ट्र को भी सहायता मिले ।. उसी के लिये यह बाण्ड की योजना है और इसका किचार बहुत अच्छा है लेकिन 300 टन का इतना कम अनुमान आपने किस आधार पर क्या इसका कारण बह है कि सरकार एस सम्बन्ध में जनता को इस आन्दोलन के साथ जोड़ना नहीं वया यह आन्दोलन केवल सरकार का अफसरशाही का आन्दोलन बनकर रहेगा कि दे उसका भी जो न दे उसका भी भलाਂ । मह भाव नहीं द्ोना चाहिये ।
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 जब  मैंने  स्वर्ण  बाण्ड  के  बारे  में  सुझाव  रखा  था  तो  मेरी  कल्पना  यह  थी  कि  एक  राष्ट्रीय

 आन्दोलन  के  रूप  में  इसको  बदला  देश  गहरे  आर्थिक  संकट  में  हम  विदेशी  कर्ज  में  डूब

 रहे  हैं  और  उस  ऋण  के  कारण  हमारे  ऊपर  ऐसी  शर्तें  लगायी  जा  रही  जिनके  बारे  में  कभी-कभी

 लगता  है  कि  वे  हमारे  स्वावलम्बन  की  नीति  केਂ  खिलाफ  हमारे  स्वाभिमान  के  प्रतिकल  हैं  ।  ऐसे

 समय  आधिक  संकट  से  मुक्त  होने  के  लिये  अगर  लोगों  का  आह्वान  किया  जाए  और  यह  ठीक  है  कि

 आह्वान  के  साथ  आकषंक  शर्तें  भी  होनी  चाहिये  ।  लोग  यदि  अपना  सोना  सरकार  को  दें  तो  उसके  बदले

 में  क्या  लें  लेकिन  इस  सरकार  ने  जो  योजना  रखी  वह  पर्याप्त  आकषंक  नहीं  मैंने  पिछली  बार

 भी  कुछ  सुझाव  दिये  कल  हमारे  मित्रों  ने  भी  कुछ  सुझाव  दिये  अब  वित्त  मंत्री  जी  आ  गये

 इसलिए  मैं  उनके  सामने  रखना  चाहता  हूं  कि  यह  काम  केवल  सरकार  का  नहीं  लोगों  में

 एक  विश्वास  पैदा  करने  की  जरूरत  है  ।  लोगों  में  विश्वास  पंदा  करने  की  जरूरत  इसलिए  मैंने

 सुझाव  दिया  था  कि  एक  काउंसिल  बनानी  चाहिए--गोल्ड  काउंसिल  फार  नेशनल  प्रौसपेरिटी  ।  उससें

 गैरसरकारी  लोग  भी  रखे  जाएं  ।  प्रतिपक्ष  का  भी  उसमें  सहयोग  होना  किसानों

 के  प्रतिनिधि  और  जनप्रतिनिधि  लिए  जा  सकते  हैं  ।  50  लोगों  क्री  एक  ऐसी  परिषद  बनाई  जाए  और  वह
 लोगों  से  अपील  करे  ।  लोगों  में  एक  नया  विश्वास  पंदा  होगा  ।  उनके  मन  में  भरोसा  जमेगा  कि  सोना

 लिया  जा  रहा  है  तो  देश  की  भलाई  के  लिए  लिया  जा  रहा  है  और  सोना  वापिस  मिलेगा  ।  अब  हमने

 योजना  रखी  हमने  कह  दिया  कि  बंकों  में  जमा  कर  दें  ।  क्षमा  बंकों  की  विश्वासनीयता

 थोड़ी  कम  हुई  है  और  बंकों  के  कार्यभार  में  बड़े  सुधार  की  गृंजाइश  है  ।  आखिर  तो  बेकों  को  तस्वीर

 में  लाना  पड़ेगा  ।

 आपको  जनता  से  सीधी  अपील  करनी  मैं  तो  आशा  करता  था  कि  वित्त  मंत्री

 टेलीविजन  पर  खाली  बजट  के  समय  नहीं  ।  प्रधानमंत्री  यह  काम  हाथ  ग्रें  ले  सकते  जैसा

 गहरा  आध्धिक  संकट  उसके  अनुरूप  हम  जनता  को  उद्देलित  और  संगठित  क्यों  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ?

 हम  करने  का  प्रयत्न  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 50  लोगों  की  एक  काउंसिल  हो  ।  प्रौसपेरिटी  के  लिए  लोगों  का  आह्वान  करें  कि  आप  सोना

 दीजिए  घरों  में  सोना  पड़ा  तहखानों  में  पड़ा  वे  बिस्कुट  किसी  काम  आने  वाले

 नहीं  भाव  बढ़ेगा  कम  होने  की  संभावना  कम  होने  के  आसार  दिखाई  भी  दे  रहे  हैं  ।

 लोगों  को  प्रेरित  करें  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  सोना  दो  और  इसके  लिए  उनके  सामने  कुछ  आकर्षक  बातें

 रखनी  पड़ेंगी  ।  सोने  के  बदले  सोना  दिया  जा  सकता  वह  तो  एक  विकल्प  लेकिन  अगर  आप

 चाहें  तो  लोगों  से  कह  सकते  हैं  और  मैं  दस  साल  की  अवधि  रखने  के  पक्ष  में  दस  साल  के  लिए
 थांड  होना  चाहिए  और  लोगों  से  कहा  जाना  चाहिए  कि  दस  साल  बाद  आपको  ब्याज  मिलेगा  ।  अगर

 आप  सोना  वापिस  चाहें  तो  ले  सकते  लेकिन  अगर  वे  सोना  लेना  नहीं  चाहते  तो  सरकार  उनके

 सामने  एक  आकषंक  विकल्प  रखे  ।  मैंने  इस  संबंध  में  तीन  विकल्प  बताए  हैं  ।

 ]

 उस  सोने  के  बदले  जमीन  लेना  ।
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 जमीन  की  कीमत  बढ़  रही  मूमि  बड़ी  महंगी  होती  जा  रही  जमीन  के  दाम  और  भी

 बढ़ेंगे  ।  10  साल  या  5  साल  बाद  लोग  जमीन  खरीदना  चाहेंगे  ।  उन्हें  नगर  के  अच्छे  रथान  पर  जमीन
 देने  का  वादा  किया  जाए  सोने  के  बदले  कैंनटोनमेंट  में  बहुत  सी  जमीन  पड़ी  सुरक्षा  के  लिए
 जितनी  जमीन  आवश्यक  उसे  अपने  पास  रखकर  बाकी  जमीन  लोगों  को  दी  जा  सकती  क्या
 सरकार  ने  इस  पर  विचार  किया  है  ?

 |

 लाभ  कमाने  वाली  सरकारी  कम्पनियों  के  शेयर  लेना  !

 ]

 मैंने  उसके  डिटेल्स  बताए  हैं  ।  पब्लिक  सेक्टर  अंडरटेकिग्स  की  कुछ  कम्पनियां  बहुत  अच्छी  चल

 रही  यह  धारणा  गलत  है  कि  अब  पूरा  पब्लिक  सेक्टर  विफल  हो  गया  पूरे  पब्लिक  सैक्टर  पर

 पानी  फेर  देना  चाहिए  ।  हमारी  पार्टो  इस  विचारधारा  से  सहमत  नहीं  है  ।  जो  घाटे  में  चल  रहे  हैं
 उनके  लिए  प्रबन्ध  करना  चाहिए  ।  उनके  लिए  वकल्पिक  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।  मगर  देश  में  कई
 कम्पनियां  ऐसी  हैं  जो  बहुत  अच्छा  काम  कर  रही  हैं  और  अंतर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  की  टक्कर  में  खड़ी  हो
 सकती  हैं  ।  मुनाफा  कमा  रही  उनके  शेयर  लोग  खरीद  सकते  हैं  ।  जो  सोना  देता  है  उसको  यह  छूट
 देनी  चाहिए  कि  तुम  अगर  चाहो  तो  ऐसी  कम्पनियों  के  शेयर  खरीद  सकते  हो  ।  मैंने  तीन  ओऔपशन्स  रखे

 मैं  वित्त  मंत्री  की  सुविधा  के  लिए  अंग्रेजी  में  पढ़  देता  हूं  ।

 ]

 विकल्प  संख्या  एक--स्व्ण  बांडों  का  12  प्रतिशत  वाषिक  ब्याज  दर  पर  भारतीय  रुपये  में

 वर्तन  ।  स्वर्ण  का  मूल्य  इसके  अस्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  के आधार  पर  निर्धारित  करना  तथा  रुपये  को  सरकारी

 दर  पर  परिवतंनीय  बनाया  जाये  ।

 विकल्प  संक्या  दो--स्वर्ण  बांडों  का  केन्द्रीय  सरकार  के  पूल  की  शहरी  मूमि  में  परिवतेन  जिसका

 मूल्य  देय  धनराशि  के  बराबर  हो  ।

 विकल्प  संख्या  तीन--स्वर्ण  बांडों  का  बड़ी  तथा  लाभ  कमाने  वाली  निजी  भारतीय  कम्पनियों

 के  इक्बिटी  शेयरों  में  जो  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  निवेशकों  को  बेचे  ऐसे  शेयरों  का  मूल्य

 विकल्प  संख्या  एक  के  अन्तर्गत  देय  धनराशि  के  बराबर  हो  ।

 ]

 प्राइवेट  कम्पनियों  में  भी  सरकार  की  पुंजी  लगी  हुई  बड़ी  मात्रा  में  लगी  हुई

 उनके  शेयर  भी  सोने  के  बदले  में  दिए  जा  सकते  मुझे  लगता  है  कि  अगर  ऐसी  कोई

 आकर्षक  रखी  जाये  तो  इस  देश  में  दो  हजार  टन  सोना  इकट्ठा  करना  असम्भव  नहीं

 कठिन  जरूर  लेकिन  लोगों  को  आन्दोलित  करना  पड़ेगा  । एक  जन  आंदोलन  छेड़ना

 हम  सब  के  राजनीतिक  मतभेद  और  मामलों  में  लेकिन  भारत  १  गे  ऋण  मुक्त

 बनाता  ऐसी  स्थिति  लाने  के  लिए  अगर  लोगों  से  कहा  जायेगा  कि  जो  उनके  पास
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 सुरक्षित  सोना  पड़ा  हुआ  वे  सरकार  को  दें  और  बदले  में  उनके  सामने  कई  विकल्प  रखे  जायें  ।

 अभी  तो  कोई  विकल्प  नहीं  3  महीने  की  अवधि  दी  गई  क्यों  ?  उसके  बाद  समय  जो  रखा  गया

 वह  भी  कम  है  ।  शर्तों  आकर्षक  नहीं  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इसीलिए  जब  यह  सुझाव  शुरू  में  रखा

 गया  था  तब  ४सी  भाव  से  रखा  गया  उस  समय  देश  में  वातावरण  भी  अच्छा  था  ।  क्षमा

 यह  सही  है  कि  वातावरण  बिगड़  गया  देश  में  एक  भुठभेड़  की  राजनीति  चल  रही  लेक्नि  कुछ
 प्रशत  ऐसे  होने  चाहिए  जिन  के  समाधात  के  जिये  हम  दलगत  राजनीति  के  उपर  उठ  सकें  और  एक

 मुद्दा  ऐसा  हो  सकता  लोगों  को  सोना  देने  के  लिये  प्रेरित  करना  ।

 अगर  आप  कॉसिल  नहीं  बनाते  और  कोंसिल  का  स्वरूप  ऐसा  नहीं  बनाते  जो  लोगों  में  विश्वास

 पैदा  कर  सके  तो  फिर  बंक  के  दरवाजे  खुले  कानून  पास  हो  जिन्हें  सोना  जमा  करना

 वे  सोना  जमा  मगर  वह  बात  नहीं  बनेगी  ।

 वित्त  मंत्री  जी  यह  जो  प्रस्ताव  लेकर  आए  वह  बड़ी  गहराई  से  विचार  करके  लाए  अब

 उन्हें  हिम्मत  नहीं  हारती  सहम  कर  कदम  नहीं  उठाना  चाहिए  और  इस  संबंध  में  राष्ट्रीय
 अभियान  आरम्भ  करने  की  दिशा  में  आगे  बढ़ना  चाहिए  ।  इस  काम  में  हम  सरकार  को  पुरा  सहयोग
 देने  के  लिए  तंयार  यह  मैं  उन्हें  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 ]

 श्री  एच०  डी०  देवगौड़ा  :  आपकी  अनुमति  से  इस  सदन  में  आज

 नियमित  किए  जाने  वाले  तथा  कथित  अध्यादेश  पर  कुछ  टिप्पणियां  करना  चाह्नता  हूं  ।

 मुझे  इस  स्वर्ण  बांड  योजना  के  संबंध  में  माननीय  वरिष्ठम  सदस्य  श्री  अटल  बिहारी  व्जफेयी
 के  विचारों  को  सुनने  का  सौभाग्य  मिला  है  ।  *

 उद्देश्य  तथा  कारणों  के  कथन  में  सरकार  ने  कहा  है.कि  वहु  सरकारी  भण्डारों  में  वृद्धि  करने
 के  लिए  आम  नागरिकों  के  बेकार  पड़े  स्वर्ण  संसाधनों  को  एकत्रित  करने  के.लिए  एक  स्क्र्भ  बांढਂ  योजना
 प्रारम्भ  करेगी  तथा  प्रस्तावित  बांड  पर  आयकर  नहीं  लगेगा  ।

 सभी  उन्भुक्तियां  प्रदान  की  गई  लेकिन  क्या  यह  योजना  इस  देश  के  आम  नगमरिकों  को
 आक्ृष्ट  करेगी  अथवा  उन  क  र-अपवंचकों  को  आक्ृष्ट  जिन्होंने  इन  45  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को
 धोखा  दिया  है  ?  तथा  हम  ऐसे  लोगों  को  सभी  उन्मुक्तियां  प्रदान  कर  रहे  यह  उन  उन
 देश  प्रेमियों  क ेलिए  तोहफा  है  !  अब  वे  इस  राष्ट्र  की  अर्थव्यवस्था  के  निर्माण  में  गलत  आधिक
 नीतियों  के  द्वारा  देश  के  समक्ष  वतंमान  आधिक  संकट  का  समाधान  करने  के  लिए  निवेश  करेंगे  ।

 हमारे  वरिष्ठतम  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  के  विचारों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  मैं  उमका

 बहुत  सम्मान  करता  हूं  ।  मैं  उनको  बहुत  अघछी  तरह  से  जानता  हूं  ।  मैं  उनके  विचारों  स  असहमति
 प्रकट  करता  हूं  ।  पूरी  योजना  है  ही  केवल  इसलिए  कि  काला  धन  रखने  वाले  सोग  उस  सफेद  घन  में
 बदल  सके  ।  इससे  अधिक  यहू  कुछ  भी  नहीं  है  |  मैं  अपनी  बात  और  सीधे-साद  धब्दों  भ  कहुंगा  ।  हमने
 विगत  में  काले  धन  को  सामने  लाने  के  लिए  इस  प्रकार  की  क़ई  योजनाएं  शुरू  की  थीं  जिसमें  उस
 काले  धन  का  उपयोग  विकास  संबंधी  गतिविधियों  के  लिए  करने  हेतु  कतिपय  रियायतें  भी  दी  गई

 -
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 माननीय  जित  मंत्री  अपनी  सस्यनिष्ठा  के  लिए  जाने  जाते  जहां  तक  अर्थव्यवस्था  का  प्रधन

 वह  उसमें  एक  विशेषज्ञ  हैं  ।  मैं  न  तो उनकी  हमानदारी  अथवा  उनकी  कार्यकृशलता  पर  और  न  ही
 उनके  विशेषख्प  से  अर्थशास्त्र  के  बारे  पर  कोई  प्रदनचिन्ह  लगाना  चाहता  हूं  ।  इस  मुद्दे  पर
 मैं  बहुत  सीधे-सादे  शब्दों  में  अपनी  बात  कहना  चाहूंगा  ।

 मैं  आपसे  पूछना  चाहूंगा  कि  इससे  पिछली  योजनाओं  के  जरिए  फितना  धन  प्राप्त  किया  जा
 सका  जब  हमने  1965  मथवा  1975  की  डिसकक््लोजर  स्कीमਂ  अथवा  1981  की

 बियरर  1985-87  5-87  की  स्कीमਂ  अथवा  1991-92  वी  हाउसिंग  बंक

 स्कीमਂ  और  उससे  पुर्थ  1951  की  डिस्कलोजर  स्कीमਂ  लागू  की  थी  ?  मैं  निष्पक्षतापूर्ण  कहना

 चाहूंगा  कि  मैं  नहीं  समझता  कि  सरकार  को  इन  बांडों  से  उतना  धन  प्राप्त  हुआ  है  जितने  की  उसे
 आछए्या  थी  अथवा  जितने  धन  की  घोषणा  उन  दिनों  की  गई  थी  ।  मैं  आज  भी  इसके  बारे  में  साफ-साफ

 कहना  चाहूंगा  कि  योजना  लागू  किए  जाने  से  पूर्व  आपने  यह  सोचते  हुए  30  जनवरी  1993  को
 अध्यादेश  लाने  का  निर्णय  कर  लिया  कि  सत्र  शुरू  होने  के  पूर्व  इससे  कुछ  धन  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  ।

 कारण  कुछ  भी  मैं  सरकार  की  वास्तविक  प्रामाणिकता  पर  कुछ  भी  नहीं  कहना  चाहता  ।  जब

 सदन  की  बैठक  पिछले  महीने  की  24  तारीख  को  होने  वाली  थी  तो  वह  इसे  अचानक  क्यों  ले  आई  ?

 आप्रवासी  भारतीयों  के  योगदान  के  बारें  में  जो  कुछ  किया  गया  वह  यह  है  कि  इसमें

 पिछले  बजट  में  सरकार  द्वारा  कतिपय  लाभ  दिए  गए  थे  ।  हमारे  वरिष्ठ  नेता  बता  रहे  थे  कि  गत  वर्ष

 जो  लाभ  दिया  गया  उसके  कारण  2,500  करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  गई  ।  आज  विदेशी

 मुद्रा  आपके  अपने  ही  आंकड़ों  के  5.26  बिलियन  डालर  का  मेरे  विघार

 यह  चह  वास्तविक  विदेशी  मुद्रा  नहीं  है  जो  हमारे  निर्यात  में  हुए  सुधार  के  कारण  अर्जित  की  गई  थी  ।

 यह  केवल  विसीय  संस्थाओं  से  उधार  ली  गई  मुद्रा  के  हारा  संभव  हुआ  हमने  यह  मुद्रा  उस  खाते

 में  डाल  दी  ह ैभौर  अब  वहां  5.26  बिलियन  डालर  की  विदेशी  मुद्रा  मैं  माननीय  मंत्री  से  केवल

 एक  सीधा  प्रधन  करना  आपने  इस  अध्यादेश  अथषा  विधेयक  में  यह  गारण्टी  दी  है  कि  आज

 पांच  वर्षों  के  बाद  40  रु०  ब्याज  के  साथ  भथवा  जो  भी  लाभ  देने  की  आपकी  मंशा  सोना

 लौटाएंगे  ।  उस  विदेणी  मुद्रा  की  स्थिति  अनुकूल  न  हुई  हो  तो  क्या  आप  सोना

 लौटाने  में  सक्षम  होंगे  ?  मैं  आपसे  यह  सवाल  करना  चाहता  हूं  । आधिक  संकट  का  मुकाबला  करने  के

 लिए  यह  बात  1990-91  में  सोची  गई  थी  और  आपने  1992  के  बजट  में  इस  गोल्ड  बांड  स्कीमਂ

 को  लागू  करने  की  घोषणा  की  थी  ।  मान  पांच  वर्षों  के  जो  भी  सोना  अभी  आप  इकट्ठा

 करने  जा  रहे  हैं  या  इस  योजना  के  जरिए  आपको  प्राप्त  होने  जा  रहा  यदि  अगले  पांच  वर्षों  के

 दौरान  आपकी  घिदेशी  मुद्रा  की  उतनी  नहीं  सुधरी  जितनी  कि  आपने  आघ्या  की  तो  यह

 योजना  आपके  लिए  किस  त्तरह  से  सहायक  होगी--क्या  यह  सोना  300  टन  अथवा  400  टन  अथवा

 10000  टन  मैं  अपने  ख्यालों  और  कल्पनाओं  के  अनुसार  कोई  आशा  नहीं  करना  चाहता  ।  हमें

 कोई  निर्णय  लेना  चाहिए  |  यदि  आप  प्रत्याशित  सीमा  तक  विदेशी  मुद्रा  नहीं  उपाजित  कर  पाते  तो

 आप  स्वर्ण  बांड  धारकों  को  उनका  सोना  किस  तरह  वापस  लौटाएंगे  ?  कृपया  इस  स्थिति  को  स्पष्ट

 कीजिए  ।  यदि  आपका  उहं  श्य  स्थिति  पर  काबू  पाना  और  जब  भी  आवश्यक  हो  उस  सोने  को  विदेशी
 बेंकों  मे ंगिरवी  रख  कर  विदेशी  मृद्रा  की  स्थिति  में  सुधार  करना  है  तो  आपको  यह  अवश्य  देखना

 भ्राहिए  कि  आज  हम  जिस  संकट  का  सामना  कर  रहे  हैं  उस  पर  हम  अपनी  विकासात्मक  गतिविधियों
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 के  जरिए  विजय  पाएंगे  ।  मेरे  विचार  इससे  हमें  वह  फल  नहीं  प्राप्त  होने  जा  रहा  है  अथवा  उतना

 नहीं  प्राप्त  होने  जा  रहां  है जितने  की  आपरे  आशा  की  है  ।  यह  प्रासंगिक  नहीं  1991  और

 1992  में  स्थिति  बिलकुल  भिन्न  थी  ।  और  आप  द्वारा  विश्व  बंक  के  सामने  जाकर  उसकी  सारी

 शर्तों  को  मानकर  कर्जा  लेने  पर  चाहे  जो  भी  अन्य  टिप्पणियां  आपकी  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  थोड़े

 दिनों  के  लिए  ही  सुधरी  है  ।

 यह  बांड  स्कीमਂ  हमें  कोई  प्रमुख  अंशदान  देने  नहीं  जा  रही  अंशदायी  कारक  तो

 वह  था  जब  आप  विष्व  बंक  अथवा  अंतर्राष्ट्रीय  प्रुद्रा  कोष  के  पास  गए  थे  और  स्थिति  से  निपटने  के

 लिए  ऋण  लिया  था  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  आज  की  स्थिति  में  यह  उतना  प्रासंगिक  नहीं  है  ।

 हमें  सबको  अपने-अपने  मस्तिष्क  का  प्रयोग  करना  चाहिए  ।  क्या  हम  देश  में  काले  धन

 की  समस्या  से  निपटने  के लिए  अपनी  कराधान  संबंधी  विधियों  में  व्याप्त  कतिपय  दोषों  को  नहीं  दूर
 कर  सकते  हैं  ?  सफेद  घन  की  चोरी  काले  धन  के  रूप  में  की  जा  रही  है  जो  कार्यकारी  प्राधिकारियों

 अथवा  कराधान  संबंधी  तियमों--जिन्हें  इसी  सदन  द्वारा  पारित  किया  गया  है--को  लागू  करने  वाले

 अधिकारियों  की  असफलता  के  कारण  सभव  हो  रहा  है  ।

 मैं  एक  और  प्रइन  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  पूछता  क्या  आप  कराधान  कानून

 की  उन  सभी  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  एक  विस्तृत  विधान  लाने  पर  नहीं  सोच  सकते  हैं  जिसके

 जरिए  करों  की  चोरियां  हो  रही  हैं  ?  आज  कर  विभाग  केवल  तंग  करने  के  लिए  रह  गया  जिन

 लोगों  का  कोई  राजन॑तिक  अथवा  अफस  रशाही  प्रभाव  नहीं  है  उन्हें  इससे  कोई  फायदा  नहीं  होता  है  ।  मैं

 बिलकुल  साफ  बोलता  वे  सभी  लोग  जिन्हें--राजनेतिक  संरक्षण  प्राप्त  है--मैं  इसका

 करण  नहीं  करने  जा  कुछ  राजनीतिक  लोग  जिनके  संबंध  बड़े  घरानों  अथवा  बड़े  उद्योगपतियों

 अथवा  बड़े  व्यापारियों  से  हैं--उनके  हिंतों--कर  चोरों  का  हित--की  रक्षा  कर  रहे  हैं  और  इसमें

 अफसरशाही  भी  अपना  सहयोग  दे  रही  मुझे  अपनी  बात  स्पष्ट  दाड्दों  में  कहने  दीजिए  ।

 छोटे  लोगों  को  इससे  बिलकुल  भी  फायदा  नहीं  होने  जा  रहा  है  ?

 हम  यहां  पिछले  दो  वर्षों  से  बैठे  हुए  हैं  और  हम  कंसे  इस  सभा  के  बहुमूल्य  समय  को

 राष्ट्र  की  अथंव्यवस्था  को  सुधारने  अथवा  उन  समस्याओं  को  सुलझाने  में  लगा  रहे  हैं  जिनका  कि  हम
 आज  सामना  कर  रहे  हम  अपने  अधिकतर  समय  को  विभिन्न  अन्य  कारणों  पर  व्यतीत  कर

 रहे  हैं  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  आप  भी  ग्रामीण  क्षेत्र  से  ही  आए  हमारे  वरिष्ठतम  नेता  श्री

 बाजपेयी  महोदय  ने  यह  कड़ा  है  कि  उनका  अनुमान  यह  है  कि  इस  देश  में  लगभग  10,000  टन  सोना

 है  ।  यह  किसके  पास  है  ?  आपको  कितना  सोना  मिला  आपको  लगभग  दस  एकड़  भूमि  मिली

 होगी  ।  मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  आप  उपाध्यक्ष  हैं  और  मेरे  मन  में  आपके  प्रति  सबसे  अधिक  आदर

 किन्तु  क्या  मैं  आपसे  पूछ  सकता  हूं  कि  एक  किसान  के  रूप  में  आपके  पास  घर  में  कितना  सोना  है  ?

 मुझे  इसका  पता  नहीं  किसी  भी  ऐसे  संतद  सदस्य  के  पास  जो  ग्रामीण  क्षेत्र  से  आए  घर  में

 कितना  सोना  उनके  पास  है  ?  तब  यह  10,000  टन  सोना  कहां  पर  है  ?  यह  किसकी  देखरेख  में  रखा

 हुआ  है  ?  यह  कर  घोरों  के  पास  और  काले  धन  के  रूप  में  माफिया  गिरोह  के  उस  लोगों  ने
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 काला  घन  इकट्ठा  किया  हुआ  उन्हें  इस  देश  में  कुछ  निहित  स्वार्थों  का  समर्थन  प्राप्त  है  ।

 मरह  एक  गस्भीर  संकट  है  क्खोंकि  वे  इस  देश  की  अथंव्यवस्था  का  सस्यानाश  कर  रहे  हैं  ।

 क्या  हम  इतने  निस्सहाय  हैं  ?  क्या  हम  इतने  असक्षम  हैं  कि  इस  प्रकार  की  धोखाघड़ी
 को  नहीं  रोक  सकते  हैं  ?  भूमिगत  माफिया  गिरोह  इस  राष्ट्र  की  अर्थव्यवस्था  को  चौपट  करने  में  लगा

 :
 हुआ  है  और  हम  सभी  मूकवर्शक  ही  बनकर  रह  गए  हम  सभी  बन  चुके  हैं  और  हम  अपनी

 असहायता  का  प्रदर्शन  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  इस  पूरी  बात  पर  ही  खेद  हैं  जिसकी  इस  स्थर्ण  बांड  के  माध्यम

 से  यह  गुन्नाइश  पैदा  होती  इससे  काले  घन  को  सफेद  परिवर्तित  करने  में  सहायता  मिलती  है  ।
 इसमें  इससे  अधिक  कुछ  भी  नहीं  है  ।  इससे  स्थिति  बिलकुल  भी  सुधरने  वाली  नहीं  ह ैऔर  यदि  आप

 यह  अपेक्षा  करते  हैं  कि  देश  के  विकास  के  लिए  कुछ  और  मिलने  वाला  तो  मुझे  तो  इस  बात  पर
 लेद

 इसके  लिए  प्रयुक्त  अभिव्यम्तियों  में  से  एक  उन  कर  चोरी  करने  वाले  और

 माफिया  गिरोह  को  जो  देश  की  अथंव्यवस्था  को  कौपट  कर  रहे  हैं  उन्हें  थदि  हम  सच्चे  देशभक्त  कहकर

 पुकारते  हैं  तो  फिर  शब्दकोष  में  इसका  अर्थ  लिखा  जाना  चाहिए  ।  इतनी  कठोर  भाषा  का  प्रयोग

 करने  पर  मुझे  बहुत  खेद  होता  मैं  ये  बातें  अत्यधिक  पीड़ा  और  गुस्से  में  कह  रहा  हूं  और  पिछले

 पंतालीस  बर्षों  के.दौरान  जो  कुछ  हुआ  है  उस  पर  मुझे  वास्तव  में  ह ैऔर  फिर  उस  दौरान  सत्ता

 में  जो  कोई-भी  रहा  हो  ।

 ३3.00  म०  १०

 और  अल  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  जिन्हें  कि  अथंव्यवस्था  के  संबंध  में  वित्तीय

 मामलों  का  वृहत्त  ज्ञानਂ  उन  क्षेत्रों  को  देखने  का  प्रयत्न  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  जहां  पर  विभिन्न

 कानमों  के  अन्दर  कमियां  अपने  बजट  भाषण  में  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  बिना

 सम्पत्ति  कर  दिए  अपना  धर  बना  सकता  पहले  इसके  लिए  15  लाख  रुपए  तक  की  सीमा  निर्धारित

 आज  उन्होंमे  कहा  है  कि  कोई  सीमा  निर्धारिण  नहीं  की  गई  है  और  यदि  कोई  व्यक्ति  पांच  करोड़

 रुपए  खर्च  करके  धर  बनाता  तो  उसे  यह  छूट  मिल  सकती  यह  किसके  लाभ  के  लिए  है  ?  मैं

 यह  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  मात्र  एक  ही  घर  2  करोड़  रुपए  खर्च  करके  बनाना  चाहता
 तो  उसे  सभी  छूट  मिल  सकती  हैं  |  यही  वह  मार्ग  है  जिससे  हम  समाज  के  प्रभावशाली  लोगों  के

 हितों  की  रक्षा  करने  जा  रहे  हैं  न  कि  किसी  वास्तव  में  गरीब  व्यक्तित  अथवा  मध्यम  श्रेणी  के  किसी

 व्यक्ति  अथवा  कम  आय  वर्ग  वाले  किसी  व्यक्ति  के  हितों  की  रक्षा  कर  रहे  हैं  |  वे  यहां  केवल  अपने

 ही  हितों  की  रक्षा.करने  के  लिए  आए  हैं  ।

 इसलिए  मैं  उनसे  इस  मामले  को  देखने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  पिछले  बजट  भाषण  में  उन्होंने

 इस  सभा  को  यह  पक्का  आद्वासन  दिया  था  कि  बे  पूरे  कर  ढांचे  की  पुनरीक्षा  करने  का  प्रमत्न  करेंगे  ?

 चेलियाह  समिति  ने  क्या  कहा  है  ?  वित्त  विभाग  द्वारा  स्वर्ण  बांड  योजना  की  घोषणा  के  समय  इसके

 संक्षिप्त  लाभों  को  भी  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  ।

 मैं  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  क्योंकि  मैं  अजठ  पर  सामान्य  चर्चा  के  समय  बोलूंगा  ।

 किन्तु  इस  संघंध  में  मैं  उनसे  केवल  यही  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  ऐसे  समाजविरोधी  तस्वों  अथंबा  उन
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 लोगों  को  जिन्होंने  सोना  अथवा  अन्य  कोई  चीज  एकत्रित  की  हुई  है  उन्हें  रियायत  नहीं  मिलनी

 चाहिए  अथवा  जो  भी  हो  ऐसे  .
 लोगों  को  ५।ले  घन  को  सफेद  धन  में  परिवर्तित  करने  का  लाभ  नहीं

 दिया  जाना  जब  वे  विस्तृत  विधान  ही  प्रस्तुत  करते  हैं  तो  कृपया  उन्हें  अपने  दिमाग  का

 इस्तेमाल  करने  दिया  जाए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  उपाष्यक्ष  महोदय  का  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के

 लिए  धन्यवाद  करता  हूं  और  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०बो०  चजशेलर  :  उपाध्यक्ष  मैं

 विवाद  हें  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  का  आभारी  हूं  ।  अधिकांश  सदस्यों  ने  योजना  के  प्रस्तुतीकरण  में  हुए
 विलम्ब  और  अध्यादेश  की  आवश्यकता  के  प्रश्न  को  उठाया  है  ।

 मैं  आपको  याद  दिला  दूं  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वर्ष  1992-93  के  बजट

 भाषण  में  यह  संकेत  दिया  था  कि  सरकार  एक  मजबूत  सरकारी  स्वर्ण  मंडार  के  उद्दं  श्य  से  स्वर्ण

 इकट्ठा  करने  हेतु  स्वर्ण  बांड  योजना  पेश  करेगी  और  स्वर्ण  इकट्ठा  करने  के  कतिपय  प्रस्ताव  भारतीय

 रिजवबे  बंक  के  पास  विचाराधीन  हैं  ।  स्वर्ण  बांडों  को  सरकारी  बांडों  के  रूप  में  जारी  करने  का

 निर्णय  लिया  गया  था  ।  तब  तक  विधान  और  प्रस्तावित  योजना  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  सकेगा  चूंकि
 संसद  का  शीतकालीन  सत्र  पहले  ही  समाप्त  हो  चुका  इसलिए  विलम्ब  का  वास्तविक  कारण  यह

 इस  प्रकार  से  राष्ट्रपति  महोदय  ने  3।  1993  को  एक  अध्यादेश  जारी  किया  और  आज

 हम  इसी  अध्यादेश  को  विधान  में  परिवर्तित  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  महोदय  जो  इस  सभा  के  वरिष्ठ  सदस्य  इस  योजना  का

 स्वागत  किया  है  और  कई  उपायों  का  सुझाव  भी  दिया  है  ।  किन्तु  वे  योजना  जिसकी  सरकार  ने  पेशकश

 की  सिद्धान्ततः  सहमत  हैं  ।  किन्तु  जैसाकि  उन्होंने  सुझाव  दिया  हमें  इस  प्रक्रिया  को  राष्ट्रीय

 आंदोलन  के  रूप  में  अपनाना  जँसाकि  आपने  विधेयक  से  देखा  हमने  सीमित  गुंजाइश  ही  रखी

 है  ।  सुझावों  का  स्वागत  यह  एक  सीमित  अवधि  के  लिए  ही  चूंकि  अंधदान  आरंभ  हो  चुका

 यह  केवल  तीन  महीने  के  लिए  ही  है  और  हम  इस  अवधि  को  बढ़ा  भी  सकते  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  उन्होंने  कहा  कि  यह  योजना  इतनी  अधिक  आकर्षित  करने  वाली  नहीं  है  ।

 उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  सरकार  ने  जो  ब्याज  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  उसके  बदले  में  अंदादाता  को

 भूमि  अथवा  कोई  स्थल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  एच०डो०  देवगौड़ा  :  शहरी  भूमि  दी  जा  सकती  है  किन्तु  ग्रामीण  भूमि  नहीं  दी  जानी

 चाहिए  ।

 क्रो  एम०वो०  चरप्रवेखर  मूति  :  यही  कारण  है  कि  मैंने  कहा  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  मामले  में  भी  उन्होंने  एक  रास्ता  सुझाया  सिद्धान्ततः  हम  विनिवेश

 करते  के  लिए  सहमत  हो  गए  जब  कभी  सरकारी  उपक्रम  अच्छा  कार्य  करने  लगेंगे  तो  उन्हें  भी

 इन  स्वर्ण  बांडों  में  अंशदान  करना  चाहिए  ।  ये  बांड  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  बहुत  अच्छी  निजी

 कम्पनियों  में  परिवर्ततीय  होने  चाहिएं  ।  जेसाकि  आपने  पहले  ही  कहा  है  कि  हमने  जो  गुंजाइश  रखी
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 है  वह  सीमित  ही  है  और  इसका  उहं इय  भी  सीमित  ही  थदि  यह  योजना  अच्छी  साबित  हो  जाती
 तो  निस्संदेह  ही  हम  देश  हिल  में  अधिक  विस्तृत  योजना  और  सुझावों  की  पेशकश  करेंगे  ।

 उन्होंने  एक  महत्त्वपूर्ण  प्रषन्तन  जिसका  उल्लेख  भी  किया  है  वह  यह  कि  पांच  साल  की  अवधि

 बहुत  कम  है  और  यह  कम  से  कम  दस  वर्ष  की  होनी  चाहिए  ।  हमें  याद  है  कि  पहले  भी  भारत  सरकार

 ने  तीन  बार  स्वर्ण  बांड  जारी  किए  थे  ।  वर्ष  1962  में  6.5  प्रतिशत  ब्याज  दर  पर  स्वर्ण  बांड  जारी

 किए  गए  थे  जो  ।5  वर्षों  के लिए  वंध  थे  ।  इसके  बाद  1965  में  7  प्रतिशत  की  दर  पर  स्वर्ण  बांड

 जारी  किए  गए  थे  यह  भी  ।5  वर्षों  के  लिए  थे  हमने  इन  दोनों  बार  स्वर्ण  में  अदायगी  नहीं  की  बल्कि

 हमने  नकद  भुगतान  किया  लेकिन  इसके  प्रति  जनता  ने  अधिक  उत्साह  नहीं  1962  के

 स्वर्ण  बांडों  के  मामले  में  हम  केवल  8.62  टन  स्वर्ण  एकत्र  कर  सके  जबकि  1965  में  हम  केवल  3.2
 टन  स्वर्ण  एकत्र  कर  सके  बाद  में  सरकार  ने  196  5  में  राष्ट्रीय  रक्षा  स्वर्ण  बांड  शुरू  किए  थे  वह  भी
 15  वर्षों  के  लिए  थे  ।  हम  केवल  13  टन  स्वर्ण  एकन्र  कर  पाए  इस  मामले  में  जितना  स्वर्ण  जमा

 किया  हमने  उसे  ब्याज  सहित  लौटाया  क्योंकि  बढ़ी  हुई  अवधि  के  लिए  कभी-कभी  अंशदाता  इसे
 निवेश  करने  का  भी  इच्छुक  नहीं  मैं  कह  सकता  हूं  कि  पूर्व  मामलों  हमारे  द्वारा  दी  गई  ब्याज
 की  भी  आकर्षक  थी  ।  लेकिन  इस  वर्तमान  मामले  में  हम  40  २०  प्रति  ग्राम  दे  रहे  हैं  और
 स्वर्ण  का  मूल्य  भी  बढ़  जाएगा  ।

 इस  सदन  के  एक  अन्य  वरिष्ट  श्री  देवगौड़ा  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यह  केवल  काला  धन
 जमाखोरों  की  मदद  के  लिए  सरकार  काले  धन  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कटिबद्ध  हर
 कीमत  पर  और  ययाशक्ति  और  दुृढ़ता  से  हमने  स्थिति  का  मुकाबला  किया  है  और  हमारा  यह  प्रयास
 जारी  है  ।  हमारे  कानून  कठोर  हैं  और  हम  उन  सब  का  दृढ़ता  से  पालन  कर  रहे  हैं  जो  इन  कानूनों  के
 अन्तर्गत  किया  जा  सकता  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  काले  धन  की  उत्पत्ति  स्वर्ण  और  धांदी  की

 तस्करी  के  कारण  होती  यह  कर  चोरी  के  कारण  होती  है और  आपको  याद  होगा  और

 सदन  को  भी  इसकी  भली-भांति  जानकारी  है  कि  अभी  हाल  ही  में  हमने  कानूनी  रूप  से  स्वर्ण  के आयात

 की  अनुमति  दी  है  और  इसके  आयात  में  वृद्धि  हुई  अभी  तक  हमने  127.82.  टन  स्वर्ण  आयात  पर

 विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  288  करोड़  रुपये  का  शुल्क  एकत्रित  किया  है  |  इस  योजना  की  अच्छी  प्रतिक्रिया  है
 चांदी  के  मामले  में  भी  यह  उत्साहवर्धक  रहा  है  और  इसके  अतिरिक्त  मैं  तस्करी  के  आंकड़े  देना  चाहता

 हूं  ।  तस्करी  में  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  की  कमी  हुई  वर्ष  1990-91  में  सोने  की  तस्करी  5.8

 टन  1991-92  में  यह  4.6  टन  थी  और  199  2-93  जनबरी  तक  यह  केवल  1.8  टन

 आप  देख  सकते  हैं  कि  तस्करी  में  काफी  गिरावट  आई  है  और  यहां  तक  कि  सोने  की  कीमतों  में  भी

 गिरावट  आई  मैं  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  यह  काले  घन  पर  नियन्त्रण  रखने  और  तस्करी  को  रोकने

 के  लिए  किए  गए  आध्िक  उपायों  में  से  एक  हमने  ऐसा  करने  के  ईमानदारी  से  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 हमने  शुरुआत  की  है  और  हम  इसे  जारी  रखेंगे  श्री  देवगोड़ा  ने  बताया  है  कि  पहले  वाली  योजनाएं
 उचित  प्रकार  से  नहीं  चल  रही  हैं  और  सरकार  स्वेच्छिक  रूप  से  प्रकट  करने  की  योजना  के  अन्तर्गत

 कुछ  भी  हासिल  नहीं  कर  पाई  ।  यह  सत्य  नहीं  1975  में  उद्धाटन  की  योजना  के  अन्तर्गत

 हमने  लगभग  746  करोड़  रुपये  अजित  किये  थे  और  1981  में  धारक  बांड  योजना  के  अंतर्गत  हमने
 964  करोड़  रुपये  अजित  किये  थे  ।  यहू  राशि  कोई  कम  राषि  नहीं  है  ।  हमने  इस  राशि  का  उपयोग

 देश  के  विकास  हेतु  किया  है  ।
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 भी  एच०डी०  देधगौड़ा  :  यदि  माननीय  मन्त्री  जी  एक  मिनट  के  लिए  रुके  तो  मैं  कुछकहना  चाहता
 हूँ  ।  मैं  उनका  कीमती  समय  नहीं  लेसा  ।  आपकी  अपनी  ऐजेंसी  जोकि  बांछ  समिति  मे  काले
 धन  का  एक  लाख  करोड़  रुपये  किया  और  विभिन्न  अन्य  समितियों  का  काले  धन  का

 आकलन  75,000  करोड़  से  एक  लाख  करोड़  रुपये  लक  का  यह  आकलन  आपकी  अपनी  सरकारी

 एजेन्सियों  द्वारा  दिया  गया  है  और  वसूली  500  से  600  करोड़  रुपये  की

 भ्रो  एम०घो०  चस्रशेसर  सृति  :  इस  स्थिति  मैं  समितियों  के  प्रतिवेदन  पर  टिप्पणी

 नहीं  करना  चाहता  ।  मैं  अपने  आपको  केवल  इस  विधेयक  तक  सीमित  रखूंगा  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है
 कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  में  भाग  लिया  मैं  उनके  द्वारा  उठाए  गए  दो  महत्वपूर्ण  प्रशनों  में  से

 एक  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  संविधिक  पभ्रस्तात्  के  श्री  भागंव  ने  पूछा  है  कि  स्वर्ण

 आम  षण  क्यों  नहीं  स्वीकार  किये  जाते  ।  यह  अव्यव्रहारिक  है  और  इससे  निवेशक  और  भारतीय.रिजवं

 बेंक  के  बीच  कई  जटिलताएं  उत्पन्न  हो  जायेंगी  क्योंकि  स्वर्ण  की  शुद्धता  रिजवं  ब॑  क  द्वारा  आंकी  जाएगी
 और  भारतीय  रिजवं  बंक  इससे  आदवस्त  होना  चाहिए  ।  यह  व्यवहाय  नहीं  उन्होंने  तो  यह  भी

 सुझाव  दिया  है  कि  समय  सीमा  बढ़ायी  जाए  ।  जैसाकि  मैंने  बताया  है  कि  शहरों  में  भूमि  देना  एक  तरह
 का  प्रोत्साहन  हैं  इस  सदन  के  एक  वरिष्ठ  सदस्य  श्री  शरद  दिधे  ने  सुझाव  दिया  है  कि  न्यूनतम  अंशदान

 सीमा  को  कम  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  500  ग्राम  की  न्यूनतम  सीमा  को  100

 ग्राम  निर्धारित  करते  हैं  तो  रिजवं  बंक  का  आंकलन  है  कि  यहां  75,000  निविदाकर्ता  होंगे  ।

 यदि  यह  सीमा  100  ग्राम  निर्धारित  की  जाती  है  तो  कसौटी  प्रक्रिया  पर  3  वर्ष  से  अधिक

 समय  लगेगा  और  इसलिए  यह  व्यवहारिक  नहीं  है  इसकी  समीक्षा  योजना  के  आरम्भ  होने  के  परचात्  की

 जा  सकती  है  ।

 मैंने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  काला  बाजारी  और  तस्करी  में  काफी  गिराबट  आई  है  |  श्रीमत

 मालिनी  भद्टाचार्य  ने  इस  प्रस्ताव  के  पेश  करने  पर  विलम्ब  के  बारे  में  कहा  मैंने  पहले  ही  बता

 दिया  है  कि  अध्यादेश  क्यों  जारी  किया  गया  है  और  इस  स्थिति  में  ऐसा  क्यों  किया  गया  है'**

 श्रोमती  मालिनी  भट्टाचायं  :  मेरा  प्रदन  जल्दबाजी  के  बारे  में  थाम  कि  विलम्ब

 के  बारे  में  ।

 श्री  एम०वी०  चरद्रशेजर  सू्ति  :  मैं  अपनी  भूल  सुधारता  हूं  ।

 श्रीमती  सालिसो  भट्टाचार्य  :  मैंने  ऐसे  उपाय  की  आवध्यकता  के  बारे  में  भी  पूछा  है  जिसके

 बारे  में  आ।ने  बताया  नहीं  काले  धन  के  स्वामियों  की  मदद  करने  के  आप  इस  विधेयक  से

 क्या  प्राप्त  करने  की  आशा  करते  हैं  ?

 श्री  एम०थो०  चसाशेलर  मृति  :  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्दं  ध्य  देश  में  उपलब्ध  स्वर्ण  भण्डार

 का  उपयोग  कराना  है  श्री  शरद  दिधे  और  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  ने  कहा  है  कि  वर्तमान  में  हमारे
 पास  350  टन  का  सोने  का  भण्डार  है  और  भारतीय  रिजवं  बंक  के  आगे  के  लेनदेन  के  लिए  यद्द  काफी

 आऑंसती  मालिनी  भट्टाचाय  :  ये  मेरे  धष्द  नहीं  यह  बात  श्री  मममोहन  सिंह  जी  के  बजट

 भाषण  में  से  ली  गयी  है  ।  उन्होंने  स्वयं  कहा  था  कि  हमारे  पास  काफी  भण्छार  हैं  ।
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 का  मुख्य  उद्देश्य  भण्हार  को  और  बढ़ाना  है  ।  इस  योजना  के  कुछ  लाभ  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 जी  के  अनुमान  के  अनुसार  देश  में  1,000  टन  सोने  की  भारी  मात्रा  उपलब्ध  है  मैं  उस  सीमा  तक  नहीं  :

 जाना  चाहता  ।  यदि  हम  200  टन  सोना  ब्याज  देय  पर  5  वर्षों  के  लिए  प्राप्त  कर  पाए  तो  यह  800

 करोड़  रुपये  का  बैठता  इससे  खजाने  को  लगभग  5,500  करोड़  रुपये  का  लाभ  यदि  यह

 अनुमान  कुछ  कम  मास  !00  टन  हो  तो  भी  हम  2750  करोड़  रुपये  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 इन  लाभों  के  हम  इस  अतिरिकक्त  स्वर्ण  भण्डार  का  उपयोग  सस्ती  दर  पर  ऋण

 जुटाने  में  कर  सकते  हैं  भौर  उसे  अधिक  अ्याज  वरों  पर  दे  सकते  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मानतीय

 सदस्य  जिन्होंने  संविधिक  संकल्प  पेश  किया  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इसे  वापस  ले  लें  और

 राष्ट्रीय  विकास  के  हित  में  विधेयक  का  समर्थन  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपके  लिए  बहुत  कम  समय  है  इसलिए  कृपया  संक्षेप  में

 कहिएगा  ।

 ]

 श्री  गिरधारों  लाल  भागंब  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  खेद  के  साथ  कहना

 पड़  रहा  है  कि  यदि  मैंने  कोई  बात  कही  होती  और  माननीय  मंत्री  जी  न  मानते  तो  मुझे  दुख  नहीं  होता
 लेंकिन  जिनकी  प्रेरणा  वाजपेयी  जी  ने  जो  बात  कही  उसके  आधार  पर  जो  बिल  लाया  गया  और

 जिसके  कारण  देश  संकट  से  माननीय  वाजपेयी  जी  के  कथन  के  उसकी  बात  को  माननीय

 मंत्री  जी  ने  नहीं  इसका  मुझे  हृदय  से  दुख

 अब  माननीय  मंत्री  जी यह  बात  कहकर  कि  विपक्ष  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 वाजपेयी  जी  केवल  हमारी  पार्टी  के  ही  नेता  नहीं  पूरे  देश  के  नेता  यह  बात  सत्य  है  कि  आप

 जो  सोना  लेने  जा  रहे  हैं  यह  पुरुषों  के  पास  तो  होता  नहीं  यह  सोना  महिलाओं  के  पास  होता  है

 और  वह  लॉकर  में  रखती  कहीं  और  छिपाकर  रखती  हैं  ।

 श्रीमती  भाधना  चिललिया  :  यह  तो  आप  व्यंग्य  कर  रहे  हैं  ।

 क्री  गिरभारी  लाल  भागंज  :  क्योंकि  जब  लड़कियों  की  दादी  होती  है  तो  माता  पर  ज्यादा  बोक्ष

 होता  बहन  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  ।
 अब  उनसे  सोना  निकलवाना  हमारा  उनको  जाकर

 समझाना  बहुत  मुश्किल  हमने  तो  कल/बहुत  कोक्षिश  की  कि  समझाएं  श्रीमती  जी  पर  उनकी

 समझ  में  महीं  माननीय  मंत्री  जी  की  बात  हमने  बताई  और  कहा कि
 देवी  जी  मान  जाओ  तो

 उसने  कहा  कि  नहीं  मानती  ।  अब  माननीय  मंत्री
 जी

 को  मैं  कंसे  समझाऊ  ओर  वित्त  मंत्री  जी

 मनमोहन  सिंह  जी  को  कैसे  समझाऊ  कि  आप  भाभीजी  को  इस  बात  पर  महीं  समझा  सकते  कि  सोना

 जमा  करा  दें  ।  वह  तो  नहीं  मैं  दावे  क ेसाथ  कह  सकता  हूं  ।  तो  मेरा  निवेवम  यह  है  कि  सोने

 को  जमा  कराने  का  संबंध  सीधा  महिलाओं  से  है  और  महिलाओं  के  जेवर  उतरवाना  या  लॉकर  में  से

 जेबर  निकलवाकर  जमा  करवाना  बड़ा  मुश्किल  काम  मैं  भी  स्वागत  तो  करता  हूं  पर  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  29  फरवरी  1992  को  जब  केस्द्रीय  बजट  आग्रा  तब  मतमोहन  सिंह  जी  ने  यह  बात

 कही  थी  और  उन्होंने  छूट  भी  दी  थी  पांच  किलो  सोना  बिदेश  से  लाने
 की

 ।  उस  समय  यह  हालत  थी
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 कि  विदेशों  से  और  अंतर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  से  आपने  जो  कर्जा  लिया  था  म  तो  उसकी  किद्त  आपसे  चुक
 पा  रही  थी  और  न  उसका  ब्याज  चुक  पा  रहा  था  ।  मैं  वहां  पर  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि आप  इस
 बिल  को  देर  से  लाएं  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  ।  आप  कहेंगे  कि  हमने  पहले  भी  ऐसा  कुछ  कर  लिया

 है  और  आप  स्वयं  मानेंगे  कि  रिजल्ट  अच्छा  नहीं  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसके  लिए  भावना

 जगाने  वाला  व्यक्ति  वह  सोना  निकलकर  आ  जाएगा  और  मैं  याद  विलाना  चाहता  हूं  कि

 लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  ने  और  हमारे  एक  पूर्व  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जिस  समय  पाकिस्तान  और  चीन
 से  युद्ध  हुआ  उस  समय  देश  भावना  जगाई  ।  मुझे  अपनी  बात  खत्म  करने  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  3.30  बजे  तक  खत्म  करना  है  ।

 ]

 आप  पहले  ही  यह  सब  बातें  कह  चुके  हैं  ।

 ]

 आर  गिरधारी  लाल  भागंब  :  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  देश  भावना  जगाने  वाली  बात  हो  जिससे

 जन  आंदोलन  के  रूप  में  लोग  सोना  जमा  यह  भावना  जब  पूर्व  प्रधान  मंत्रियों  ने  जगाई  तो

 महिलाओं  ने  अपने  जेवर  अपने  मंगलसूत्र  उतारकर  सरकार  को  दे  दिए  कि  मुफ्त  में  ले

 जाओ  और  इसी  कारण  आप  पाकिस्तान  और  चीन  से  पीछे  नहीं  हटे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  भावना

 नहीं  जगी  और  समथ  अपर्याप्त  है  तथा  लोगों  में  सुरक्षा  की  भावना  भी  नहीं  है  कि  यह  सोना  वापस  होगा
 कि  नहीं  वह  भावना  भी  आज  तक  नहीं  जगा  पाए  इसलिए  माननीय  वाजपेयी  जी  ने  जो  स्वर्ण

 बांड  परिषद्  की  बात  कही  है  ।  और  जिन  चार  बातों  के  बारे  में  कहा  है  कि  बिल  में  इन  चार  बातों

 को  समाप्त  कर  दिया  उसे  माननीय  मंत्री  जी  ने  नहीं  माना  मेरा  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी

 से  निवेदन  है  कि  उन  चारों  बातों  को  भी  उन्हें  मान  लेना  चाहिए  और  स्वर्ण  बांड  की  एक  आधिक

 योजना  सदन  में  लानी  चाहिये  ।  इसके  साथ-साथ  समय  बढ़ाने  की  भी  बहुत  जरूरत

 मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  भारतवर्ष  में  30  हजार  करोड़
 किलो  सोना  निजी  लोगों  के  पास  है  जो  दुनियां  में  सबसे  अधिक  है  ।  इसके  अलावा  ब्रिटेन  में  बसे  हुए
 प्रवासी  भारतीय  लोगों  के  पास  भी  काफी  सोना  जमा  मैं  आपसे  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  जब

 भारत  में  30  हजार  करोड़  किलो  सोना  निजी  लोगों  के  पास  है  तो  उसका  बेहतर  उपयोग  तभी  हो
 सकता  है  जब  आप  इन  चारों  बातों  को  मान  जिनका  हवाला  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  दिया

 आडिनेस  का  मैं  इसलिए  करना  चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  आडिनंस  राज  को  इस  देश  में

 कायम  करना  चाहती  है  और  बिल  के  सम्बन्ध  में  यह  मानता  हूं  कि  इसमें  सम्पूर्ण  बातों  को  शामिल
 करके  नहीं  लाया  गया  मगर  मैं  इस  बिल  की  भावना  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  हम  सब  लोगों
 में  इस  बिल  का  स्वागत  किया  हमारे  वाजपेयी  जी  द्वारा  जो  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  आपके  सामने

 रखे  गए  वे  काफी  महत्वपूर्ण  इसलिए  मैं  अध्यादेश  का  तो  विरोध  करता  हूं  लेकिन  चाहता  हूं  कि
 सरकार  एक  संपूर्ण  बिल  कुछ  समय  बाद  ही  इस  सदन  में  जिसमें  उन  सभी  सुझावों
 का  समावेद्या  जो  यहां  आपके  सामने  दिये  गये  ।  बहू  संम्पूर्णं  बिल  इसी  सत्र  में  कभी  लाया  जा  सकता
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 है  ।  इसी  प्रार्थना  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  समय  देने  के  लिये  आपको  धन्यवाद

 देता  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  के  प्रस्ताव  को  सभा  में  मतदान  के  लिए
 रखता  हूं  ।

 ह

 प्रशन  यह  है  कि  :

 राष्ट्रपति  द्वारा  3।  1993  को  प्रस्यापित  स्वणं  बाण्ड

 और  1993  (1993  का  अध्यादेश  संख्या  22)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  हम  विधाराथ॑  प्रस्ताव  को  विधेयक  पर  बिचार  किये  जाने

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  श्री  गिरधारी  लाल  प्रो०  रासासिह  रावत  और  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  द्वारा

 तीन  संशोधन  पेश  किये  गये  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  गिरधारी  लाल  प्रो०  रासा  सिंह  रावत  और  श्री  दाऊ

 दयाल  जोशी  द्वारा  विधेयक  पर  विचार  किए  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  पेषा  किए  गए  संशोधन  सं०

 1,  5  और  9  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  सं  ),  5  और  9  मतदान  के  लिए  रखे  गए  और  अस्थीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  विधेयक  पर  विचार  किए  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  सभा  में

 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रदन  यह  है  कि  :

 स्वर्ण  बाण्ड  के  अभिदाताओं  को  कतिपय  उन्मुक्तियों  और  ऐसे  बाण्डों  के  संबंध  में

 प्रत्यक्ष  कर  से  कतिपय  छूटों  के  लिए  तथा  उससे  संसकक्त  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्थोीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सैम्पद  शहाबुद्दीन  के  संशोधन--उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 श्ंड  2  से  6  तक  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 191



 तथा  छटरे  विवेधक
 “  1993

 न  OI OS SE ३७-३५  पतन
 खंड  2  से  6  विधेवक  में  जोड़े दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रवन  यह  है  :

 खंड  1,  अधिनियमन  प्रस्तावना  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का

 अंग  बने  ।  हे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ।,  अधिनियमन  प्रस्तावना  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 शी  एम०वी०  चमारोलर  मूर्ति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 विधेयक-फरित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 )

 हु

 क्री  राम  कापसे  :  जब  मैंने  सेंच री  रेयान  गैस  रिसाव  के  बारे  में  एक  प्रश्न  उठाया  तो

 अध्यक्ष  महोदय  का  यह  निर्देश  हुआ  कि  संबंधित  मंत्रीਂ  को  इसके  बारे  में  बक्सब्म॑  देना  चाहिए  ।  अब

 मंत्री  महोदय  यहीं  परे  उनसे  देने  का  अनुसेष  करता  हूं  ।  यह  प्रशन  परसों  उठाया

 गया  था  ।

 विज्ञान  और  प्रौधोगिकी  मंत्रालय  घिभाग  और  महासागर  विकास  में

 राज्य  मंत्रो  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  यदि  सभा  को

 कोई  आपत्ति  न  तो  माननीय  मंत्री  अपना  वक््तख्य  देना  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  3.30  म०प०  शुरू  किया  जाएगा  जब

 आपने  इसे  स्थगित  करना  तो  माननीय  सदस्यों  ने  इस  पर  गम्भीर  आपत्ति  व्यक्त  की  थी  |  अब

 इसे  3.30  म०प०  पर  शुरू  किया  जाएगा  ।  मंत्री  विवरण  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 क्री  सोसनाथ  थटर्जोਂ  )  :  इस  विधेयक  पर  विभाजन  के  बारे  में  क्या  स्थिति

 है  ?

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  हो  गया  ।

 )

 झी  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैंने  विभाजन  के  बारे  में  पूछा  यह  सम्पन्न  कैसे  हुआ  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सब  कुछ  हो  थद्ना  था  ।
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 श्री  सोमनाथ  श्टर्जो
 :  नहीं  हमने  विभाजन  की  मांग  फी  हम  उसी  के  इन्तजार  में

 हैं  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सदन  इससे  सहमत  है'“'तो  माननीय  मंत्री  बक्तब्य  दे  सकते  हैँ  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  विधेयक  पारित  कर  दिया  गया  है  ?

 उपाध्यक्ष  :  हां  ।

 )

 श्री  सतेमनाथ  लटर्जो  :  क॑से  ?

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  किसी  ने  उचित  समय  पर  किसी  त*ह  के  विभाजन  की  मांग  नहीं  की  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  कृपया  टेप  चलवाइए  ।  हमने  विभाजन  की  मांग  की  थी  ।  यह  से  हो
 सकता  है  ?  कृपया  टेप  चलवाहइए  ।  )

 थी  ए०  चार्ल्स  :  विधेयक  पारित  हो  चुका

 भी  रमेश  चेन्तिसला  :  यह  क्या  हो  रहा  है  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यदि  उनका  यही  रवैय्या  तो  मैं  विभाजन  पर  जोर  देता  हूं  ।  कृपया
 टेप  चलवाएं  ।  मुझे  विभाजन  के  लिए  जोर  देने  का  अधिकार  इससे  हंका>*  कैसे  किया  जा  सकता

 है  ?  यदि  सत्तारूढ़  दल  का  यही  रखवंय्या  तो  मैं  विभाजन  पर  बल  देता  हूं  ।  कृपया  टेपਂ  चलवाएं  ।
 यदि  आए  हमारी  बात  नहीं  सुत  सके  हों  तो  कृपया  इस  पर  पुनः  गौर  करे  ।  यह  तरीका  नहीं  मैं

 अपने  अधिकार  को  यूं  छोड़ने  वाला  नहीं  )

 श्री  रास  नाईक  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  आप  उनकी  बात  सुन  चुके
 हैं  अथवा  नहीं  इसका  निर्णय  आप  *,र  सकते  हैं  ।  इससे  पहले  आपने  घोषणा  की  थी  कि  3.30

 बजे  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  शुरू  हो  जाएगा  ।  इसे  आरम्भ  किया  जाए  ।  इसी  यदि
 आपकी  इच्छा  तो  आप  उन  सभी  बातों  पर  भी  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  लटठजों  :  मैं  विभाजन  की  प्रतीक्षा  में  चूंकि  आपने  मुझे  बुलाया  अतः
 मैंने  यह  सोचा  कि  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  शुरू  हो  जाने  क ेकारण  सोमवार  को  मतदान  होगा  ।
 इसमें  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  आरम्भ  विधेयक  पर
 सोमवार  को  मतदान  कराया  जाए  ।  सोमवार  को  मतदान  कराने  पर  मुझे  कोई  आपनि  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इसमें  कोई  कमी  आई  तो  हमें  उसे  दूर  करना  चाहिए  ।

 श्री  सोमनाथ  बटर्जी  :  कृपया  इसकी  जांच  पड़ताल  मैं  इसका  निर्णय  आप  पर  पोड़ता

 हूँ
 |
 परन्तु  कृपया  यह  देखें  कि  हमारे  अधिकार  न  छीन  लिए  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  माननीय  मंत्री  यक्तब्य  देना  चाहते  सदन  की  राय  के

 अनुसार  उन्हें  अपना  वक्तव्य  अभी  देना  चाहिए  अथवा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के  बाद  में  ?
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 भो  राम  माईक  :  पहले  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  आरम्भ  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तो  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  आरम्भ  करते  माननीय  मंत्री
 अपना  वक्तव्य  उसके  बाद

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  :  यदि  सदन  इससे  सहमत  हो
 तो  मैं  अपना  वक्तव्य  अभी  देने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अपना  वक्तव्य  देने  के  लिए  तैयार  परन्तु  इसी  समय

 माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  शुरू  किया  जाए  ।

 श्री  राम  कापसे  :  मैंने  3.25  बजे  गैस  रिसाव  के  बारे  में  एक  प्रषन  किया  उस

 समय  मुझे  इन्तजार  करने  के  लिए  कहा  गया  था|  अब  मैं  मंत्री  महोदय  से  वक्तव्य  देने  का  अनुरोध
 करता  हूं  ।

 थो  चेन्निततला  :  आपने  केवल  उसका  उल्लेख  किया  हमें  भ्रमित  न

 )

 ]

 श्री  नीतीह्  कुमार  :  एफ  बार  बी०ए०सी०  में  यह  बात  हो  गई  थी  कि  प्राईवेट  मैम्बसे

 बिल  साढ़े  चार  बजे  होगा  |  आपने  पाइईंट  आफ  आड््डर  को  होल्ड  किया  और  साढ़े  तीन  बजे  से  प्राईवेट
 मैम्बसं  बिल  लिया  ।  अब  इसके  बाद  आप  कोई  दूसरा  बिजनस  लेते  हैं  तो आप  ही  रूलिंग  को  तोड़ेंगे  ।

 "+
 )

 ]

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  ठीक  है  ।  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  का  शुरू  करते  हैं  ।

 )

 ओी  अनिल  बसु  :  इस  सदन  के  चार  सदस्यों  ने  नगर  निगम  के  मई

 दिल्ली  क्षेत्र  के  अन्तगंत  मकान  गिराये  जाने  वाले  स्थल  का  दौरा  किया  प्रधान  मंत्री  के  नाम  पर

 सैकड़ों  मकानों  को  गिरा  दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसु  यह  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  आप  भली-भांति  जानते

 हैं  कि आप  16.30  बजे  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  आरम्भ  करना  चाहते  थे  परन्तु  सदन  के  सभी

 सदस्यों  ने  इसका  विरोध  किया  ।  अब  आप  किसी  अन्य  विषय  को  कंसे  उठा  सकते  हैं  ?

 )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  इस  समय  कोई  अन्य  विषय  नहीं  उठाया  जा  सकता  है  ।

 बिज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  विभाग  और  महासागर  विकास  में

 राज्य  मंत्रो  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  दिन  के  कार्य

 के  अंत  मैं  संबंधित  मंत्री  महोदय  से  आने  ओर  सदन  को  जानकारी  देने  के  लिए  कहूंगा  ।
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 शी  सोमनाथ  चटर्जो  :  ऐसे  विध्वंस  को  रोक  ।

 श्री  अनिल  बसु  :  प्रधान  मंत्री  के  नाम  पर  वे  ऐसा  कर  रहे  )

 भरी  रंगराजन  कुमारभंगलम  :  आप  सरकार  से  कंसे  प्रत्युत्तर  की  अपेक्षा  करते  हैं  ?  हम  किसी
 को  भेजेंगे  और  रिपोर्ट  प्राप्त  करेंगे  ।

 शी  अनिल  बसु  :  यह  एक  असाधारण  स्थिति  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  हमने  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  को  आस्थगित  करना  चाहा  तो
 भापने  स्वयं  बहुत  सख्त  आपत्ति  की  आप  दुहरे  स्तर  नहीं  रख  सकते  ।  आपको  एक  बात  पर

 रहना  आप  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  अधिकार  को  कंसे  छीन  सकते  आप  एक  काम

 आप  मंत्री  जी  से  मिले  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  उचित  नहीं  है  ।

 ]

 श्री  सोहन  सिंह  :  हम  लोग  वहीं  से  आ  रहे  लोग  मारे  जा  रहे  सड़कों  पर

 अभी  भी  बुलडोजर  लगा  हुआ  है  ।  “'
 )

 ]

 बगल  में  पक्षपात  हो  रहा  वहीं  कांग्रेस  पार्टी  क ेएक  एम०पी०  का  प्लाट  कांग्रेस

 पार्टी  क ेएक  एम०पी०  ने  जमीन  कब्जा  कर  रखी  उसे  नहीं  गिराया  जा  रहा  गरीब  लोगों  को

 उजाड़ा  जा  रहा  है  ।'''  )

 भरी  अमिल  बसु  :  ये  प्राइम  मिनिस्टर  की  बदनामी  कर  रहे  है  ।'''  उसका  इंचार्ज

 कौन  है  ?  '''
 )

 3,37  भ०प०

 गेर-सरकारो  सद  स्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधो  समिति

 सश्रहवां  प्रतियेदत

 ]

 श्री  ध्याम  बिहारी  मिश्र  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी

 समिति  के  सत्रहवें  कि  यह  सभा  17  1993  प्रतिवेदन  से  सहमत  हैं  1”

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  17

 1993  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  सत्रहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  हैं  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकुत  हुआ  ।
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 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी

 3.38  भण्प०

 उत्तरांचल  तथा  बनांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  वाले  नए  राज्यों  को  स्थापना

 से  संबंधित  संकल्प--जारी

 ]

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  सभा  नए  राष्यों  उत्तरांचल  तथा  वनांचल  के  सृजन  के  संबंध  में

 श्री  जगत  वीर  सिंह  द्रौण  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  पर  आगे  विचार  करेगी  ।

 श्रीवललभ  पाणिग्रही  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।'

 श्री  श्रोवललभ  पाणिग्रही  :  उपाध्यक्ष  दो  सप्ताह  पूर्व  5  मार्च  को  हम  दो

 नए  राज्यों--उत्तरांचल  तथा  वनांचल  के  सृजन  के  लिए  श्री  जगतवीर  सिंह  द्रौण  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प

 पर  चर्चा  कर  रहे  थे  ।  नाम  महत्त्वपूर्ण  नहीं  आंदोलनकारी  जो  अलग  राज्यों  की  मांग  कर  रहे

 उन्हें  वनांचल  अथवा  झारखण्ड  कहते  हैं  ।  उस  रूप  में  नाम  महत्त्वपूर्ण  नहीं  है  ।

 5  तारीख  और  आज  के  बीच  का  अन्तर  सिर्फ  यह  है  कि  बिहार  में  एक  नए  राज्य--पझ्ारखण्ड

 के  सृजन  की  मांग  करते  हुए  एक  जबरदस्त  आंदोलन  चल  रहा  दुर्भाग्य  वह  आंदोलन  उद्र  हो
 गया  है--जानें  गयीं  हैं  गाड़ियां  पटरी  से  उतार  दी  गयीं  खनिज  अय£क  का  परिवहन  बिहार  के  उस

 भाग  में  प्रभावित  हुआ  स्वीकार्यतः  उग्रता  लोकतंत्र  की  नीति  तथा  सिद्धान्त  के  विपरीत  और

 हिंसा  तथा  लोकतंत्र  सहगामी  नहीं  हो  सकते  ।  दुर्भाग्य  से  उग्रता  ने  स्थान  ले  लिया  है  और

 आन्दोलन  प्रचंड  हो  गया  हि

 हमारे  स्वतंत्रता  आंदोलन  की  मुख्य  बात  अथवा  महत्त्व  था  अहिसा  ।  मह्दात्मा  गांधी  के  नेतृत्व
 में  हमारे  स्वतन्त्रता  आंदोलन  की  प्रेरणा  थी  अहिसा  ।  1921  में  असहयोग  आंदोलन  के  कारण  स्वरूप

 चौरी  चौरा  के  एक  पुलिस  स्टेशन  को  आंदोलनकारियों  ने  जला  दिया  कोई  भी  व्यक्ति  यह  नहीं
 जानता  था  और  न  आशा  ही  करता  था  कि  उस  समय  आंदोलन  इतनी  गति  प्राप्त  कर  लेगा  ।  लोग

 आणापूर्वेक  देख  रहे  थे  कि  संभवतः  स्मतंत्रता  कै  स्वतंत्रता  की  उपलब्धि  क्षीत्र  ही  उस

 समय  हिसा  फैल  गयी  अतः  गांधी  जी  ने  सबको  हैरान  करते  हुए  आंदोलन  को  वापिस

 लेने  का  आह्वान  किया

 अतः  यही  समय  है  जब  सभा  की  भी  बढ़ती  हुई  विशेषतः  तब  जब  हमारे  देश  में  कई
 कारणों  से  जाताबरण  सौहादंपूर्ण  नहीं  के  प्रति  चितित  होना  चाहिए  ।  मैं  उन  बातों  का  उल्लेख  नहीं
 oT  शना  चाहूंगा  ।  दिसम्बर  स॑  हमारे  देश  में  घबूणा  का  वातावरण  व्याप्त  उस  समय  हमारे  थीच  जो

 हिंसा  यह  अब  भी  है  ।  जी  बम्बई  में  भी  ।  वहां  ५र  भी  यह  विद्यमान  हमारी
 आसन्तरिक  सुरक्षा  को आज  जबरदस्त  खतरा  हमारे  ज॑से  देश  के  लिए  यह  कोई  सुखद  स्थिति  नहीं

 ।  पिछ्ली  बार  मैंने  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  मैं  छोटे  राज्यों  के  पक्ष  में  हुं  और

 भोगों  दी  उचित  मांग  को  देखते  हुए  कुछ  छोटे  राज्यों  का सुजत  करने  का  यह  सही  समय  है  ।  लोगों

 की  न््यायोजित  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कुछ  नए  राज्य  बनाये  जाने  चाहिए  ।  ऐसे  नए  राज्य

 प्रशासनिक  तौर  पर  ठोस  तथा  आथिक  रूप  से  राक्षम  होने  केवल  राज्यों  के  सृजन  के  लिए
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 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 ही  हम  राज्यों  का  सृजन  नहीं  कर  सकते  ।  इस  प्रफार  सृजित  राज्य  पराश्रयी  नहीं  होने

 हमें  आथिक  दृष्टिकोण  से  इस  पर  ध्यानपूर्वक  विधार  करना  छोटे  राज्य  प्रशासनिक  दृष्टि  से

 अधिक  प्रबन्ध  योग्य  होते  हैं  भौर  वे  अधिक  भाग  लेने  वाले  भी  होंगे  ।

 3.46  भ०  प०

 शरद  दिघे  पीठासीन  हुए ]

 आर्थिक  नीति  के  विचार  से  भी  वह  अपेक्षाकृत  आसान  जेसाकि  आप  जानते

 कभी-कभी  राज्यों  के  बड़े  होने  से  कानून  तथा  व्यवस्था  संबंधी  समस्या  आती

 निर्बाध  रूप  से  चलते  २हते  उस  दृष्टिकोण  से  भी  छोटे  राज्यों  का  सूजन  कानून  तथा  व्यवस्था

 के  हित  में  होगा  और  इससे  अपराध  नियंत्रित  होंगे  ।  छोटे  राज्यों  के  बहुत  से  लाभ  छोटे  राज्यों

 का  सृजन  करते  समय  उन  क्षेत्रों  के
 लोगों

 के
 सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक  सादृश्य  को  भी  ध्यान  में

 रखना  होगा  ।

 झारसण्ड  एक  बहुत  पुराना  आंदोलन  यह  विभिन्न  चरणों  से  गुजरा  जैसाकि  हम

 समझते  भारत  सरकार  ने  इसे  गंभीरता  से  लिया  उन्होंने  चर्चा  की  गृह  मंत्री  ने  झारखण्ड

 नेताओं  के  साथ  बातचीत  की  थी  ।  उन्होंने  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ  भी  बात  की  जंँसाकि

 आप  जानत  हैं  झारखण्ड  के  बारे  में  माननीय  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  द्वारा  की  गई  स्पष्ट  टिप्पणी  से

 भी  विवाद  उठा  मांग  बहुत  स्पष्ट  है  और  न  केवल  भारत  सरकार  अपितु  राज्य  सरकारें

 चाहे  वे  किसी  भी  दल  की  और  सभी  राजनीतिक  दलों  को  भी  इन  बातों  का  संज्ञान  रखना  चाहिए

 कि  जहां  कहीं  भी  ये  मांगे  की  जाती  हैं  थे  मुख्यतः  शोषण  के  कारण  होती  मूल  कारण  किसी  विशेष

 समुदाय  इत्यादि  के  प्रति  दिखाई  गयी  लापरवाही  तथा  उनका  किया  गया  शोषण  होता  अतः  इससे

 जागृति  आनी  सभी  संबंधित  व्यक्तियों  को  जो  कुछ  भी  हो  रहा  है  उससे  पर्याप्त  सबक  लेना

 चाहिए  और  सभी  संबंधित  व्यक्तियों  का  यह  देखने  का  प्रयास  होना  चाहिए  कि  किसी  भी  स्तर  पर

 किसी  किस्म  का  कोई  शोषण  न  हो  ।  लोगों  की  सभी-सही  तथा  न्यायस+्मत  आकांक्षाओं  को  यथासंभव

 बेहतर  ढंग  से  पूरा  किया  जाना  चाहिए  |

 हाल  ही  में  हमने  शहरी  निकाय  विधेयक  तथा  पंचायतीराज  विधेयक  पारित  किया  है  जि  पमें

 लोगों  को  और  अधिक  शक्त्तियां  देने  का  प्रावधान  मैं  तो और  अधिक  जोर  देते  हुए  यह  कहूंगा  कि

 यह  समय  ऐसा  है--जब  और  अधिक  विकेन्द्रीयकरण  किया  जाये  और  विभिन्त  क्षेत्रों  को और  अधिक

 स्वायत्तता  दी  जानी  चाहिए  ।

 आठ  पर्वतीय  जिलों  को  मिलाकर  एक  उत्तरांचल  राज्य  बनाने  की  मांग  है  ।  उत्तर  प्रदेश  विधान

 सभा  ने  एकमत  से  एक  संकल्प  पारित  भी  कर  दिया  वे  उपेक्षित  महश्ूस  कर  रहे  इस  हिमालयी

 प्रदेधा  में  बहुत  खूबसूरत  क्षेत्र  हैं  ।  अद्वितीय  पर्यटन  महत्त्व  तथा  जमुनोत्री

 इत्यादि  जैसे  तीर्थ  यात्रा  के  भी  बहुत  से  स्थान  यह
 प्रदेश  सुन्दर  स्थानों  से

 जो
 प्राकृतिक  सौंदर्य  से

 परिपूर्ण  हैं  भरा  हुआ  हमारी  युगप्रान्रीन  संस्कृति  इससे  जुड़ी  हुई  है  ।  हमें  उस  क्षेत्र  की
 भावनाओं

 की

 भी  कद्र  करनी  चाहिए  ।  हमें  उस  पहलू  पर  विचार  कश्ना  बिह्वार  के  जनजातीय  लोगों  तथा  उत्तर

 प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  क्षोमों  की  भावनाओं  को  शांत  करने  के  लिए  यथासंभव  प्रयास  करने  चाहिए  ।
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 गए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 इसके  बारे  मैं  पिछली  बार  भी  कह  रहा  विभिन्न  भागों  में  बहुत  सी  कठिनाईयां  हैं  ।

 पद्तिचमी  उड़ीसा  तथा  कोरापुट  जोकि  उड़ीसा  के  दक्षिण  में  है---ऐसी  ही  श्थिति  वे जनजातीय

 क्षेत्र  उपेक्षित  महाराष्ट्र  में  बिहार  में  छोटा  आन्ध्र  प्रदेश  में  गुजरात  में

 सौराष्ट्र  तथा  ऐसे  ही  अन्य  स्थानों  पर  विभिन्न  मामले  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  लोग  उपेक्षित  महसूस
 करते  हैं  ।

 आथिक  विकास  के  क्षेत्र  में  और  उद्योगों  के

 रोजगार  उपलब्ध  कराने  और  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  अधिक  प्रगति  नहीं  हुई  है  ऐसे  सभी  प्रयास  किये  जाने

 चाहिए  ताकि  राज्य  के  समस्त  क्षेत्रों  का  समग्र  विकास  किया  जा  सके  ।  यह  सुनिश्चित  किया  जाना

 चाहिए  ।  ऐसा  न  हो  कि  किसी  क्षेत्र  के  लोगों  में  असंतोष  व्याप्त  हो  ।  एक  आदर्श  स्थिति  होनी
 इस  प्रकार  मैं  कह  सकता  हूं  कि  मौजूदा  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  जिसमें  इन  बातों  पर  विचार  किया  जा

 सके  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  नहीं  समझता  कि  उनकी  बातों  का  कोई  आधार  अथवा  ओऔचित्य  नहीं

 साथ  ही  यदि  इन  सभी  पर  अभी  विचार  करें  तो  यह  भानुमति  के  पिटारे  वाली  बात  हो  जाएंगी  ।  हमें

 यह  देखना  चाहिए  कि  यह  इस  समय  में  देश  के  हित  में  है  अथवा  नहीं  ।  मेरा  यह  कहना  है  ।

 मैं  इस  माननीय  सदन  के  विचारा्थ  कुछ  प्रश्न  रखना  चाहता  इन  सभी  छिकायतों  की

 छानबीन  की  जानी  चाहिए  ।  सरकारिया  आयोग  ने  भी  गहराई  से  इस  समस्या  पर  विचार  किया

 यही  समय  है  कि  इसका  अध्ययन  करने  के  लिए  किसी  प्रकार  की  एजेंसी  का  गठन  किया  जाए  और  इस

 मामले  की  जांच  की  जाए  और  ठोस  सुझाव  प्रस्तुत  किए  जाएं  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  कल  के  टाइम्स  आफ  इंडियाਂ  के  सम्पादकीय लेख  का  जिक्र  करना  चाहता

 हूं  जिसमें  उन्होंने  झारखण्ड  मुद्दे  को  उठाया  है  ।  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 है  कि  प्रथम  सूचना  रिपोर्टों  की  भरमार  इतने  लम्बे  समय  तक  नहीं  चल
 सकती  जबकि  राज्य  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  देश  के  नेताओं  के  मन  में  व्याप्त  भय  दूर  हो  रहा  है
 और  वे  अधिक  अधिक  सहभागिता  वाले  और  लोक  तन््त्री  राज्य--पझारखण्ड

 की  मांग  कर  रहे  इसे  पर्याप्त  स्वायत्तता  प्रदान  की  जानी  चाहिए  चाहे  इसे  उप-राज्य  के

 रूप  में  गठित  किया  जाए'*''*ਂ

 मैं  शब्द  राज्यਂ  पर  विशेष  बल  दे  रहा  हूं  लेख  में  आगे  कहा  गया  है  :

 में  इसका  शुभारंभ  करते  हुए  राज्य  के  भीतर  इन  लोगों  को  महत्त्वपूर्ण
 सन  के  रूप  में  यह  घोषणा  की  जाए  कि  उनके  मुद्दों  पर  पूरी  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाता

 है  ।
 7

 बिहार  उत्तर  प्रदेश  में  भी  ऐसे  ही  उपराज्य  बमाए  जा  सकते  हैं  ।  यह  भी  एक  समाधान  हो
 सकता  है  लेकिन  मुझे  कुछ  लोगों  सत्ता  पक्ष  के  कुछ  लोगों  की  अथवा  विपक्ष  के  कुछ  नेताओं  की  इस
 मांग  पूर्णतः  विरोध  करने  के  पीछे  कोई  समझदारी  नजर  नहीं  आती  मैं  समझता  हूं  यह
 छोटी  स्वार्थ  और  संकीर्णता  से  प्रेरित  है  और  कुछ  तो  इसे  अलगाववादी  आन्दोलन  कहने  में
 भी  संकोच  नहीं  करते  ऐसा  बिल्कुल  नहीं  ऐसा  कैसे  हो  सकता  है  ?  भारतीय  संध  के  दायरे  में

 ही  राज्य  बनाने  की  मांग  के  आन्दोलन  को  कभी  भी  अलगावबादी  आल्दोलन  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।
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 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  जारी

 यह  खालिस्तात  बनाए  जाने  की  मांग  जैसी  नहीं  है  ।  इसे  ऐसी  मांग  नहीं  माना  जा  सकता  है  और  लोग
 स्वयं  को  उपेक्षित  न  समझें  हमें  उस  अन्तर  को  समझना  होगा  ताकि  और  इसमें  अन्य  बातें  भी  हैं  ।
 पांचवें  दशक  के  मध्य  में  राज्य  पुनर्गठन  परिषद  ने  क्या  किया  था  ?  उन्होंने  भी  देश  के  सभी  क्षेत्रों  के
 साथ  समुचित  न्याय  नहीं  किया  हम  उड़ीसा  के  लोगों  की  राज्य  पुनर्गठन  परिषद्  की  सिफारिशों
 के  बारे  में  हम  उड़ीसा  वालों  की  शिकायतें  हैं  जिसका  प्रतिवेदन  परिषद  ने  1956  में  प्ररतुत  किया  था  ।

 इसलिए  महोदय  इस  दिशा  में  अविलम्ब  कोई  उपाय  करना  चाहिए  ताकि  उन  सभी  क्षेत्रों  के  लोगों  को
 अधिफ  स्वायत्तता  प्रदान  की  जाए

 मैं  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 थी  मानवेख  शाह  :  सभापति  मैं  संक्षेप  कहना  चाहता  हूं  कि

 संकल्प  लखनऊ  विधान  सभा  द्वारा  1991  में  पारित  किया  था  और  तत्पदचात्  इस  सदन  में  यह

 मुद्दा  बार-बार  उठाया  गया  और  गृह  मंत्री  से  यही  उत्तर  मिला  कि  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से

 स्पष्टीकरण  मांगें  यह  1991  की  बात  है  और  मैं  समझता  हूं  उत्तर  मार्च  1992  में  प्राप्त

 हो  गया  था  और  अब  मार्च  1993  है  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सदन  द्वारा  विचार  किया  जा

 रहा  संकल्प  सही  संकल्प  है  और  इसके  लिए  यह  सही  समय  है  क्ष्योंकि  हमने  गृह  मंत्रालय  के  उत्तर  की

 एफ  वर्ष  तक  धैययपूवक  प्रतीक्षा  की  है  गृह  मंत्रालय  ने  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगे  थे  और  मैं  समझता  हूं  कुछ
 स्पष्टीकरण  असंगत  हैं  और  मैं  उन  पर  ध्यान  नहीं  देना  चाहता  उदाहरण  के  लिए  उन्होंने  पूछा  है
 जिलों  का  क्षेत्रफल  और  आबादी  क्या  है  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  किस  प्रकार  संगत  इसलिए  मैं

 केवल  कुछ  संगत  स्पष्टीकरणों  को  ही  लेने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  केन्द्र  ने  पूछा  है  कि  पृथक  राज्य

 का  आधार  क्या  है  और  उत्तर  प्राप्त  हुआ  था  कि  उत्तरांचल  एक  संवेदनशील  क्षेत्र  जो  प्राकृतिक

 आपदा-प्रवण  क्षेत्र  यहां  भारी  संख्या  में  शिक्षित  बेरोजगार  लोग  और  इसकी  70  प्रतिशत  की

 आबादी  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रही  थी  उन्होंने  गृह  मंत्रालय  को  हिमालय  परव॑ंत  श्यूंखला के  क्षेत्रों  के

 बारे  में  भी  बताने  का  प्रयास  किया  उन्होंने  बताया  था  कि  हिमालय  पव॑त  गख्यृंखला  उत्तर  प्रदेश  के

 पर्व॑तों  को  छोड़कर  अन्य  राज्यों  में  बहुत  विविध  प्रकार  की  है  और  यह  केवल  उत्तरांचल  है  जिसका

 अपना  राज्य  नहीं  है  और  इसीलिए  उत्त  रांचलियों  में  पृथक  अस्तित्व  की  आकांक्षा  विद्यमान  है  ।

 आधिक  स्पष्टीकरण  देते  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  बताया  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  गैर  योजना

 स्कीम  और  आधिक  सुरक्षा  के  लिए  जो  घनराशि  सुलभ  कराई  जाती  है  और  जिससे  पहाड़ी  इलाकों  का

 विकास  हुआ  है  उससे  भी  इन  क्षेत्रों  को
 वंचित  रखा  गया  इसके  अलावा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 बताया  है  कि  उत्तरांचल  का  तराई  क्षेत्र  पहाड़ी  इलाकों  का  ही  हिस्सा  है  और  कृषि  क्षेत्र  होने  के
 कारण

 तराई  खैती  बाड़ी  और  व्यापार  केन्द्र  है इसीलिए  इससे  उत्तरांचल  की  अर्थव्यवस्था  सुचारु  रूप  से  कायम

 रखी  जा  सकती  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इसका  प्रशासनिक  औचित्य  भी  स्पप्ट  किया  है  और  बताया

 है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  कम  जनसंख्या  होने  पर  भी  68  सदस्यों  की  विधान  सभा  है  जबकि  उत्तरांचल

 में  अधिक  जनसंख्या  होने  पर  भी  राज्य  की  बड़ी  विधान  सभा  में  से  केवल  19  सदस्य

 4.00  भ०  प०  और  मैदानी  इलाकों  के  लोग  पहाड़ी  इलाकों  में  काम  करने  में  अनिच्छुक  हैं

 और  स्थानीय  लोगों  को  उन  रिक्त  स्थानों  पर  नौकरी  नहीं  दी  जाती  यह  भी

 बताया  गया  है  कि  पहाड़ी  इलाकों  में  विशेष  प्रकार  की  समस्याएं  होती  हैं  उदाहरण  के  लिए  सामान्य
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 उत्तरांचल  तभा  वनांचल  नास  सै  पुकारे  जाते  बाले  19  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी
 a  >+--+-++

 विकास  और  पर्यावरणीय  विकास  का  एक  दूसरे  के  आड़े  आना  ।  इसीलिए  उन्होंने  सिफारिश  की  है  कि

 पव॑तीय  क्षेत्रों  की  मैदानी  इलाकों  के  साथ  बहुत  समानता  है  और  विधान  सभा  में  अल्प  प्रतिनिधित्व  के

 कारण  वे  समुचित  रूप  से  अपनी  आवाज  उठाने  से  वंचित  रह  जाते  वास्तव  में  उनकी  आवाज  शमुद्र
 में  बूंद  के  समान  है  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  राज्य  की  मांग  न  केवल  क्षेत्र  की आर्थिक  उन्नति  के  लिए  बल्कि  स्वष्ासन

 रोजगार  और  सरकार  में  उचित  प्रतिनिधित्व  के  लिए  रामबाण  है  ।  मैंने  सभी  बातों  को  स्पष्ट  कर  दिया

 है  केवल  एक  बात  रह  गई  है--सत्ता  दल  का  राजनीतिक  दृष्टिकोर्ण  और  मैं  समझता  हूं  राजनीतिक

 विचारधारा  दल  के  उन  राजनीतिक  नेताओं  पर  निर्मर  करती  है  जो  अपनी  छवि  बड़े  राज्यों  में

 नेताओं  के  रूप  में  दिखाना  चाहते  हैं  अथवा  उनके  अहम्  को  चोट  लगेगी  ।

 प्रधानमंत्री  जानते  हैं  और  मैं  समझता  हूं  अन्य  दल  भी  इससे  परिचित  हैं  कि  आम

 चुनावों  के  सिर्फ  भारतीय  जनता  पार्टी  को  अन्य  किसी  दल  ने  भी  अपने  घोषणा  पत्र
 में  उत्तरांचल  के  लिए  एक  अलग  राज्य  अथवा  वर्नांचल  को  सम्मिलित  नहीं  किया  पहाड़ी  इलाकों
 के  प्रत्येक  प्रत्याशी  ने  अपना  सूत्रीਂ  घोषणा  पत्र  बनाया  था  और  वह  सूत्रीਂ  धोषणा  पत्र  यह
 था  कि  वह  भी  अलग  पहाड़ी  राज्य  का  समर्थन  करेंगे  ।

 यह  बात  उन  दलों  में  से  किसी  भी  दल  से  छुपी  हुई  नहीं  है  जिसने  उस  समय  चूनाव  लड़ा  था  ।

 इसलिए  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  उनके  दल  के  सदस्यों  ने  चुनाव  के  बाद  दिलाया  था  और  बार-बार  एक

 पृथक  पहाड़ी  राज्य  की  मांग  का  समर्थन  किया  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  अपने  दल  की  बठक  में  भाग
 लेने  के लिए  टिहरी  का  दौरा  किया  ओर  वहां  पर  उन्होंने  एक  पृथक  पहाड़ी  राज्य  की  मांग  का  समर्थन

 किया  ।  वास्तव  में  उन्होंने  इस  आशय  का  एक  विधेयक  भी  पुरःस्थापित  किया  जहां  तक  वनांचल

 का  सम्बन्ध  है  उस  पर  जनता  दल  की  कुछ  ढातें  हो  सकती  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने
 उत्तरांचल  का  मौन  रूप  से  समर्थन  किथा  है  क्योंकि  मैं  समझता  हूँ  कि  निकट  भविष्य  में  मुलायम  सिह
 जी  पहाड़ी  क्षेत्रों  में रथ  यात्रा  में  शामिल  होने  जा  रहे  मेरा  विचार  है  कि  जनता  दल  और  अन्य

 सभी  दलों  को  वनांचल  के  प्रइन  पर  विचार  करना  होगा  ।

 उत्तरांचल  के  बारे  में  मेरे  तक  वनांचल  पर  भी  समान  रूप  से  लागू  होते  वास्तव  में  मैं

 कहूंगा  कि  वनांचल  के  दो  अतिरिक्त  लाभ  एक  लाभ  यह  है  कि  यह  एक  जनजातीय  क्षेत्र  है और

 यदि  पूर्व  क्षेत्र  में  छोटे-छोटे  जनजातीय  राज्य  हो  सकते  हैं  तो  झारखण्ड  अथवा  वनांचल  को  पहले  ही
 राज्य  का  दर्जा  मिलना  चाहिए  ।  इसी  तरह  वहां  की  खानें  समृद्ध  हैं  और  आर्थिक  रूप  से  सक्षम

 बनाती  इसलिए  इन  दो  बातों  के  आधार  पर  वनांचल  को  भी  काफी  पहले  राज्य  का  दर्जा  मिल  जाना

 नाहिए  था  ।  परन्तु  हम  अब  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  उत्तरांचल  और

 वनांचल  को  राज्य  का  दर्जा  मिलना  चाहिए  ।

 भारत  सरकार  को  इसमें  कुछ  आहंकाएं  हो  सकती  सर्वप्रथम  उत्तरांचल  के  सृजन  से

 मौर  अधिक  राज्यों  के  सृजन  की  मांग  की  शुरूआत  हो  सकती  परन्तु  यदि  कोई  मांग  सही  हैं  और

 बंध  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि सरकार  को  इस  मांग  को  स्वीकार  करने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  होनी

 चाहिए  ।  दूसरे  वे  कह  सकते  हैं  कि  इससे  अन्तर-राज्यीय  विश्येषरूप  से  नदियों  के  पानी  के

 बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  विवाद  उत्पन्त  हो  सकते  हिमाचल  प्रदेश  में  नदी  के  पानी  के  बंटवारे  पर  कोई
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 28  28  1914  उत्तरांचल  तथा  वनांभल  नाम  से  पुकार  जाने  याले

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  जारी

 प्रदेश  एक  तरफ  है  और  पंजाब  व  हरियाणा  दूसरी  उसमें  कोई  विवाद  नहीं  है|  अतः  मैं  नहीं
 समझता  कि  उत्तरांघल  में  नदी  के  पाती  पर  कोई  विवाद  हो  सकता  इसलिए  इस  बात  का  कोई

 महत्व  नहीं  है  ।

 वे  वित्तीय  देयताओं  भयभीत  हो  सकते  हैं  जिसमें  और  वृद्धि  हो  सकती  हैं  ।  मैं  इस
 बात  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंभारत  सरकार  ने  पूंजी  ऋण  सहायता  आवंटन

 और  उसके  एक  भाग  को  अनुदान  के  रूप  में  समझते  हुए  बहुत  ही  उदारता  से  सामान्य  योजना  सहायता

 प्रदान  की  मैं  इस  वात  की  ओर  भी  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  यदि  हम  उत्तरांचल  की

 मांग  छोड़  देते  हैं  तो सरकार  विशेष  छूट  देने  के  लिए  तैयार  यदि  यह  स्थिति  है  तो  वित्तीय-विवक्षा

 का  कुछ  भी  महत्व  नहीं  है  ।

 अब  सक  मैंने  जो  कहा  है  बह  बिल्कुल  सही  है  और  यदि  यह  सही  है  तो  उसे  स्वीकार  करना

 चाहिए  |  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  इन  मांगों  से  इसका  पृथक््करण  हो  सकता  यदि  स्वशासी

 सरकार  बलपूर्वक  लागू  कर  दी  जाती  है  तो  पृथक्करण  हो  सकता  परन्तु  हम  शांतिपूरवंक  बड़े  राज्य

 में  से एक  छोटा  राज्य  बनाने  की  मांग  कर  रहे  इन  परिस्थितियों  में  पृथक्करण  नहीं  हो  सकता

 है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मेरा  पूरे  सदन  से  अनुरोध  है  कि  वे  दलगत  मतभेदों  को  भूलकर  एक  पृथक

 पहाड़ी  राज्य  उत्तरांचल  और  एक  प्थक  वनांचल  राज्य  के  लिए  हमारा  समर्थन  करें  ।  इन  दब्दों  के  साथ

 मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 झी  नीतीश  कुमार  :  सभापति  अभो  उत्तरांचल  और  वनांचल  नये  राज्यों  की

 स्थापना  के  लिए  श्री  जगतवोर  सिंह  द्रोण  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  पर  सदन  में  चर्चा  हो  रही  वनांचल  और

 दो  मलग-अलग  परिस्थितियां  जहां  तक  उत्तरांचल  का  सवाल  उत्तर  प्रदेश  से  सारे

 राजनीतिक  दलों  ने  इसका  समर्थन  किया  सरकार  के  स्तर  से  भी  केख्त्र  के पास  सिफारिश  की  गई

 है  और  विधान  सभा  ने  भी  इसके  पक्ष  में  प्रस्ताव  पारित  किया  इसलिए  उत्तरांचल  का  निर्माण  करने

 में  कोई  कठिनाई  नहीं  उसका  निर्माण  होनां  चाहिए  ।

 लेकिन  जहां  तक  बिहार  के  छोटा  नागपुर  और  संथधाल  परगना  को  मिलाकर  वनांचल  प्रांत

 बनाने  की  बात  यह  भारतीय  जनता  पार्टी  की  मांग  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  को

 मिलाकर  के  अलग  प्रान्त  बनाने  की  मांग  है  तो  इसके  साथ  वहां  पर  उस  इलाके  में  झारखंड  राज्य

 बनाने  की  मांग  है  जिसमें  बिहार  के  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  के  परिचिम  बंगाल  के

 कुछ  आदिवासी  बाहुल्य  इलाके  और  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  के  बाहुल्य  इलाके  इन  सबको  मिलाकर

 लगभग  26  जिलों  को  मिलाकर  एक  क्षारखंड  राज्य  बनाने  की  भी  मांग  है  इसलिए  झारखंड

 कई  प्रकार  की  मांग  उस  इलाके  में  मेरी  समझ  से  छोटे  राज्यों  का  गठन  होना  देश  में

 छोटे  राज्यों  के गठन  के  हिमायती  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  और  चौधरी  चरण  सिंह  थे  और
 :

 देश  के  कई  राजनेताओं  ने  इस  देश  के  सम्यक  विकास  के  लिए  छोटे  राज्यों  की बकालत  की  मेरी
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 उत्तरांचल  तथा  बनांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  वाले  19  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी

 राय  में  छोटे  राज्यों  का  गठन  होना  चाहिए  ।  सिर्फ  एक  या  दो  राज्यों  का  बंटबारा  करके  कुछ

 हिस्सों  को  निकालकर  नया  राज्य  बना  दिया  जाए  तो  इससे  समस्या  का  समाधान  नहीं  होने  वाला  है  ।

 देश  में  कई  जगहों  पर  अलग  राज्य  बनाने  की  मांग  उठ  रही  है  जैसे  मराठवाड़ा  और  लक्ाल  में  भी  हैं  ।

 इस  तरह  से  कई  इलाके  हैं  जहां  के लोग  अलग  राज्य  की  मांग  कर  रहे  फिर  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में

 भी  कई  जगह  इस  प्रकार  की  समस्या  है  ।  वेस्ट  बंगाल  में  दाजिलिंग  की  समस्या  वे  भी  अपने  लिए
 अलग  राज्य  की  मांग  करते  बोडोलेंड  की  भी  मांग  फिलहाल  उसमें  कुछ  समझौता  हुआ
 लेकिन  उनकी  मूल  मांग  अलग  राज्य  की  ही  कई  राज्यों  में  अलग  राज्य  की  मांग  हो  रही

 हमारा  सुझाव  है  कि  अलग-अलग  मामले  के  निपटारे  से  अच्छा  होगा  कि  पूरे  देश  में  इम  प्रकार  के

 जितने  मामले  हैं  उनको  निपटाने  के  लिए  और  इस  देश  के  समन्वित  विकास  के  लिए  छोटे-छोटे  राज्यों

 के  गठन  के  लिए  नये  सिरे  से  राज्य  पुनगेंठन  आयोग  निर्माण  किया  जाना  उसका  निर्माण

 होगा  तो  पूरे  देश  में  अभी  जो  राज्यों  का  ढांचा  है  उसके  बारे  में  नये  सिरे  से  विचार  हो  सकता

 महाराष्ट्र  राज्य  बहुत  बड़ा  उत्तर  प्रदेश  बहुत  बड़ा  मध्य  प्रदेश  बहुत  बड़ा  राजस्थान  बहुत
 बड़ा  आध्र  प्रदेश  बहुत  बड़ा  है  वहां  भी  तैलंगाना  की  मांग  होती  रही  इसी  तरह  से  बिहार  बहुत
 बड़ा  कई  राज्य  ऐसे  हैं  जो  भौगोलिक  दृष्टि  से  बहुत  बड़े  हैं  और  कई  आबादी  की  दृष्टि  से  बहुत
 बड़े  पहले  इन  सभी  राज्यों  की  जितनी  भी  प्रकार  की  भावनायें  हैं  उन  सभी  का  आंदर  करते  हुए
 उनकी  जो  मांग  है  उस  पर  वंज्ञानिक  ढंग  से  विचार  हो  सकता  है  ।  इस  आधार  पर  फैसला  नहीं  होना

 चाहिए  कि  किसी  राज्य  के  अन्दर  कोई  आंदोलन  खड़ा  हो  वह  हिसक  रूप  ले  ले  तो  हम  उसमें

 समक्षौता  करने  के  लिए  कोई  राज्य  का  बंटवारा  करने  का  रास्ता  निकालें  ।  बहुत  सारे  आंदोलन  पैदा
 किये  जाते  हैं  परेशान  करने  के  लिए  राज्यों  केन्द्र  के  कई  प्रकार  के  ऐसे  ओंदोलन  हुए  हैं  जिससे

 परेशान  किया  जाता  है  ।

 अभी  पिछले  दिनों  गृह  मंत्री  ने  बिहार  में  जो  झारखंड  आंदोलन  या  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ
 बयान  दे  दिया  जिससे  आंदोलन  भड़क  उठा  और  तेज  हो  गया  ।  ऐसे  सवाल  पर  जब  गृह  मंत्री  जैसा
 जिम्मेदार  व्यक्ति  गैर  जिम्मेदारान  बयान  दे  दे  तो  वहां  निश्चित  रूप  से  लोगों  की  भावना  भड़कती  है
 और  स्वाभाविक  है  कि  उसके  विरोध  में  भी  भावना  भड़कती  आप  वनांचल  की  बात  कर  रहे  ठीक

 है  कि  इनके  मेनिफेस्टो  में  झारखंड  किसी  और  के  में  हर  दल  बिहार  में  इसको  लेकर  विभाजित

 है  ।  कोई  ऐसा  नहीं  है  जो  विभाजित  न  हो  ।  केरद्र  की  मंशा  है  लोगों  के  मन  को  विभाजित  करने

 कोई  नया  राज्य  देने  की  नहीं  क्योंकि  अगर  झारखंड  देंगे  तो  इनको
 दार्जिलिंग  देना  पड़ेगा  ।  यही  कारण  है  कि  उत्तरांचल  भी  नहीं  दे  रहे  जबकि  वह  सभी  शर्तों  को

 पूरा  करता  उत्तरांचल  को  सभी  जगहों  से  समर्थन  प्राप्त  ह ैइसलिए  उसको  विश्षेष  परिस्थितियों  में

 अलग  राज्य  बना  देता  चाहिए  ।  हम  भी  उसका  समर्थेन  करते  हैं  ।  लेकिन  बाकी  जो  सवाल  हैं  इन  सारे
 सवालों  पर  विज्ञार  करना  चाहिए  ।

 वर्नांचल  कोई  भी  नाम  दे  दीजिये  उसका  मामला  अलग  बिहार  विधान  सभा  ने
 बिल  पारित  किया  उसको  भेज  वहां  पर  समस्त  राजनंतिक  दलों  की  सहमति  इस  पर  थी  ।  जो

 खंड  नाम  से  आंदोलन  कर  रहे  हैं  उतकी  भी  सहमति  उनके  द्वारा  दिये  गये  वोट  से  वह  बिल  पारित

 वह  केन्द्र  क ेपास  दो  साल  से  लम्बित  इस  पर  कोई  फैसला  इस  बीच  में  कई  प्रकार  से  बातचीत

 हुई  ।  आज  फिर  इकोनोमिक  ब्लाकेड  चल  रहा  यह  सवाल  फिर  से  आपके  पास  आया  हुआ  है  और
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 28  1914  )  उत्तरांचन  तथा  बनांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  वाले

 नए  राज्यों  को  स्थापता  से  संक्धित  संकल्प--जारी

 नये  सिरे  से  बातवीत  हो  रही  हमको  नहीं  मालूम  कि  क्या  बातचीत  कर  रहे  बिहार  में  जनता
 दल  का  शासन  इस  नाते  भी  जनता  दल  को  अधिकार  बनता  है  कि  उसको  बिद्वास  में  लिया
 जाता  ।  उस  इलाके  से  जितने  भी  प्रतिनिधि  हैं  उनको  भी  विश्वास  में  लिमा  जाता  ।  उन  प्रतिनिधियों
 से  सम्बद्ध  जितने  भी  राजनेतिक  दल  हैं  उनको  भी  विश्वास  में  लिया  जाता  ।  यह  सबाल  सूबे  का  नहीं

 कई  राज्यों  के  पुनर्गठन  का  सवाल  इसलिए  सभी  राज्यों  को  विश्वास  में  लेकर  निर्णय  लेना

 चाहिए  ।

 जब  राज्यों  का  गठन  होता  है  तो  उसकी  इकोनोमिक  वायबिलिटी  देखी  जाती  यह  नहीं  कि
 किसी  भी  राज्य  को  विभाजित  कर  दिया  जाये  ।  जैसे  बिहार  को  विभाजित  कर  उसमें  इकनोमिफ

 वायबिलिटी  को  भी  देखना  आप  उस  एक  इलाके  को  काट  देंगे  जो  मिनरल््स  के  मामले  में

 धनी  मैं  इस  बात  का  बिलकुल  हिमायती  हूं  कि  उस  इलाके  के  लोगों  का  शोषण  हुआ  उसको  दूर
 करने  के  लिए  उनको  अधिकार  मिलना  चाहिए  अपना  शासन  खुद  चलाने  लेकिन  सम्पूर्ण  बिहार  जो

 बना  है  वह  पहले  से  बना  हुआ  उस  बिहार  राज्य  की  एक  इकनोमिक  वायबिलिटी  केन्द्र  की

 तरफ  से  उसको  सहायता  दी  जाती  उसका  एक  फार्मूला  इंटरनल  रिसोर्स  जितना  पैदा  करेंगे

 एक  फार्मूले  क ेतहत  उसको  उतना  अनुदान  मिलता  उसको  सहायता  मिलती  इंटरनल

 रिसोर्सेज  का  सबसे  बड़ा  बिहार  का  साधन  उस  इलाके  से  आता  उसको  आप  काट  देंगे  तो  वह

 उचित  नहीं  होगा  ।  मैं  उसके  खिलाफ  नहीं  हूं  ।  उस  इलाके  के  लोगों  को  अपना  शासन  चलाने  का

 अधिकार  मिलना  इससे  मुझे  कोई  ऐतराज  नहीं  हैं  लेकिन  शेष  बिहार  के  लोगों  ने  भी  कोई

 अपराध  नहीं  किया  उनके  हितों  का  भी  ध्यान  रखा  जाता  आज  अगर  हम  देखें  तो

 शेष  बिहार  के  इंटरनल  रिसोर्सेज  मोबिलाइजेशन  शुन्य  के  बराबर  हो  गए  पूरे  के  पूरे  उत्तर

 बिहार  में  हिमालय  से  जो  नदियां  निकलती  हैं  और  नेपाल  से  होते  हुए  आती  उसकों  बाढ़  से  तबाही
 मचती  गंगा  की  बाढ़  की  दक्षिण  की  जितनी  नदियां  आती  उससे  मध्य  विहार  की

 तबाहीਂ
 ''

 )
 *  '  आपके  सेंटीमेंट्स  के  साथ  आज  उतका  चालीस  सालों  से  जो

 शोषण  हुआ  है  हम  उस  पर  भी  बात  करेंगे  |  वहां  की  मिट्टी  अत्यधिक  उ्रा  है  चाहे  मध्य  बिहार

 हो  या  उत्तर  बिहार  हो  ।  देश  में  ही  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  उत्तर  बिहार  की  मिट्टी  सर्वश्रेष्ठ  मानी

 .  जाती  है  ।  इसके  बावजूद  भी  बह  बाढ़  और  सुखाड़  की  चपेट  में  रहता  है  इस  पर  पिछले  40  सालों  में

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  पिछले  चालीस  सालों  में  बिहार  के  साथ  दो  अन्याय  हुए  एक  तो  यह  हुआ
 कि  पूरे  के  पूरे  इलाके  को  बाढ़  और  सुखाड़  की  चपेट  में  रहने  दियों  गया  और  उमके  परमानेंट

 झन  के  लिए  कुछ  नहीं  किया

 ]

 सभाषति  महोदय  :  इस  संकल्प  के  लिए  समय  बढ़ाना  होगा  क्योंकि  16.17  बजे  इसका  समय

 समाप्त  हो  रहा  क्या  इस  संकल्प  के  लिए  नियत  समय  को  बढ़ाने  के  लिए  सदन  सहमत  है  ?

 शी  इसख्रजीत  :  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।

 कई  साननोीय  सदस्य  :  जी  समय  को  और  बढ़ाया  जाना



 उत्तरांचल  तथा  वनांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  बाले  19  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  विभाग  तथा  महासागर  बिकास  में

 राज्य  संत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंगानय  सें  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  मेरा  सुझाव

 है  कि  समय  को  13  घंटे  और  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  संकल्प  के  लिए  समय  1३  घंटे  और  बढ़ाया  गया  है  ।

 )

 सप्नापित  महोदय  :  वर्तमान  में  समय  को  13  घंटे  और  बढ़ाया  गया  इसके  बाद  हम
 समय  को  और  बढ़ाएंगे  ।

 श्री  रंगाराजन  कुमारमंगलम  :  समय  को  2  घंटे  और  बढ़ाया  जाना

 सभापत्ति  महोदय  :  क्या  सदन  चाहता  है  कि  समय  को  2  घंटे  और  बढ़ाया  जाए  ?

 कई  माननोय  सदस्य  :  जी  महोदय  ।

 सभ्चापति  महोदय  :  ठीक  इस  संकल्प  के  लिए  समय  को  2  घंटे  और  बढ़ाया  जाता

 श्री  नीतीश  कुमार  :  कुमारमंगलम  आप  क्यों  बोलते  हैं  ?  प्राइबेट  मेम्बस  जब  बोल  रहे
 हैं  कि  चलने  दिया  जाए  तो  आप  क्यों  बोलते  हैं  ?  ***

 सभापति  उत्तरी  विहार  या  मध्य  बिहार  की  धरती  बड़ी  उर्वरा  लेकिन  उसमें

 खेती  के  विकास  पर  ध्यान  नहीं  दिया  केन्द्र  ने  पिछले  चालीस  वर्षों  में  दो  ही  काम  किए  हैं  ।  एक
 तो  उत्तर  और  मध्य  बिहार  में  खेती  के  विकास  के  लिए  कोई  काम  नहीं  किया  है  1  दूसरा  काम  यह

 हुआ  कि  जो  छोटा  नागपुर  और  संथाल  प्रगना  इलाके  उनका  भी  विशेष  प्रकार  से  शोषण  हुआ  है

 और  दोहन  हुआ  है  ।  वहां  जो  उत्तेजना  और  पीड़ा  उसके  दो  कारण  उन  इलाकों  में  जो  बिहार
 और  दूसरी  जगहों  के  लोग  उन्होंने  सेवा  करने  की  भावना  नहीं  वहां  वह  लूटने  के  लिए

 गए  और  आज  भी  उनकी  यही  भावना  हम  वहां  के  एम०  पी०  वहां  के  राजनैतिक  जीवन  में

 हैं  ।  हम  लोगों  से  कोई  पैरवी  करने  के  लिए  आता  है  तो  कोई  मेडिकल  सबिसेज  में  वहां  नहीं  जाना

 चाहता  और  वहां  की  पीड़ित  मानवता  की  सेवा  करने  के  लिए  तंयार  नहीं  होता  लेकिन  एक  पुलिस
 अफसर  तैयार  होता  है  कि  हमारी  पोस्टिग  वहां  करवा  दीजिए  |  यानी  वहां  सबसे  अधिक  कमाई  का

 साधन  है  ।  जो  पुलिस  की  नौकरी  वाले  आदमी  वह  चाहते  हैं  कि  हमारी  पोस्टिग  वहां  हो

 इसलिए  कि  वहां  के  लोगों  को  लूटने  का  मौका  दूसरी  बात  यह  है  कि  जितने  लोग  वहां
 विस्थापित  जितनी  फंक्टिरियां  उनमें  जो  विस्थापित  हुए  उनको  रोजगार  नहीं  दिया

 उनका  णोषण  किया  गया  ।  जो  भोले-भाले  आदिवासी  हैं  जो  वहां  सदियों  से  रहते  आए  उनका

 शोषण  उनको  लूटकर  उनकी  जमीन  से  उनको  जानकारों  नहीं  थी  और  जानकारी  के  अभाव

 में  उनका  भयंकर  शोषण  हुआ  है  ।  इसलिए  आज  वहां  की  पीड़ा  अभिव्यक्त  हो  रही  है  तो  इसमें  कोई

 दो  राय  नहीं  है  कि  वह  होनी  चाहिए  और  निश्चित  रूप  से  उनको  न्याय  मिलना  मेरा  आपके

 माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  होगा  कि  आप  उसको  करिए  और  उस  इलाके  के  लोगों  के  मन  में  यह
 भावना  है  कि  हम  अलग  होंगे  तो  उस  पर  कोई  एतराज  नहीं  लेकिन  कोई  फारमूला  आप  जरूर
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 28  1914  उत्तरांचल  तथा  वर्गांचल  माम  से  पुकारे  जाने  वाले
 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 बनाइये  ।  अचानक  किसी  राज्य  का  आप  बंटवारा  मत  कर  दीजिए  ।  मैं  नहीं  जानता  जरूर  उनके  मन
 में  गुस्सा  लेकिन  राजनीति  करने  वाले  लोगों  से  मैं  इतना  आग्रह  जरूर  करूंगा  कि  हम  लोग  एक
 साथ  बहुत  दिनों  से  रहते  आये  इसलिए  आज  अचानक  इतनी  दुश्मनी  उन्हें  अपने  मन  में  नहीं पाल  लेनी  मैं  मानता  हूं  कि  निहित  स्वार्थ  के  कुछ  लोग  वहां  आकर  जरूर  शोषण  करते
 झाड़्खण्ड  इलाके  लेकिन  वहां  जो  गरीब  लोग  बाकी  इलाकों  चाहे  वे  मध्य  बिहार  के
 चाहे  वे  उत्तर  बिहार  के  उनके  शोषण  के  उनकी  कोई  जवाबदेही  नहीं  है  ।

 इसलिए  बंसी  स्थिति  में  इकोनोमिक  वायबिलिटी  किसी  स्टेट  के  बनने  के  लिए  बहुत  जरूरी
 है  ।  आज  अगर  हम  सिर्फ  उसको  एक  नया  राज्य  वना  देंगे  तो  जो  होष  बिहार  बचता  वह
 इकोनोमिकली  वायबल  नहीं  होगा  लेकिन  केन्द्र  की  भी  कोई  जवाबदेही  नहीं  होगी  ।  लेकिन  अगर  राज्य
 का  पुनर्गठन  होता  उस  स्थिति  उस  इलाके  को  अलग  राज्य  का  दर्जा  और  बाकी  बिहार  या
 किसी  दूसरे  इलाके  को  मिलाकर  अलग  राज्य  बनता  है  तो  केन्द्र  की  जवाबदेही  उसकी
 इकोनोमिक  वायबिलिटी  को  भी  देखना  चाहिए  ।  जब  उसकी  इकोनोमिक  वायबिलिटी  सामने  आयेगी
 तो  इंटरनल  रिसोर्सेज  कैसे  जैनरेट  उस  तरफ  दिल्ली  की  सरकार  को  ध्यान  देना  उस

 हालात  में  उसको  ऐड  भी  ज्यादा  उसको  केन्द्र  की मदद  उतनी  ही  मिलेगी  ।  आज  की  तारीख
 में  सारी  मदद  उसकी  बन्द  हो  जाएगी  और  एकबारगी  वहां  का  बहुत  बड़ा  इलाका  भयानक  स्थिति  में

 पहुंच  जाएगा  ।

 उस  स्थिति  जिस  आतंकवाद  की  आप  बात  कर  रहे  जिस  हिंसा  की  आप  बात  कर  रहे
 उस  हिंसा  से  बाकी  इलाकों  को  भी  कोई  रोक  नहीं  सकता  है  और  वह  हिंसा  केन्द्र  क ेखिलाफ  होगी  ।

 ऐसी  स्थिति  हम  लोगों  को  नहीं  लानी  चाहिए  ।

 बिहार  के  दो  जो आज  तक  रथ  के  दो  पहियों  के  समान  उन  लोगों  के  बीच  में
 टकराव  पैदा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  केन्द्र  की  तरफ  से  हमेशा  यह  कोशिश  होती  रही  है  कि  समस्या
 का  समाधान  मत  उसको  उलझाये  उसको  लटका  कर  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि

 बिहार  के  बारे  में  केन्द्र  का  यही  रुख  इसलिए  सभी  सम्बद्ध  पक्षों  क ेसाथ  ब्रिचार  इस  समस्या
 का  निदान  निकाला  जाना  कोई  रास्ता  निकाला  जाना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  है  कि  सारे  देश  में  छोटे  राज्यों  का गठन  होना  चाहिए  ।  राज्य  पुनर्गठन  आयोग

 बनना  चाहिये  और  इस  प्रकार  की  जितनी  समस्याएं  उन  समस्याओं  का  निराकरण  होना

 चाहिए  ताकि  देश  की  एकता  और  अखण्डता  और  ज्यादा  मजबूत  हो  सके  तथा  पिछड़े  और  शोषित  जो

 इलाके  हैं  उनका  सर्वांगीण  विकास  हो  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 |

 भ्रौ  चित्त  बसु  :  सभापति  संकल्प  के  दो  भाग  हैं  और  स्वभाविक  रुप  से

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  हम  संकल्प  के  दोनों  पृथक  भागों  पर  विचार-विमष्ठां  एक  भाग  नये

 राज्यों  और  छोटे  राज्यों  के  सुजन  से  संबंधित  और  दूसरा  भाग  वनांचल  और  उत्तरांचल
 के  रूप  में  नये  राज्यों  के  सृजन  से  संबंधित  है  ।

 मुझे  मालूम  है  कि  आपके  राज्य  में  भी  इसी  मामले  पर  बहुत  अधिक  उत्तेजना

 मेरा  आशय  महाराष्ट्र  राज्य  से  महाराष्ट्र  में  राज्य  पुनगेंठन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर
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 उत्तराचल  तथा  बनांचल  नाम  ले  पुकारे  जाते  बाते  19  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  सं  कल्प---जारी

 विवर्भ  राज्य  का  सजन  करने  के  लिए  निरन्तर  आन्दोलन  चल  रहा  है  और  विदर्म  प्रदेश  के  और  महाराष्ट्र
 के  नेताओं  अर्थात्  आप  उसे  बम्बई  प्रदेश  कह  सकते  के  नेताओं  के  बीच  हुए  कुछ  समझौतों  के  कारण

 उन्हें  लागू  नहीं  किया  गया  था  ।

 महाराष्ट्र  के  अन्दर  ही  मराठबाड़ा  बनाने  की  मांग  भी  की  गई  ऐसी  ही  मांगें  उत्तर  प्रदेश

 में  भी  न  केवल  उत्तरांचल  बनाने  के  लिए  बल्कि  बुन्देलखंड  अथवा  कोई  अन्य  नाम  से  रअज्य  बनाने  के

 लिए  भांग  की  गई  हैं  ।  इसी  प्रकार  की  मांगें  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  की  गई  हैं  ।

 अतः  छोटे  सक्षम  राज्य  बनाना  चाहे  वांछनीय  चाहे  उचित  हो  अथवा  व्यावहारिक  हों  फिर

 भी  इस  मामले  पर  गहराई  से  विचार  और  विश्लेषण  करने  की  आवश्यकता  पहले  जब  राज्य

 पुनर्गठन  आयोग  की  स्थापना  की  गई  थी  तब  मुख्य  मनदंड  भाषा  के  अधार  पर  राज्यों  का  सृजन  करना

 था  ।  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  भाषा  एक  प्रमुख  घटक  इस  संबंध  में  मतभेद  हो  सकता  भाषा

 और  संस्क्ृति  किसी  राज्य  की  स्थापना  के  लिए  मूल  मानदंड  एस०  आर०  सी०  ने  इस  पहलू  पर

 पूरी  गंभीरता  के  साथ  बिचार  किया  लेकिन  भाषा  और  संस्क्रति  के  आधार  जिसे  हम  भाषा  के

 आधार  पर  पुनः  विभाजन  कहते  राज्यों  के  बनने  के  बाद  भी  समस्याएं  समाप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 बुंदेलखंड  या  किसी  अन्य  स्थान  की  समस्याएं  केबल  पुस्तकों  में  ही  रह
 गई  मामले  की  फिर  से  जांच  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  कि  क्या  राज्यों  का  भाषा  के
 आधार  पर  पुनः  बंटवारे  से  उत्पन्त  हुई  समस्याओं  अथवा  चल  रही  समस्याओं  अथवा  दोष  समस्याओं

 की  जांच  करने  के  लिए  कोई  आयोग  गठित  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  झारखण्ड  अथवा  वनांचल  का  संबंध  है--बल्कि  मैं  झारखंड  के  संबंध  में  अधिक

 बिंतित  मेरा  कोई  अन्य  तान्पर्य  नहीं  यदि  आप  अलग  राज्य  चाहते  हैं  तो  वह  अलग  बात

 इसका  नाम  क्या  इसका  निर्णय  वहां  के  लोगों  द्वारा  किया  जाएगा--मेरे  विचार  गे  इसकी  घारणा

 सांस्कृतिक  और  भाषा  के  आधार  पर  नहीं  है  और  न  ही  यह  जातियता  पर  आधारित  जातियता

 एक  ठोस  मुद्दा  मैं  आज  जातियता  के  आधार  पर  पूरे  विश्व  में  राजनीतिक  शक्तियों  का
 राज्य  अथवा  देशों  का  विभाजन  और  पुमविभाजन  देख  रहा  हूं  ।

 क्षमा  मैं  झारखंड  राज्य  की  मांग  करने  वाले  प्रतिनिधियों  से  प्रार्थना  करूंगा

 कि  झारखंड  राज्य  के  सृजन  की  मांग  के  लिए  भाषा  अथवा  संस्कृति  का  कोई  मूल  प्रशइन  ही

 नहीं  है  ।  झारखंड  राज्य  की  मांग  के  पीछे  मूल  मूल  भावना  अथवा  मूल  संवेदना  विकास  की

 क्षेत्रीय  असमानता  है  इसका  अर्थ  यह  है  कि  विकास  में  क्षेत्रीय  असमानता  और  विकास  में  क्षेत्रीय

 असमानता  होने  के  कारण  ही  अलग  राज्य  की  स्थापना  का  प्रश्न  उत्पन्न  हुआ  जोकि  भाषा  पर

 आधारित  नहीं  है  और  न  ही  संस्कृति  पर  आधारित  है  और  न  ही  जातियता  पर  आधारित  है  क्योंकि

 यदि  झारखंड  राज्य  बनता  तो  यह  बहुभाषीय  राज्य  होगा  जिसमें  एक  से  अधिक  भाषा

 यदि  यह  एक  अलग  राज्य  भी  होता  तो  वह  एक  बहु-जातीय  राज्य  और  यदि  यह  एक  पृथक
 राज्य  बनता  तो  यह  बहुल-संस्कृति  वाला  राज्य  बनेगा  ।

 अतः  यह  इतना  साधारण  सा  मामला  नहीं  जहां  तक  राज्य  के  बनने  का  प्रइन

 मैं  उस  बात  फो  स्बीफार  करता  हूं  कि  शोषण  हुआ  कि  वहां  पिछड़ापन  रहा  और  यह  पिछड़ापन
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 28  1914  उत्तरांचल  शा  बनोंचल  नाभ  है  पुकारे  जाने  बाले
 नए  राज्यों  की  स्थापमा  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 नियोजित
 रूप  से  पिछड़ापन  यह  स्वाभाविक  पिछड़ापन  नहीं  यह  पिछड़ापन  बिहार  अथवा  अन्य

 स्थानों  में  निहित  स्वार्थ  वाले  वर्ग  अथवा  खंड  से  उत्पन्न  हुआ  बात  यहा  है  ।

 मैं  मानता  हूं  कि
 आप  मुझे  समय  नहीं  वेंगे  तथा  मैं  भी  इसके  लिए  सभा  का  समय  नहीं  लेना

 धाहता  ।  लेकिन  मेरे  पास  एक  दस्तावेज  है  जो  स्पष्ट  रूप  से  यह  बताता  है  कि  किस  प्रकार  निहित
 स्वार्थ  वाले  एक  खण्ड  द्वारा  झारखंड  क्षेत्र  का  शोषण  किया  गया  मैं  यहां  पर  अपने  कुछ  मित्रों  की
 जानकारी  के  लिए  आंकड़े  उद्धत  करूंगा  जो  स्वयं  बिहार  सरकार  के  पास  उपलब्ध  एस  क्षेत्र
 आथधिक  पिछड़ेपन  की  स्थिति  को  निम्नानुसार  बताया  गया  है  :

 ह

 जिसका  अर्थ  है  के  12  जिन्हें  सामान्यतः  झारखंड  क्षेत्र  के  नाम
 से  जाना  जाता  बिहार  के  कुल  राजस्व  में  70  प्रतिशत  से  अधिक  का  योगदान  करता  |  है

 )

 क्या  य८  16  है  अथबा  12  है  ?  )
 शी  जगतथीर  सिंह  द्रोण  :  संथाल  परगना  में  16  जिले

 श्री  चित्त  असु  :  संथाल  परगना  के  मामले  खंड  और  उपखंड  मेरा  आदय  झारखंड  क्षेत्र
 से  )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  कोई  व्यक्तिगत  चर्चा  न  कीजिए  ।

 श्री  लित्त  बसु  :  झारखंड  क्षेत्र  सम्पूर्ण  बिहार  राज्य  के  कुल  राजस्थ  में  लगभग  70  प्रतिशत

 का  अंशदाम  करता  जहां  तक  उस  क्षेत्र  के लिए  संसाधन  हस्तांतरण  का  संबंध  यह  20  प्रतिशत

 से  अधिक  नहीं  क्यों  ?  )

 सभापति  महोदय  :  श्री  मोहन  आप  बोलने  जा  रहे  आप  केवल  बैठे-बेठे  ही  टिप्पणियां

 क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  चित्त  बसु  :  यह  शोषण  करने  का  सुस्पष्ट  उदाहरण  पूरे  बिहार  के  कुल  कृषि
 उत्पादन  का  मूल्य  1, 16  5.92  करोड़  रु०  बनता  है  तथा  झारखंड  क्षेत्र  में  इन  16  अथवा  12  जिलों

 का  अंददान  केवल  17 2.59  करोड़  ₹०  जोकि  राज्य  के  कुल  कृषि  उत्पादन  का  केवल  6  प्रतिशत

 है  ।  कुल  11.19  लाख  हैक्टेयर  सिचित  क्षेत्र  में  से झारखंड  क्षेत्र  में  कुल  सिंचित  क्षेत्र  1.06  लाख

 हैक्टेयर  वहां  पर  बांण  बनाए  जा  रहे  बहुत  सी  परियोजनाएं  भी  बनाई  जा  रही  हैं  ।

 इसके  कुछ  अन्य  बातें  हैं--हस्तांतरण  और  शोषण  ।  मैं  केक््ल  एक  उदाहरण  दूंगा  और

 इस  मुद॒दे  पर  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।  बिहार  में  कुल  49,444  गांवों  में  बिजली  पहुंचाई  गई  है
 और  झारखंड  क्षेत्र  के  जिन  गांवों  म॑  बिजली  पहुंचाई  गई  उनकी  संख्या  केवल  10,791  यद्यपि

 उस  क्षेत्र  से  50  प्रतिशत  उत्पादन  प्राप्त  होता

 जहां  तक  भूमि  हस्तांतरण  के  मामलों  का  संबंध  आदिवासियों  को  उनको  भूमि  से  हटाया

 गया  अब  तक  90,847  मामले  दर  किए  गए  44,000  मामलों  की  जांच  की  अनुमति
 दे  दी  गई  34,000  मामले  रह  कर  दिए  गए  हैं  और  13,000  मामले  लंबित  भूमि  से  हटाए
 गए  जनजातियों  के  90,000  मामलों  में  से  केवल  2,994  मामलों  को  ही  पुनः  बहाल  किया  गया जी  जन
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 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 केवल  3,000  मामले  ही  सफलतापूर्वक  लड़े  गए  हैं  तथा  मूल  जनजाति  के  लोगों  को  उनकी  भूमि
 दिलाई  गई  अतः  क्षेत्रीय  प्रशासन  और  अन्य  संबंधित  लोगों  के  एक  वर्ग  द्वारा  जनजातियों  के

 पाट  और  उनके  असमानता  निर्मय  णोषण  करने  के  सुस्पष्ट  उदाहरण  हैं  ।

 अतः  मैं  यह  कहकर  पुनः  अपने  निष्कर्ष  को  दोहराना  चाहूंगा  कि  यह  भाषा

 का  प्रदन  नहीं  है  अपितु  क्षेत्रीय  पिछड़ेपन  को  समाप्त  करने  तथा  न्याय  और  समानता  लाने  का  प्रइन

 है  ।  अतः  मैं  अपनी  बात  को  दोहराता  हूं  कि  इस  पर  उसी  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जाना

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  इस  समय  क्षेत्र  के तेजी  से  तथा  संतोषजनक  आथिक  और  सामाजिक  विकास

 के  लिए  पूरे  बिहार  राज्य  में  क्षेत्रीय  स्वायत्त  परिषद  का  होना  एक  उचित  तंत्र  इस  कार्य  के  लिए
 केन्द्र  से  सांविधिक  रूप  से  अवश्य  ही  वित्तीय  संसाधन  प्राप्त  होने  चाहिएं  तथा  इसके  लिए  कानूनी  रूप  से

 मंजूरी  दी  जानी  कानूनी  रूप  से  निर्धारित  संसाधन  राज्य  से  हस्तांतरित  किए  जाने

 मुख्य  शिकायत  यह  है  कि  राज्य  मुख्यालयों  से  संसाधनों  का  हस्तांतरण  नहीं  होता  ।  शिकायत  यह  है  कि

 यदि  केन्द्र  द्वारा  कुछ  संसाधन  राज्य  को  हस्तांरित  किए  भी  जाते  हैं  तो समुचित  भाग  झारखंड  क्षेत्र  को

 नहीं  अतः  एक  स्वायत्त  परिषद  होनी  जिसे  प्रशासन  तथा  विधायी  कार्यों  की  पर्याप्त

 शक्तियां  प्राप्त  हों  तथा  उसे  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  से  सांविधिक  रूप  से  वित्तीय  संसाधन  भी  प्राप्त  हों  ।

 झारखंड  समस्या  जोकि  पिछले  छः  दए्षकों  से  हमारे  समक्ष  है  क्या  यही  युक्तिसंगत  और

 जनक  समाधान  हो  सकता  है  ।  लेकिन  केन्द्र  की  भी  अपनी  भूमिका  होती  मेरे  पास  समाच्षार  पत्र  का

 एक  कतरन  है  लेकिन  मैं  उसमें  से  उद्धत  नहीं  करूंगा  ।  लेकिन  श्री  एस०  बी०  चब्हाण  ने  लोक  सभा  को

 पिछली  2  दिसम्बर  को  बताया  था  कि  केन्द्र  अलग  झारखंड  राज्य  बनने  के  प्रति  अनिच्छुक  नहीं

 श्री  चव्हाण  ने  पिछली  2  दिसम्बर  को  बताया  था  कि  केन्द्र  पृथक  झारखंड  बनने  के  विरुद्ध  नहीं  बशतें

 पर्चिम  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  इसके  लिए  सहमत  हों  ।  यही  वह  रास्ता  है  जिसके

 द्वारा  अपनी  राजनीतिक  सर्वोक्चता  अयवा  राजनीतिक  शासन  अथवा  अधिपत्य  को  बनाए  रखने  के  लिए

 विभिन्न  राज्यों  के  लोगों  के बीच  मतभेद  पंदा  कर  देते  है  ।  जहां  तक  पद्चचिम  बंगाल  का  सम्बन्ध  है

 इसने  अपनी  स्थिति  यह  कहकर  स्पष्ट  कर  दी  हैं  कि  एक  भी  खण्ड  जनसंख्या  के  आधार  पर  नहीं

 पूर्वी  पुरुलिया  और  मिदनापुर  जिलों  दस  प्रतिशत  से  अधिक  जनसंख्या  आदिवासियों  की  उड़ीसा

 सरकार  ने  केन्द्र  को  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  यह  सघन  क्षेत्र  है जिसके  काफी  बड़े  हिस्से  में

 आदिवासी  अथवा  अनुसूचित  जाति  के  लोग  रहते  हैं  ।  अतः  पश्चिम  बिहार  और  उड़ीसा  राज्य

 के  विभाजन  अथवा  पृथक्करण  की  धारणा  उस  क्षेत्र  क ेआधिक  और  सामाजिक  विकास  को  त्वरित

 और  संतोषजनक  ढंग  से  करने  की  नहीं  है  ।  मेरे  मित्र  दारजिलिंग  गोरखा  पर्वतीय  परिषद  के  कारण  हम

 से  बहुत  नाराज  कुछ  प्र॒टियां  और  कुछ  कमियां  हो  सकती  हैं  लेकिन  भारत  जैसे  देश  में

 जहां  पर  अधिकांश  जनसंख्या  आदिवासियों  और  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  की  है  वहां

 यत्तशासी  क्षेत्र  अवश्य  होने  चाहिए  उनके  पास  यथासम्भव  व्यापक  प्रशासनिक  और  विधायी  शक््तिर्या

 और  वित्तीय  संसाधन  होने  चाहिए  ताकि  उनकी  आशाओं  और  आकांक्षाओं  को  पूरा  किया  जा  सके

 क्योंकि  ये  लोग  भी  भारतीय  हैं  ।  हममें  से  अनेक  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  भारत  में  बाहर  से  आये  हैं  और

 हमें  उस  ऐतिहासिक  बात  को  भी  नहीं  भूलना  चाहिए  ।  इसलिए  केन्द्र
 को

 अपने  विचोरों  और  कार्यक्रमों

 में  बहुत  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।  उन्हें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  कि  दाजिलिंग  में  किसी  को  प्रोत्साहित  करें

 और  झारखंड  क्षेत्र  में  कुछ  ताकतों  को  प्रोत्साहित  न  करें  ।  यदि  वे  ऐसा  करते  हैं  तो  इससे  देश  की
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 ॥

 28  1914  उत्तरांचल  तथा  वर्नांचल  नाम  से  पुकार  जाने  वाले  ॥;क्

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प  जारी

 स्थिरता  अस्त  व्यस्त  होगी  ।  इस  उद्देश्य  हेतु  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन्हें  इन  मुद्दों  पर

 नीति  तैयार  करनी  मैं  उन  लोगों  से  भी  जो  झारखंड  आन्दोलन  में  शामिल  अनुरोध  करता

 हूं  कि  ऐसी  गतिविधियों  में  शामिल  न  हों  क्योंकि  इस  प्रकार  से  यह  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों

 के  बीच  कुछ  श्रांतियां  पैदा  कर  रहे  हैं  |  मैं  चेतावनी  भी  देता  हूं  कि  वे  उत्तरोत्तर  हिसा  का  सहारा  ले  रहे

 यह  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जिसे  चर्चा  और  आपसी  समझ-बूझ  द्वारा  ही  निपटाया
 जा  सकता  इसलिए  झारखंड  आन्दोलन  के  समर्थकों  को  नकारात्मक  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाना

 चाहिए  और  उन्हें  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  विभिन्न  राज्यों  के  लोगों  के  बृहत्तर  हित  में  और

 उससे  भी  अधिक  हमारे  राष्ट्र  के  सर्वोच्च  हित  प॑  इस  मामले  मे  वार्तालाप  द्वारा  तक  द्वारा  और  विवेचन

 द्वारा  शान्तिपूर्ण  तरीके  से  निपटायें  ।

 श्री  इन्रजीत  :  सभापति  इस  अतिमहत्वपूर्ण  गैर-सरकारी  संकल्प  पर

 बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  में  आपका  तहेदिल  से  आभारी  मैं  इस  बात  को  विल्कुल  ,
 स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  इस  संकल्प  और  उत्तरांचल  और  वनांचल  दोनों  राज्यों  के  बनाए  जाने  का

 समर्थन  करता  हूं  ।  सभापति  महोदय  वास्तव  में  कुछ  और  आगे  की  बात  भी  करना  चाहता  हूं  ।

 महोदय  मैं  समझता  हूं  कि  समय  आ  गया  है  जबकि  इस  सदन  के  सभी  पक्षों  वित्तीय

 राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  स्थापना  करने  के  प्रइ्न  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  मैं  इस  तथ्य

 से  भलीभांति  परिचित  हूं  कि  प्रथम  राज्य  पुनर्गठन  जिसकी  स्थापना  1956  में  की  गई

 से  पूरे  देश  भर  में  काफी  हलचल  और  कई  समस्याएं  पंदा  हो  गयी  लगभग  तीन  वर्षो  के  लिए

 सभी  अन्य  गतिविधियां  रुक  गई  थीं  |  हम  सभी  जिलों  ताललुकों  और  गांवों  के  लिए  एक  दूसरे
 से  क्षगड़ा  कर  रहे

 इसके  बावजूद  पिछले  35  वर्षों  से एक  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जहां  देश  के  विभिन्न

 भागों  से  पृथक  राज्यों  के  लिए  मांग  की  गई  है  ।  हमने  देखा  है  कि  किस  प्रकार  असम  को  पांच  से  सात

 राज्यों  में  विभकत  किया  गया  है  |  अब  हम  उस  क्षेत्र  को  सात  बहनों  का  क्षेत्र  कहते  हैं  ।  एक  ऐसा  समय

 भी  था  जबकि  हम  केवल  असम  को  आधिक  दृष्टि  से  सक्षम  बनाने  के  बारे  में  बात  करते  थे  और  उसमें

 से  किसी  अन्य  राज्य  के  गठन  का  दृढ़ता  से  अस्वीकार  करते  थे  ।

 हमारी  ये  मांगे  हैं  और  उत्तराखंड  राज्य  के  लिए  तो  अनेक  वर्षो  की

 जा  रही  है  ।  विगत  में  हमने  सौराष्ट्र  और  उत्तराखण्ड  की  जिसे  आजकल  उत्तरांचल  कहा  जाता

 के  लिए  पृथक  राज्यों  की  मांग  भी  की  थी  ।  हमारी  यह  मांगे  लगभग  देश  के  सभी  भागों

 की  मांगे  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  यही  समय  है  जब  हमें  द्वितीय  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  गठन

 के  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  और  यह  मेरा  पुरजोर  अनुरोध  है  कि  सरकार  को

 उत्तरांचल  और  वनांचल  इन  दोनों  राज्यों  क ेलिए  हाल  की  इस  मांग  को  अस्वीकार  नहीं  करना

 चाहिए  ।  इन  मांगों  पर  गम्भीरता  से  विचार-विमर्श  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 यह  मेरा  अहोभाग्य  है  कि  मुझे  दाजिलिंग  गोरखा  पवंतीय  परिवार  का  गठन  करने  में

 कुछ  भूमिका  निभाने  का  अवसर  आरम्भ  में  जैसाकि  आप  जानने  हैं  कि  गोरसालेड

 के  लिए  पृथक  राज्य  हेतु  मांग  की  गयी  बाद  में  हमने  एक  फार्मूला  बनाया  जिससे  एक  पृथक

 स्वायत्तशासी  जिला  परिषद  का  सृजन  किया  गया  और  इसी  जिला  परिषद  को  एक  पूर्ण  राज्य  से  कुछ
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 उत्तरांचल  तथा  वर्नांचल  नाम  से  पुकार  जाने  वालेਂ  19  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी

 ही  कम  को  दर्जा  दिया  गया  ।  दाजिलिंग  माडल  को  उस  समय  सभी  पक्षों  ने  स्वीकार  किया  था  और  मैं

 यह  स्वीकार  करता  हूं  और  मेरा  स्वयं  का  भी  यही  विचार  है  कि  इसने  हममें  नई  आशा  जगाई  है  और

 हमारे  देश  के  कई  भागों  की  समस्याओं  को  हल  करने  का  तरीका  सुझाया  है  ।

 वास्तव  में  जैसाकि  आप  जानते  हैं  लददाख  के  जो  स्वयं  को  दशकों  से  श्रीनगर  द्वारा

 शोषित  किया  महसूस  करते  रहे  थे  आगे  आए  और  लह्ाख  के  लिए  दाजिलिंग  मांडल  जैसी  स्वायत्तशासी

 परिषद  की  मांग  करने  लगे  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैंने  सोचा  कि  इसी  प्रकार  की  परिषदों  के  गठन  से

 सौराष्ट्र  और  कई  अन्य  क्षेत्रों  की  मांगों  और  आवश्यकताओं  का  हल  खोजा  जा  सकता  लेकिन

 हमें  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  कि  क्या  ऐसी  स्वायत्तशासी  परिषद्  एक  मॉडल  हो

 सकती  है  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  दाजिलिंग  में  हमारा  अनुभव  अच्छा  नहीं  रहा  है  ।  मेरे

 अच्छे  मित्र  श्री  चित्त  बसु  ने  झारखण्ड  के  लिए  एक  स्वायत्तशासी  परिषद  की  जोरदार  सिफारिश  की

 लेकिन  दाजिलिंग  गोरखा  पर्वतीय  परिषद  के  बारे  में  मेरे  अपने  अनुभव  से  मेरी  एक  अलग

 धारणा  बनती  है  कि  जिस  प्रकार  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इसे  कार्यान्वित  कर  रही  है  उस  ढंग  से  यह
 मॉडल  सही  नहीं  सिद्ध  वास्तव  महोदय  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  वहां  के  मुख्य  मंत्री  श्री

 ज्योति  बसु  द्वारा  दाजिलिंग  गोरखा  पर्वतीय  परिषद  समझौते  को  पूरी  ईमानदारी  से  कार्यान्वित  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ।  वास्तव  में  समझौते  का  कार्यान्वयन  एक  धोखाधड़ी  इसके  जब

 तक  इस  प्रकार  के  मॉडल  पर  दक्षता  और  ईमानदारी  से  कार्य  नहीं  किया  जाता  तब  तक  इसी  प्रकार

 की  अन्य  स्वायत्तशासी  परिषदों  की  स्थापना  करने  का  कोई  महत्त्व  नहीं  इस  समझौते  के  उचित  रूप

 से  प्रभावी  न  होने  के कारण  बताने  के  लिए  मैं  केवल  तीन  उदाहरण  दूंगा  ।

 आपको  यह  जानकर  दुःख  होगा  कि  अब  दार्जिलिंग  गोरखा  पर्वतीय  परिषद  को  कलकत्ता

 सरकार  से  वित्तीय  बाधाओं  का  सामना  करना  पड़ता  37.16  करोड़  की  राशि  जिसे

 केन्द्र  द्वारा  दाजिलिंग  गोरखा  पव॑तीय  परिषद्  को  स्वीकृत  किया  गया  पद्चिचम  बंगाल  सरकार  ने

 नहीं  दिया  यह  राशि  इन्हें  वर्ष  1990-91  से  1991-92  के  लिए  दी  गई  लेकिन  इस
 37.16  करोड़  रुपये  की  धनराशि  का  उपयोग  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  किया  गया  है  ।

 जब  समझौता  को  तंयार  किया  जा  रहा  था  तब  गोरखा  नेशनल  लिबरेशन  फ्रंट  के  नेता  चाहते
 थे  कि  केन्द्रीय  सहायता  और  केन्द्रीय  निधियां  सीधे  स्वायत्त  परिषद्  को  मिले  पश्चिमी  बंगाल  सरकार
 ने  इसका  विरोध  किया  था  और  कहा  था  आप  धन  प्रत्यक्ष  रूप  से  देना  आरम्भ  कर  देंगे  तो

 इससे  परिषद  को  एक  पृथक  राज्य  का  पद  प्राप्त  हो  जाएगाਂ  तत्पद्चात्  मैंने  एक  समझौता  फार्मूला  -

 रखा  और  उस  फार्मूले  को  खुशी  से  स्वीकार  किया  गया  था  ।  मेरा  सुझाव  था  कि  केन्द्रीय  निधियां  जो

 दाजिलिंग  गोरखा  हिल  परिषद्  निमित्त  होती  हैं  उन्हें  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  माध्यम  से  दिया  जाना
 लेकिन  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  केवल  एक  डाकघर  की  ही  भूमिका  निभानी  चाहिए  ।  परन्तु

 फिर  भी  हुआ  क्या  है  ?

 जैसाकि  मैंने  आपको  अभी  बताया  है  कि  हमारी  निधि  का  37.16  करोड़  रुपथा  रोका  गया

 और  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  उपयोग  में  लाया  गया  है  ।  हालांकि  आज  ।9  मार्च  है  और  इस
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 28  1914  तथा  वनांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  वाले
 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी

 वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  में  केवल  |]  दिन  बाकी  हैं  परन्तु  वर्ष  1992-93  2-93  के  लिए  दाजिलिंग  गोरखा
 हिल  परिषद्  को  एक  पैसा  भो  नहीं  दिया  गया  परिणामस्वरूप  दाजिलिंग  गोरखा  हिल  परिषद्  को

 अपने  विकास  कार्यों  को  बन्द  करने  को  बाध्य  होना  पड़ा  ।

 यह  वास्तव  में  एक  अभूतपूर्व  प्रतिमान  यह  एक  ऐसा  प्रतिमान  था  जिसकी  भूतपूर्व  राष्ट्रपति
 श्री  आर०  वेंकटरामन्  ने  भी  जब  उन्होंने  दाजिलिंग  का  दौरा  किया  था  प्रशंसा  की  उस  समय
 उन्होंने  कहा  था  कि  यह  एक  आदर्ा  प्रतिमान  है  जिसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  और  पूरे  देशभर  में
 इसको  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  तथापि  यह  प्रतिमान  कायरत  नहीं  हो  सका  क्योंकि  इस  बारे  में  दो
 तरह  की  बातें  बहुत  होने  लगीं  और  कलकत्ता  ने  धोखा  जब  तक  ऐसी  बातें  समाप्त  नहीं  हो
 जाती  हैं  यह  चालू  नहीं  हो सकता  ।  इसलिए  हमें  इसके  बारे  में  गम्भीरता  से  सोचना  होगा  और  इसका
 हल  खोजना  होगा  ।

 मेरी  राय  में  इसका  केवल  एक  ही  हल  हो  सकता  है  और  वह  है  अधिक  राज्यों  का  गठन
 करना  ।  मेरी  विनम्र  राय  यह  है  कि  देश  को  25  बड़े  राज्यों  की  आवश्यकता  नहीं  ह ैऔर  जिस  चीज
 की  हमें  वास्तव  में  आवश्यकता  है  यह  है  कि  25  बड़े  राज्यों  की  अपेक्षा  छोटे-छोटे  50  राज्य  जिमका

 संस्कृति  अथवा  किसी  जाति  के  आधार  पर  गठन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  झारखंड  आम्दोलन
 काफी  लम्बे  समय  से  वहां  चल  रहा  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  उनका  दावा  बड़ा  ही  सशक्त  है  ।  कभी
 आपको  याद  होगा  हमारा  संयुक्त  पंजाब  कोई  भी  उस  संयुक्त  पंजाब  को  नहीं  छोड़ना  चाहता
 मैं  भी  एक  पंजाबी  होने  के  नाते  पंजाब  के  किसी  विघटन  का  विरोधी  था  ।  हरियाणा  की  मांग  की
 गई  और  यह  कहा  गया  था  व्यवहायं  नहीं  है  हरियाणा  ऊसर  क्षेत्र  है  और  यह
 बिल्कुल  बंजर  यह  एक  बड़ी  घोर  विपत्ति  होगीਂ  हिमाचल  के  लिए  भी  यही  कहा  गया  था  ।
 जब  हिमाचल  के  लोगों  ने  हिमाचल  की  मांग  की  तो  हम  उन्हें  अलग  करने  के  लिए  तैयार  नहीं
 लेकिन  एक  बार  जब  हिमाचल  को  राज्य

 का
 दर्जा  प्रदान  किया  गया  तो  वह  समृद्ध  हरियाणा  भी

 समृद्ध  हुआ  ।  इसलिए  अनुभव  दर्शाता  है  कि  यदि  आप  छोटे  राज्यों  की  व्यवस्था  को  तो  छोटे
 राज्यों  के  पर्याप्त  समृद्ध  होने  की  सम्भावना  है  ।  उनकी  समृद्धि  का कारण  बहुत  साधारण  लगभग
 सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  यह  प्रवृति  पाई  जाती  है  कि  बे  कुछ  क्षेत्रों  को  उपनिवेश्ों  की  तरह
 समझते  हैं  और  उनका  शोषण  करते  हैं  और  उनको  लूटते  हैं  और  व्यक्तिगत  और  दलदत  विबर्धन  के

 अन्धाधुन्ध  लक्ष्य  के  लिए  लूट  में  मग्न  हो  जाते  इसलिए  हमें  करना  यह  चाहिए  कि  हमें  छोटे  आकार
 वाले  अधिक  राज्यों  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।  यहां  तक  कि  मैं  तो  द्वितीय  राज्य  पुन्गंठन  आयोग  की
 सिफारिश  भी  करता  मैं  पुरजोर  सुझाव  देता  हूं  कि  हमें  झारखंड  और  उत्तरांचल  के  लिए  पृथक  राज्य

 की  दिशा  में  बढ़ने  में  विलम्ब  नहीं  करना  चाहिए  ।

 काफी  लम्बे  समय  से  मेरा  यह  दृष्टिकोण  है  कि  उदाहरण  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  चार  पृथक
 राज्यों  में  बांदे  जाने  की  आवश्यकता  है  हम  जानते  हैं  कि  किस  प्रकार  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  और  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  हानि  उठा  घुके  हैं  ।  कई  प्रशासनिक  कदम  उठाए  गए  थे  ।  उदाहरण  के  लिए  एक  बार  मुख्य
 सचिव  सचिवालय  मिनी  सचिवालय  की  मेरठ  में  स्थापना  की  गई  थी  जोकि  लखनऊ  के  अतिरिक्त

 लेकिन  यह  सफल  नहीं  हो  सका  क्योंकि  ऐसी  थीजें  सफल  नहीं  होती  इसलिए  मैं  पुरजोर
 सिफारिश  करता  हूं  कि  हमें  छोटे  राज्यों  की  पद्धति  को  अपनाना  चाहिए  । पी  दी
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 तथा  वनांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  काले  19  मार्च  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी
 जल

 इस  सन्दर्भ  मैं  एक  बार  और  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  जैसाकि  मैंने  कई  अन्य
 छोटे  राज्यों  की  सिफारिश  की  मैं  एक  अन्य  रचनात्मक  विनम्र  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  एक  भांति
 के  सभी  राज्य  होने  के  हमें  उस  सन्दर्भ  में  गम्भीर्ता  से  सोचना  चाहिए  जैसाकि  आजादी  के

 तुरन्त  पदचात्  किया  गया  एक  श्रेणी  के  राज्य  होने  के  बजाय  हमें  दो  में  तीन  श्रेणियों  के  राज्यों  के

 बारे  में  सोचना  चाहिए  ज॑साकि  आजादी  के  तुरन्त  पश्चात्  की  स्थिति  अर्थात  हमें  भाग  के

 राज्यों  का गठन  करना  चाहिए  जिसके  पास  सभी  शक्तियां  होनी  चाहिए  जैसे  कि  आज  हमारे  यहां

 हैं  और  फिर  भाग  के  राज्य  होंगे  जिन्हें  सीमित  शब्ब्तियां  प्राप्त  होंगी  और  भाग  के  राज्य  जो

 संघशासित  प्रदेशों  की  प्रकृति  के  हो  सकते  हैं  ।

 ऐसा  किया  जाना  चाहिए  क्ष्योंकि  विभिन्न  राज्यों  के  अन्तर्गत  बुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जिनका  भारी

 मात्रा  में  अन्धाधुन्ध  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  विभिन्न  राज्यों  में  बड़े-बड़े  क्षेत्रों  को उपनिवेशों  की  तरह

 माना  जा  रहा  इसलिए  यदि  हम  अपने  लोगों  के  विशेषकर  अपने  शोषित  लोगों  के  साथ

 अच्छा  वर्ताव  करना  चाहते  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यही  समय  है  जब  हमें  अपने  राजनीतिक  नक्शे  को

 दुबारा  से  देखना  होगा  और  केवल  >5  राज्यों  क ेबजाय  और  अधिक  राज्यों  के  बारे  में  सोचना  होंगा  ।

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  यह  जो  उत्तरांचल-वनांचल

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  है  और  इस  पर  इस  समय  बहस  चल  रही  उसको  सुनकर  हमको  यह  लगा

 कि  अब  यह  बहस  दो  भागों  में  बंट  गई  एक  तरफ  कुछ  लोग  कहते  हैँ  कि  इसको  बनना

 दूसरी  तरफ  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  इसको  नहीं  बनना  जाहिए  ।  अब  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  बनना  चाहिए  तो  क्यों  बनना  चाहिए  और  नहीं  बनना  चाहिए  तो  क्यों  ?

 सभापति  भारत  बहुत  विशाल  देश  है  |  पहले  भारत  टुकड़ों  में  बंटा  हुआ  लेकिन

 जिसने  इतना  बड़ा  भारत  उसको  भी  इस  सदन  में  धन्यवाद  देना  चाहिए

 सभापति  आज  हम  भारत  को  कई  टुकड़ों  में  ले  जाने  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  यह

 किसका  प्रयास  है  ?  इसका  कारण  है  असंतोष  जब  बढ़ता  हैं  तो  घर  भी  टूटते  हालांकि  धर  छोटा

 सा  होता  5  परिवार  होते  लेकिन  बह  भी  टूटता  इसका  कारण  यह  होता  है  कि  जब  घर  का

 मालिक  बहुत  ही  बेईमान  हो  जाता  तब  घर  दूट  जाता  अन्यथा  नहीं  टूटता  ।  अगर  घर  का  मालिक

 ईमानदार  रहता  तो  वह  परिवार  पीढ़ियों  तक  चल  सकता  था  |  लेकिन  आज  हम  कहेंगे  कि  कांग्रेस  ने

 इतने  दिनों  तक  जो  राज  किया  इसी  के  कारण  तमाम  जगह  मांग  हो  रही  है  कि  अलग  राज्य  होना
 देश  की  जनता  ऐसी  है  कि  वह  समझती  नहीं  |  आज  तक  दुनिया  में  इतने  दिनों  तक  किसी

 पार्टी  ने  राज  नहीं  किया  भारत  में  कांग्रेस  को  इतने  दिनों  तक  राज  करने  का  मौका  मिला  ।  जब

 राज  करने  का  मौका  मिला  तो  इन्होंने  जो  राज  किया  वह  पक्षपातपूर्ण  किया  ।  हरिजन
 आदि  को  बांट  कर  राज  किया  ।  देश  के  लिए  मात  कुर्सी  की  ममता  में  इन्होंने  राज  किया  है  ।

 कुर्सी  कैसे  अक्षुण्ण  रहे  इस  को  देखते  हुए  राज  किया  है  ।

 इतनी  बड़ी  राष्ट्रीय  पार्टी  जिसने  देश  पर  राज  राष्ट्रीय  आन्दोलन  का  नेतृत्व  भी  इनके

 हाथ  में  ऐसी  पार्टी  ने  कुर्सी  के  लिए  तििपुरा  में  क्षेत्रीय  पार्टी  क ेसाथ  मिलकर  राज  किया  |  त्रिपुरा
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 28  1914  उत्तराचल  तथा  वंनांचल  मास  से  पुकारे  जाने  वाले ः
 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 को  भी  क्या  वांटना  है  ?  क्षेत्रीय  पार्टी  जहां  जन्म  ले  लेती  है  अगर  उसको  कोई  तरजीह  देता  है  तो
 क्षेत्रीय  पार्टी  कहती  है  कि  हम  अलग  होंगे  ।  यह  होता  आया  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  आपस  कहना  चाहता  हूँ  कि  जब  मैं  विधायक  था  उस  समय  अखबार  में  पढ़ता
 था  तेलंगाना  में  लड़ाई  भन्ता  रेड्डी  के  साथ  चली  दाफो  दिनों  तक  खून-खराबा  होता
 तेलंगाना  अलग  राज्य  क्या  बना  ?  यह  अभी  तक  अलग  राज्य  नहीं  बना  ।  किस  तरह  से  उसके  साथ
 सलूक  किया  दाजिलिंग  में  देखिए  ।  उसकी  लड़ाई  भी  आपने  देखी  ।  बोड़ो  झारखंड
 आन्दोलन  क्यों  चला  ?  वहीं  आन्दोलन  चल  रहा  है  जहां  आपने  आज  तक  विकास  नहीं  किया  ।  जिस
 इलाके  का  विकास  आपने  नहीं  किया  उसके  अन्दर  कुछ  लोग  ऐसे  पैदा  होते  गए  जो  रास्ता  बताने
 संगठन  बनाने  जगे  ।  असन्तोष  का  ज्वलन्त  उदाहरण  आपके  सामने  झारखंड  पार्टी  की  बात  कही
 जा  रही  झारखंड  अलग  राज्य  अगर  बन  जाएगा  तो  क्या  वहां  विकास  हो  जाएगा  ?  सुबोध  कान््त
 सहाय  उसके  नेता  हैं  ।  उस  क्षेत्र  में  मां  बच्चे  को  पीठ  पर  बांधकर  काम  करने  जाती  क्या  विकास
 इसी  को  वह  नेता  कहते  हैं  ?  या  सूरज  मण्डल  नेता  बने  हुए  हैं  ?  सूरज  मण्डल  नाम  से  लगता  है  कि
 बड़ा  ग्रह  देश  पर  बोझा  लगता  ये  आदिवासी  नहीं  हैं  ।  में  आपसे  पूछना  चाहता  हुं  ये  वही  सूरज
 मण्डल  हैं  जो  लालू  जी  के  दाहिनी  हाथ  बने  हुए  थे  ।  न  जाने  कशोड़ों-अरबों  कमा  लिए  होंगे  ।  मैं  सच
 कह  रहा  ईमानदारी  के  साथ  कह  रहा  हूं  ।  लेकिन  आज  क्या  हुआ  कि  चार  महीने  में  सुबोध  कांत
 सहाय  नेता  हो  गए  ।  यह  किस  की  देन  है  ?  यह  कांग्रंस  की  देन  क्योंकि  चन्द्रशवर  जी  को  बनाया
 चार  महीने  के  चार  महोने  में  नतीजा  क्या  चार  महीने  में  मुट्ठी  भर  लोगों  के  हाथों
 अरबों-करोड़ों  चला  गया  ।  इस  सदन  में  मैं  1984  से  हूं  । सवाल  यह  है  कि  देश  का  किसने  नाश
 किया  ?  आपके  हाथ  में  सत्ता  रहती  तो  क्या  होता  ?  लेकिन  ये  बर्दाश्त  नहीं  कर  क्योंकि  कांग्रेस

 में  बीमारी  है  कि  कांग्रेस  5-10  साल  लगातार  कहीं  शासन  में  नहीं  रही  तो  इनका  एक  आदमी  भी

 नहीं  सभी  के  सभी  मृत्यु  शय्या  पर  चले  यह  स्थिति  कांग्रेस  की  है  ।

 हम  कहना  चाहते  हैं  कि  गांव  के  अन्दर  इनके  लोग  अगर  ईमानदारी  से  काम  करें  तो  सब  ठीक

 हो  सकता  गांव  के  जहां  कांग्रेस  का  राज  बंटवारा  हो  रहा  हर  जगह  विकास  जातीय

 आधार  पर  हो  रहा  एक  ही  गांव  में  अगर  नाली  बनानी  है  तो  ऊंची  जाति  का  अगर  एम०एल०ए०

 है  तो  उसके  इलाके  में  बना  पिछड़ी  जाति  के  मुहल्ले  में  नहीं  बनाई  ।  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूं
 उसको  दर्द  होगा  या  नहीं  ?  लोगों  को  तकलीफ  होगी  या  नहीं  ?  आप  ईमानदारी  से  इस  बात  को  सोचें

 कि  अगर  एक  गांव  में  दो  तरह  का  विकास  होगा  तो  लोगों  को  जरूर  लगेगा  कि  सरकार  अच्छी  नहीं

 यह  सरकार  से  अलग  रहे  ।

 17.00  झ०  प०

 आपके  पास  पैसा  रहता  है  और  चांपाकल  बन  जाता  नियम  टूटता  है  तो  व्यवस्था  कमजोर

 होता  है  ।  अगर  नियम  टूटने  लगता  है  तो  सारी  चीजें  टूटने  लगती  मैं  नाम  नहीं  लेना
 मुख्य

 मंत्री  स्वर्ग  चले  गए  उन्होंने  नियम  तोड़  दिया  चूंकि  सिलेक्शन  कमेटी  से  होता  था  चांपाकल  कहां  पर

 गड़ेगा  और  कितनी  पापुलेशन  पर  लेकिन  आजकल  एम०  एल०  ए०  को
 अधिकार

 दे  दिया

 इस  तरह  से  भगदड़  मची  हुई  है  और  सारा  पैसा  ख  हुआ  है  ।  कई  चीजें  कंस
 बताया  जाए  कौन

 जांच  वहां  की  राज्य  सरकार  और  कांग्रेस  की  राज्य  सरकार  में  कोई  फर्क  नहीं  ऊंची
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 उत्तरांचल  तथा  वनांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  वाले  19  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 जाति  के  गांव  में  हैल्थ  सेन्टर  खुले  हुए  हैं  और  एडीइनल  पी०एच०सी०  भी  लेकिन  बहुत  से  पिछड़ी
 जाति  के  गांव  ऐसे  हैं  जहां  के  लोगों  को  सात-आठ  किलोमीटर  दूसरे-दूसरे  जिले  में  दवा  लेने  के  लिए
 जाना  पड़ता  हैं  झारखंड  की  बात  कहते  हैं  ।  गांवों  को  भी  बंटवाने  के  लिए  आप  लोग

 तेयार  अगर  जांच  करें  तो  हमारे  क्षेत्र  में  ऐसे  हजारों  केस  मिलेंगे  । जिस  जाति  का  एम०एल०ए०

 होता  है  तो  वह  एडीएमल  पी०एच०सी०  या  सब  सेन्टर  अपने  जाति  के  गांवों  में  खुलबाता  है  और  रोड

 की  भी  यही  हालत  है  ।  अभी  भी  चित्त  बसु  जी  बहुत  जोर  से  और  बहुत  दबाव  डालकर  बोले  हैं  कि

 आखिर  यह  सब  पैदा  क्यों  हुआ  ।  झारखंड  की  मांग  क्यों  की  जा  रही  कांग्रेस  ने  इतने  दिनों  तक

 राज  किया  और  पक्षपातपूर्ण  विकास  किया  ।  कई  बार  मैंने  कहा  है  कि  अगर  क्रिव्चियन  लोग  नहीं  होते
 तो  आज  आदिवासियों  में  एक  भी  पढ़ा  लिखा  नहीं  मिलता  ।  धर्म  परिवर्तेत  करके  अधिकारी  बने

 अच्छे  विद्वान  नहीं  होते  तो  वहां  क्रिश्चियन  ही  धर्म  परिवर्तत  कराकर  आप  बड़े-बड़े  ओहदों  पर  देखने

 को  मिल  रहा  है  जैसे---अपना  नाम  ऊंराव  या  कुछ  और  रख  लिया  ।  आखिर  यह  क्यों  आप

 इसके  लिए  दोषी  हैं  ।  धर्म  परिवर्तन  जो  हुआ  तो  आपको  इसके  लिए  चिंता  नहीं  आपको  फिक्र  नहीं
 आखिर  वह  विकास  के  लिए  धर्म  परिवर्तन  हुआ  है  ।  वहां  धर्म  परिवर्तन  करने  के  बाद  उनके  बच्चे

 पढ़  रहे  हैं  तो  व ेआदिवासी  इलाकों  से  आते  हैं  चाहे  एम०  एल०  ए०  या  एम०  पी०  हों  वे  अपने  बच्चों

 को  विद्यालयों  में  भर्ती  कर।ने  के  लिए  एड़ी  चोटी  लगा  देते  हैं  ।  इसके  लिए  आप  क्या  जवाब  देंगे  ।  राज्य

 बनने  से  क्या  होगा  यानी  झारखंड  बन  जाए  तो  क्या  होगा  ।  अगर  सचमुच  में  देश  को  ईमानदारी  और

 देश  भक्ति  के  साथ  चलाते  हो  तो  कोई  झारखंड  की  मांग  नहीं  करेगा  चूंकि  समान  विकास  नहीं  होता
 और  इसी  तरह  से  देश  को  बर्बाद  करके  टुकड़े-टुकड़  करना  चाहते  हो  ।  गृह  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  लालू
 जी  ने  बोल  दिया  ।  यह  तो  केन्द्र

 का सवाल  है  इसलिए  उनको  नहीं  बोलना  चाहिए  था  ।  केन्द्र  ने  कहा
 ve  वहां  पर  हो  जाना  चाहिए  ।  राज्य  में  जो  राज  करता  है  वहਂ  मुख्य  मंत्री  होता
 उसको  यह  कहना  था  कि  इसको  विकास  का  इतना  दर्जा  नहीं  मिला  है  हम  इसको  वह  दर्जा  देने  जा  रहे
 हैं  उनकी  इमानदारी  के  साथ  विकास  करना  होगा  जो  आज  तक  नहीं  हो  पाया

 इन्होंने  बहुत  कानून  लेकिन  उनकी  जमीन  महाजनों  ने  दो  चार  रुपये  में  ले  ली  और  पूरी  जमीन
 को  नीलाम  कर  आपने  उसके  लिए  भी  कानून  लेकिन  लागू  नहीं  किया  ।  उसकी  नीलामी
 किसने  उसी  टिक्क्  ने  जो  यहां  से  जाता  जो  सूद  लगता  जो  वहां  भी  बैठा  हुआ  है  और

 यहां  भी  बेठा  हुआ  है'*ਂ
 '  मंडल  की  ही  बात  नहीं  है  ।  सवाल  यह  उठता  है  कि  सूरज

 मंडल  क्यों  आन्दोलन  कर  रहे  आप  रांची  में  जाकर  देखिए  अधिकारियों  के  किले  बने  हुए
 राजनेताओं  के  और  ठेकेदारों  ने  किले  बना  रखे  देश  को  इन  लोगों  ने  लूट  लिया  झारखंड  को
 बांट  दें

 तो  यही  लोग  मौज  भले  ही  सूरण  मंडल  और  शिबू  सोरेन  बड़े  ओहदों  पर  चले  जायें
 गरीबों  का  कल्याण  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  अगर  आप  वास्तव  में  गरीबों  का  कल्याण
 करना  चाहते  हैं  तो

 उनके  विकास  के  लिए  कुछ  करें  ।  मैं  चित्त  बसु  जी  जैसा  पढ़ा-लिखा  नहीं  लेकिन
 जो  सचाई  धरती  की  बात  जो  नजरों  से  गुजर  रही  है  वह  यह  है  कि  उनका  विकास  सही  ढूंग  से

 नहीं  हुआ  ।  अगर  विकास  हुआ  होता  तो  यहू  आन्दोलन  और  समस्या  नहीं  वहां  का  इतना
 असमान  विकास  हुआ  है  कि  कोई  जमीन  पर  है  और  कोई  आसमान  पर

 चालीस  बरस  तक  ये  लोग  बहां  पर  अगर  जनता  ने  इन्हें  पांच  बरस  में  ही  हटा  दिया  होता
 तो  ऐसा  नहीं  होता  ।  यह  देश  की  जनता  ने  बहुत  बड़ी  भूल  की  जिससे  आज  देश  के  बंटने  की  नौबत
 भा  रही
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 28  1914  )  उत्तरांचश  तथी  अनांचल  भाम  से  युकारे  जाने  बाले
 नए  राज्यों  की  स्थापमा  से  संबंधित  संफल्प---जारी

 झो  बलराज  पासी  :  सभापति  इस  प्रस्ताव  को  रखा  गया  है  कि  अलग  से
 उत्तरांचल  प्रदेश  की  स्थापना  की  जाये  और  वर्नांचल  प्रदेश  की  स्थापना  की  जाये  |  पिछले  चुनाव
 में  उत्तर  प्रदेश

 के
 अन्दर  उत्तरांचल  का  मुद्दा  एक  चुनावी  मुद्दा  विशेषरूप  से  पवव॑तीय  क्षेत्र

 में  उत्तरांचल  का  मुद्दा  क्षेत्र-क्षेत्र  तक  और  जन-जन  तक  पहुंचा  ।  इस  मांग  को  सबसे  पहले  सन्  1952
 में  रखा  तब  से  यह  मांग  किसी  न  किसी  स्वरूप  में  वहां  जनता  के  बीच  में  बनी  रही  ।

 कित्तु  1952  के  बाद  से  कांग्रेस  का  शासन  रहा  और  कांग्रेस  के  शासन  में  इस  उत्तरांचल  का
 दुर्भाग्य  यह  था  कि  उत्तरांचल

 कै
 क्षेत्र  से  उत्तर  प्रदेश  से  चार  मुख्यमंत्री  मजेदार  बात  यह  है

 कि  तीन  मुख्य  मंत्री  तो  उसी  पव॑तीय  क्षेत्र
 के  थे  और  चौथे  मुख्य  मंत्री  चन्द्र  भानु  गुप्त  जो  मंदानी

 क्षेत्र  के  रहने  वाले  थे  उन्होंने  भी  रानीखेत  जाकर  चुनाव  लड़ा  था और  यह  आइवासन  वहां  की  जनता
 को  दिया  कि  आपके  विकास  के  लिये  पूरा-पूरा  ध्यान  दिया  आपका  पूरा  ख्याल  किया
 मैं  कहूंगा  थोड़ा  वहुत  विकास  जो  हुआ  गोविन्द  बल्लभ  पंत  के  समय  में  जरूर  पर्व  रीय  क्षेत्र  का  ध्यान
 रखा  गया  और  कुछ  योजनायें  उस  समय  प्रारम्भ  उसके  बाद  हमारे  मुख्यमंत्री  हुए  माननीय

 हेमवती  नन््दन  कहने  को  वे  अपने  आप  को  पव॑तीय  क्षेत्र  का  मानते  मुझे  आज  भी  याद
 आता  है  कि  देहरादून  से  वे  उप-चुनाव  लड़े  लोक  सभा  का  और  उस  समय  वह  कांग्रेस  के  अन्दर  नहीं
 थे  लेकिन  इस  देश  के  **

 ]

 सभापति  महोदय  :  आप  इन  महानुभावों  का  नाम  लेकर  क्यों  भर्चा  कर  रहे  हैं  ?

 ]

 श्री  बलराज  पासी  :  उससे  सम्बन्धित  है  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  आप  नाम  मत  लीजिए  ।  आप  सिद्धान्तों  की  चर्चा  करिये  ।

 ]

 श्री  बलराज  पासी  :  वहां  की  जनता  ने  यहां  पर  एक  ऐसे  नेता  को  चुनकर  भेजा  ।  जिन्होंने  यह
 विश्वास  दिलाया  था  कि  मुख्यमंत्री  बने  तो  इस  क्षेत्र  की  जनता  का  विकास  किया  जायेगा  ।  उत्तर  प्रदेश
 के  नैनीताल  जिले  से  एक  व्यक्ति  चार  बा  उत्तर  प्रदेश  का  मुख्यमंत्री  बन ेऔर  तीन-चार  बार  केन्द्र  में

 मंत्री  रहे  ।  प्॑तीय  क्षेत्र  की  जनता  कांग्रेस  को  45  वर्षों  से  इस  विश्वास  के  साथ  जिताती  रही  कि

 इस  क्षेत्र  का  भाग्य  नौजवानों  का  भाग्य  यहां  तक  कि  अंग्रजों  ने  भी  योजना

 बद्ध  तरीके  से  उस  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  किया  क्योंकि  अंग्रेजों  को  अपनी  फौज  के  लिए  आदमी

 चाहिए  होम  गार्ड्स  चाहिए  इसलिए  वह  नहीं  चाहती  थी  कि  इस  क्षेत्र  का  विकास  हो  ।

 कांग्रेस  राज  ने  भी  45  वर्षों  से  उस  नीति  को  अपनाया  ।  इस  क्षेत्र  की  जनता  ने  भी  यही  सोचा

 कि  इस  क्षेत्र  का  विकास  होगा  और  यहां  का  नौजवान  अपने  पैरों  पर  खड़ा  होगा  परन्तु  ऐसा  कुछ  नहीं
 हुआ  ।  यदि  इस  क्षेत्र  का  नौजवान  चेत  जायेगा  तो  अपने  अधिकारों  को  समझने  इसे  कांग्रेस  ने
 भी  नहीं  होने  दिया  ।  मैं  सरकार  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  पिछले  45  वर्षों  में  कांग्रंस  ने  उत्तरांचल  क्षेत्र

 को  कया  दिया  ?  अभाव  के  अलावा  कुछ  नहीं  मिला  ।
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 उत्तरांखल  तथा  बनांघल  भाम-सै  पुफारे:जाने  बाले  19  1993

 नण  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी
 —  जलन  न  न  जज+-+न  निज  न  5  जज

 सभापति  1971  में  हिमाचल  प्रदेश  पंजाब  में  सम्मिलित  अब  उत्तरांचल  क्षेत्र

 के  लोगों  को  भी  हिमाचल  प्रदेश  से  ईर्ष्या  होती  ह ैऔर  है  और  होना  स्वाभाविक  भी  है  ।  इसलिए  कि

 उत्तरांचल  क्षेत्र  की  आबादी  हिमाचल  प्रदेश  से  ज्यादा  क्षेत्रफल  भी  अधिक  हिमाचल  प्रदेश

 बनते  समय  वहां  की  <?%,  जनता  गरीबी  रेखा  से  नीचे  थी  जो  अब  25%  रह  गयी  इस  परिवतेन

 को  उत्तरांचल  क्षेत्र  के  लोगों  ने  देखा  ।  जब  तक  हिमाचल  प्रदेश  पंजाब  में  उसको  अपना  हिस्सा

 नहीं  मिलता  योजनायें  बनती  थीं  लेकिन  पंजाब  तक  सीमित  रह  जाती  जब  1911  में

 हिमाचल  प्रदेश  बना  और  वहां  का  शासन  वहां  के  लोगों  के  हाथ  में  तो  लोगों  ने  अपनी  मेहनत

 और  हिम्मत  से  अपने  भाग्य  को  स्वयं  बदला  ।  जिस  तरह  हिमांचल  ने  अपनी  परिस्थितियों  और  प्रगति

 को  उसी  प्रकार  की  परिस्थितियां  उत्तरांचल  के  लिए  भी  लागू  हो  सकती  हैं  ।

 सभापति  उत्तरांचल  पव॑तीय  क्षेत्र  के  लोगों  का  दुर्भाग्य  है  कि  जिनको  पव॑तीय  क्षेत्रों

 के  संबंध  में  कोई  जानकारी  नहीं  पर्वतीय  विकास  मंत्री  मैदानी  क्षेत्र  स ेबनाया  जाता  रहा  है  ।  ऐसा  अनेक

 बार  इससे  ज्यादा  मजाक  की  बात  और  क्या  हो  सकती  है  ?  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  ४  कि  जो

 भी  उस  समय  मंत्री  क्या  वहां  की  भौगोलिक  स्थिति  को  जानते  थे  ?  क्या  उनको  वहां  की  सड़कों

 या  परिस्थिति  की  जानकारी  थी  ?  उससे  पूर्व  की सरकार  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  हूं  वयोंकि  उस

 समय  वहां  के  मुख्यमंत्री  तो  पिथौरागढ़  जिले  के  पव॑तीय  क्षेत्र  की  समस्या  की  बात  की  गयी  कि

 वहां  पर  पीने  के  लिए  पानी  उपलब्ध  नहीं  उस  समय  के  जो  सैक्रेटरी  थे--मैं  नाम  नहीं  लेना  चाहता

 कहा  कि  यहां  के  लोगों  के  लिए  पेयजल  नहीं  है  तो  कहा  गया  कि  यहां  के  लोगों  के  लिए  हैण्ड
 पम्प  हेतु  5  लाख  रुपये  का  अनुदान  दिया  जा  रहा  ऐसा  मजाक  उड़ाया  जा  रहा  मैं  पूछना

 चाहता  हूं  कि  कँसे  योजनायें  बतनी  कोई  व्यवहारिक  योजना  नहीं  थी  ।

 नैनीताल  जिले  में  रामगढ़  नाम  का  एक  स्थान  मैं  चुनाव  के  बाद  वहां  पर  गया  क्योंकि

 उस  क्षेत्र  की  जनता  ने  मुझे  चुना  ।  उनमें  45  वर्षों  का आक्रोश  और  जिस  व्यक्ति  के  मुकाबले  में

 मुझे  चुना  वह  चार  बार  उस  क्षेत्र  के  मुख्यमंत्री  रह  चुके  वह  वहां  अनेक  बार  केन्द्रीय  मंत्री

 रह  चुके  हमारे  क्षेत्र  के  सम्मानित  राजनेता  लेकिन  तब  भी  वहां  की  जनता  ने  एक  आशा  और

 विष्वास  के  साथ  चुनाव  में  मुझे  जिताकर  भेजा  ।  उसका  केवल  एक  ही  कारण  था  कि  वह
 चिल्लाते  थे  पर  उनकी  बात  नहीं  सुनी  जाती  थी/उस  रामगढ़  नाम  के  स्थान  पर  एक  कोल्ड  स्टोरेज
 की  नींव  रखी  जा  चुकी  थी  ।  मुझे  वहां  की  जनता  ने  कहा  कि  यह  कोल्ड  स्टोरेज  क्यों  बनायां  जा  रहा

 है  तो  मैंने  कहा  कि  इससे  तुम्हारा  विकास  होगा  ।  उन्होंने  कहा  कि  इससे  तो  विकास  होगा  उन

 कारियों  और  उन  नौकरणाहों  का  जिन्होंने  इस  स्कीम  को  बनाकर  भेजा  मैंने  कहा  कि  क्या  कोल्ड
 स्टोरेज  में  आप  सेव  नहीं  आलू  नहीं  रखेंगे  ?  उन्होंने  कहा  कि  सांसद  हमारे  यहां  सेब

 उस  समय  पेदा  होता  है  जिस  समय  कहीं  और  सेब  पंदा  नहीं  न  तो  हिमाचल  में  सेब  होता  है
 और  न  कद्मीर  में  होता  अगर  हम  कोल्ड  स्टोरेज  में  सेब  रखें  और  उनके  सेव  के  मुकाबले  में  अपना

 सेब  बेचें  तो  हमें  नुकसान  होगा  ।  उनके  सेव  के  मुकाबले  हमारे  सेब  को  कोई  पूछेगा  नहीं  ।  इसी  प्रकार

 वहां  पहाड़ी  आलू  पैदा  होता  है  जिसको  दिल्ली  में  लोग  बहुत  ढूंढ़ते  वह  आलू  भी  ऑफ  सीजन  में

 होता  है  और  योजना  बनाई  जाती  है  कि  इसको  कोल्ड  स्टोरेज  में  रख  दिया  ये  योजना  दिल्ली

 और  लखनऊ  में  बैठकर  लोग  बनाते  ऐसी  अध्यावहारिक  योजनाएं  हैं  ।  मैं  मुख्यमंत्री  से  स्वयं

 आखिर  उस  डेढ़  करोड़  की  योजना  को  बंद  कर  दिया  गया  ।

 216



 28  1914  )  उत्तयंघल  तथा  वनांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  वाले
 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी

 सभापति  ऐसी  अव्यावहारिक  योजनाएं  मैं  एक  अनेक  गिना  सकता  हूं  ।  हमारे  पर्व॑तों
 की  भूमि  बड़ी  उ्ंरा  हम  अपना  विकास  स्वयं  कर  सकते  हमारे  यहां  जहां  अनेक  क्रांतिकारी
 पैदा  संत  पैदा  हुए  वहीं  हमारे  यहां  सुमित्रानंदन  पंत  जैसे  कवि  भी  पैदा  हुए  ।  उन्हीं  की  जन्मस्थली

 अल्मोड़ा  आप  जाएंगे  और  अगर  वहां  के  विआमगृह  में  रहते  का  सौभाग्य  आपको  प्राप्त  होगा  तो  आपको
 आहइचर्य  होगा  कि  वहां  जाने  के  बाद  मुख्य  द्वार  में  कोई  घुस  नहीं  सकता  ।  आप  आशचर्य  करेंगे  कि  बिल्डिग

 कैसे  बनी  हुई  है  ।  इस  बिल्डिंग  का  मुख्य  द्वार  का  रास्ता  बंद  है  और  पीछे  की  तरफ  से  तोड़कर  उसमें  द्वार

 बनाया  गया  नक्शा  बनाया  गया  लखनऊ  में  बैठकर  और  क्या  सोचकर  बनाया  गया  कि  उसका  सूर्य
 की  तरफ  मुह  होना  एक  सिद्धांत  माना  लेकिन  उनको  यह  नहीं  पता  था  कि  पहाड़  में  भी

 आगे  पहाड़  आ  जाते  हैं  और  बिल्डिग  बनकर  त॑यार  हो  आधे  से  ज्यादा  बिल्डिंग  बन  गई  और

 यह  सोचा  जाने  लगा  कि  इसमें  से  कैसे  निकला  जाएगा  ।  आगे  से  पहाड़  इसलिए  पीछे  से  रास्ता

 बनाया  गया  ।  ऐसी  अव्यावहारिक  योजनाएं  उत्तरांचल  में  बन  रहीं  हम  चीखते-निल्लाते  हमारी
 आवाज  पहाड़ों  से  टकराकर  वापस  लौट  जाती  आज  45  वर्ष  हो  चुके  हैं  और  इन  45  वर्षों  के  बाद

 एक  शभ  दिन  आया  था  जब  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  बनी  वहां

 की  जनता  ने  बहुमत  के  साथ  वहां  हमें  मत  दिया  अपना  प्रतिनिधि  चुना  और  19  विधान  सभा  सीटों  में

 मे  15  सदस्य  उत्तरांचल  के  नाम  पर  जीतकर  आए  ।  इससे  बड़ी  सौभाग्य  की  बात  क्या  हो  सकती  है

 कि  उनके  पूरे  चार  सांसद  चुनकर  आए  जो  उत्तरांचल  के  समर्थक  और  उस  भावना  को  ध्यान  में

 रखते  हए  उत्तर  प्रदेश  की  विधान  सभा  ने  भारी  बहुमत  के  साथ  इस  प्रस्ताव  को  पास  किया  कि

 उत्तशंचल  की  मांग  माननी  चाहिए  और  उस  प्रस्ताव  को  पास  करके  केन्द्र  के  पास  भेजा  |  आज  वह

 प्रस्ताव  कहां  पर  है  ?  किसी  रह्दी  की  टोकरी  में  पड़ा  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  उस  समय

 माननीय  गृह  मंत्री  जी  उपस्थित  एक  दिन  हमारे  सम्मानीय  सदस्य  ने  झारखंड  के  विषय  में  एक

 प्रइन  किया  था  और  उसके  उत्तर  में  हमारे  गृह  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  झारखंड  की  स्थापना  इसलिए

 नहीं  हो  सकती  कि  वहां  की  प्रदेश  सरकार  ने  कोई  प्रस्ताव  पास  करके  नहीं  भेजा  है  और  दूसरी  तरफ

 जिस  प्रस्ताव  को  किसी  प्रदेश  सरकार  ने  पास  करके  भेजा  वहां  की  परिस्थितियों  का  उल्लेख  किया

 है  और  उसकी  आवद्यकता  को  केम्द्र  को
 बताया  कि  उत्तरांचल  निद्िचत  रूप  से  बनना  उस

 प्रश्ताव  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  मुझे  याद  है  पिछले  वर्ष  का  वह  ठीक  से  तारीख  तो

 याद  नहीं  है  लेकिन  उस  दिन  मैं  अल्मोड़ा  में  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  वहां  किसी  राज्य  की

 स्थापना  तो  नहीं  कर  सकती  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  में  कल्याण  सिंह  की  सरकार
 ने  उस  दिन  घोषित  किया

 था  कि  हम  अलग  से  एक  उत्तरांचल  का  सचिवालय  अल्मोड़ा  में  बनायेंगे  ।  उस  दिन  उसका  शिलान्यास

 हो  रहा  था  ।  उस  समय  के  वित्त  मंत्री  वहां  शिलान्यास  करने  के  लिए  आये  हमारे  अनेक  सांसद

 और  विधायक  वहां  पर  उपस्थित  थे  ।  वहां  ऐसा  भव्य  मंच  बना  था  ओर  लोगों  ने  उसे  एक  उत्सव

 का  स्वरूप  दे  दिया  लोग  नाच  रहे  ये  कि  अब  हमारे  भाग्य  बदलने  के  दिन  आ  गए  ।  लेकिन  उस

 क्षेत्र  की  जनता  का  दुर्भाग्य  यह  रहा  कि  उसी  दिन  गृह  मंत्री  जी  का  ब्यान  छपा  कि  उत्तरांचल  प्रदेश  की

 स्थापना  नहीं  की  जा  सकती  ।

 मैं  सभापति  आपके  माध्यम  से  गृह  मंत्री  जी  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  क्षेत्र  के लोग

 बड़े  देशभक्त  हैं  और  बड़े  शांत  हृदय  के  लोग  हम  देश  के  दुश्मनों  के  लिए  क्रांतिकारी  पंदा  करते ह
 के  मैदान  में  लड़ने  के  लिए  सैनिक  देते  हैं  ताकि  इस  देश  की  सीमाओं  की  रक्षा  हो  सके  ।  हम हम  युद्ध
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 उत्त  राचल  तथा  बनांकल  नाम  से  पुकारे  जाने  वाले  19  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 उत्त  रांचल  प्रदेश  की  स्थापना  केवल  अपनी  दो  रोटियों  के  लिए  नहीं  करना  चाहते  बल्कि  उत्तरांचल

 प्रदेश  की  स्थापना  इसलिए  करना  चाहते  हैं  ताकि  हमारे  देश  की  रक्षा  हो  सके  क्योंकि  उत्तरांचल  का

 सारे  का  सारा  क्षेत्र  दूसरे  देश  के  साथ  लगा  हुआ  यदि  हमारी  सीमाएं  कमजोर  होंगी  और  सीमाएं
 तब  कमजोर  होंगी  जब  देश  का  नौजवान  कमजोर  उस  सीमा  क्षेत्र  के  नौजवान  कमजोर  होंगे
 और  कमजोर  होने  की  बात  तो  उस  समय  आयेगी  जबਂ  उस  क्षेत्र  मे  वहां  का  नौजवान  बचेगा  ।  आज  वहां

 एक  बालक  पंदा  होता  हाई  स्कूल  तक  आने  के  दिल्ली  की  सड़कों  पर  चला  आता  है  नौकरी

 की  तलाश  में  क्योंकि  शाम  को  उसकी  माता  कहती  है  कि  शाम  को  खाने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इसलिए

 बह  नौकरी  की  तलाह्ष  में  दिल्ली  चला  आता  वहां  का  विद्यार्थी  पढ़ता  ग्रेजुएट  होता  बी०ए०
 और  एम०  ए०  होता  है  लेकिन  उसको  वहीं  पर  नौकरी  नहीं  यह  कैसा  दुर्भाग्य  पिछले

 से  पिछली  सरकार  के  समय  में  वहां  एक  इंटरव्यू  नैनीताल  जिले  के  टनकपुर  नामक  स्थान  पर

 हुआ  था  ।  वह  इंटरव्यू  बस  के  कण्डक्टर  पद  के  लिये  हुआ  लेकिन  आइचर्य  की  बात  यह  है  कि  बस  के

 कण्डक्टर  जैसी  सामान्य  नौकरी  के  लिए  वहां  के  नौजवानों  को  नहीं  चुना  हमने  सोचा  था

 कि  चलो  हमारा  नौजवान  आई०  ए०  एस०  या  पी०  सी०  एस०  नहीं  बन  सकता  तो  बस  की  कण्डक्टरी

 तो  कर  सकता  वह  तो  हमारे  भाग्य  में  है  लेकिन  वह  भी  भाग्य  को  मंजूर  नहीं  वह  भी  हमारे

 भाग्य  में  नहीं  ।  उस  इंटरव्यू  में  85  प्रतिशत  नियुक्तियां  मैदानी  क्षेत्र  के  नौजवानों  की  हुईं  ।  इससे  बड़ा

 दुर्माग्य  हमारा  और  क्या  हो  सकता  उसमें  से  60  प्रतिशत  उस  समय  जो  हमारे  प्रदेश

 के  मुख्यमंत्री  उनके  जिले  के  नौजवानों  की  हुई  ।

 आज  भी  वहां  जब  पुलिस  में  भर्ती  होती  पिथौरागढ़  जिले  तो  उसमें  इटावा  जिले  के

 नौजवानों  की  60  प्रतिशत  नियुक्तियां  की  जा  रहीं  पुलिस  में  भर्ती  होती  है  पिथौरागढ़  लेकिन

 नियुक्तियां  होती  हैं  वहां  से  500  किलोमीटर  दूर  बैठे  नौजवानों  की  और  हमारा  नौजवान  बैठा  ही  रह
 जाता  इस  तरह  उसका  भाग्य  कैसे  बदलेगा  ,  वह  आज  भी  हाथ  पर  हाथ  रखकर  बैठा

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  इन  सारी  भावनाओं  को  समझते  उनकी  संवेदनाओं  को  समझते

 हमें  अलग  से  हिल  कैडर  का  दर्जा  दिया  है  और  हम  उसको  कठोरता  से  लागू  करना  चाहते  थे  और

 उसे  लागू  करने  का  हमारी  प्रदेश  सरकार  ने  संकल्प  भी  लिया  ताकि  उस  क्षेत्र  के  वहीं  के  लोगों

 को  नौकरियों  में  लिया  जा  सके  और  वे  वहीं  रह  कर  नौकरी  कर  सवें  ।

 सभापति  इससे  बड़ा  हमारा  और  कौन  सा  दुर्भाग्य  होगा  कि  वहां  अस्तपताल  स्कूल
 और  हम  मांग  करते  हैं  कि  डाक्टर  नहीं  है और  डाक्टरों  की  नियुक्ति  होती  है  परन्तु  वे  कभी  वहां  जाकर

 अपनी  ड्यूटी  ज्वाइन  नहीं  करते  एक  दिन  ज्वाइन  करते  हैं  और  अगले  दिन  छुट्टी  की  भर्जी  दे  देते  हैं
 और  और  लखनऊ  में  बैठे  किसी  अधिकारी  या  मुख्यमंत्री  का  दबाव  डलवा  कर  अपना  अन्यत्र  स्थानान्तरण
 मैदान  में  करा  लेते  आज  भी  वहां  के  अस्पताल  खाली  स्कूल  खाली  बहां  नियुक्तियां
 होती  हैं  लेकिन  तुरन्त  स्थानान्तरण  करा  लिए  जाते  हैं  ।

 इसलिए  सभापति  मैं  आपसे  और  इस  सदन  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  पव॑तीय  क्षेत्र
 की  समस्याओं  को  देखते  सभी  पक्षों  के मानतीय  सदस्य  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  हो  सकता

 है  कि  झारखंड  के  विषय  में  कुछ  विवाद  जैसे  पासवान  जी  ने  पिछले  सप्ताह  बोलते  हुए  कहा  था
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 28  1914  )  उत्तरांचल  तथा  वनांचल  माम  से  पुकारे  जाने  वाले

 नए  राज्यों  की  स्थापता  से  संबंधित  संकल्प--जा री

 कि  उत्त  रांचल  के  विषय  में  कोई  विवाद  नहीं  दूसरी  पार्टियों  के  सदस्यों  ने  भी  कहा  था  कि  उत्त  रांचल
 के  विषय  में  कोई  विवाद  नहीं  इसलिए  उत्त  रांचल  की  स्थापना  से  सम्बिन्धित  इस  प्रस्ताव  को  आज

 निदिचत  रूप  सर्वसम्मति  से  पास  कर  देना  चाहिए  ताकि  हम  भी  अपने  क्षेत्र  में  जाकर  वहां  की

 भोलीभाली  जनता  को  बता  सकें  कि  अब  तुम्हारे  भाग्य  का  फिर  से  उदय  होने  वाला  है  ।  जय-भारत  ।

 |

 श्री  संयद  शहाश्रहीन  :  सभापति  हम  इस  संकल्प  पर  कई  दृष्टिकोणों  से

 बाद-विवाद  करते  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  इस  बात  पर  आम  सहमति  है  कि  आज  हमें  छोटे  राज्यों  की

 आवध्यकता  है  तथा  वास्तव  उत्तरांचल  तथा  झारखण्ड  के  देश  के  विभिन्न  भागों  से  छोटे

 राज्यों  की  मांग  आ  रही  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  एक  नए  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  स्थापना

 करने  का  समय  अब  आ  गया  है  जिसकी  संदर्भ  शर्तें  उचित  होनी  जो  न  केवल  भाषा  के  प्रश्न

 को  ध्यान  में  रखेगा  बल्कि  अन्य  विभिन्न  मानदण्डों  का  भी  ध्यान  रखेगा  जिनमें  स्वतन्त्रता  के  पश्चात्

 विकास  का  अनुभव  भी  शामिल  है  ।

 मैं  आपके  समक्ष  कुछ  जानकारी  रखना  चाहता  हूं  ।  हमारे  पास  यहां  1991  की

 गणना  की  रिपोर्ट  हमारे  पास  प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  की  मूल  जनसंख्या  तथा  क्षेत्र

 संबंधी  आंकड़े  संघ  में  24  राज्य  तथा  सात  संघ  राज्य  क्षेत्र  देश  की  कुल  जनसंख्या  839

 मिलियन  है  ।  देश  में  सबसे  बड़े  राज्य  उत्तर  प्रदेश  की  जमसंख्या  कुल  जनसंख्या  का  16%  उत्तर  प्रदेश

 तथा  जो  देश  के  दो  सबसे  बड़े  राज्य  की  जनसंख्या  कुल  जनसंल्या  का  26.8%  है  ।  यदि

 प्रथम  तीन  बड़े  राज्यों  को  जिसमें  महाराष्ट्र  भी  शामिल  तो  तीनों  की  जनसंख्या  कुल  जनसंख्या

 का  36  प्रतिशत  बनती  इसके  बाद  पदिचम  बंगाल  को  भी  इसमें  शामिल  कर  तो  चारों  राज्यों

 की  जनसंख्या  कुल  जनसंख्या  का  44%  बनती  प्रथम  पांच  राज्य  अर्थात्  उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  की  जनसंख्या  देश  की  कुल  जनसंख्या  का  52.3  प्रतिशत

 बनती  है  ।

 मैं  और  अधिक  आंकड़े  नहीं  लेकिन  मैं  12  तक  गया  आप  एक  ओर  राज्य

 तो  इसमें  10%  और  जुड़  दूसरे  दो  राज्यों  को  जोड़  दें  तो  जुड़  जाएंगे  15%  तथा

 इस  तरह  12  राज्यों  देश  की  90  प्रतिशत  जनसंख्या  है  ।  भब  ये  मुख्य  राज्य  तथा  उनमें  से  प्रथम

 पांच  राज्य  प्रमुख  यदि  क्षेत्रवार  आंकड़ों  को  लें  तो  उस  हिसाब  से  एकमात्र  अपवाद  हैं  पश्चिम

 बंगाल  तथा  जिनका  जनसंख्या  घनत्व  बहुत  अधिक  अन्यथा  हम  फिर  पाते  हैं  कि

 प्रथम  पांच  अर्थात्  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  का  क्षेत्र  देश

 के  कुल  क्षेत्र  का  लगभग  36  प्रतिशत  है  और  इस  तरह  इन  12  राज्यों  का  क्षेत्र  देश  के  कुल  क्षेत्र

 का  85%  है  तथा  जनसंख्या  कुल  जनसंख्या  का  90%

 इस  अवधि  में  विभिन्न  कारणों  से  हमने  बहुत  छोटे  राज्य  बनाये  अतः  हमारे

 देश  में  दुर्भाग्य  एक  तरफ  बहुत  बड़े  राज्य  हैं  तो  दूसरी  ओर  बहुत  छोटे  राज्य  ।  हमारे  यहां
 बड़े

 राज्य  हैं  और  छोटे  राज्य  छोटे  बल्कि  बहुत  ही  छोटे  राज्य  हैं  ।  बहुत  छोटे  राज्य  कतिपय  दबावों

 अथवा  राजनैतिक  परिस्थितितों  के  कारण  बनाए  गए  क्योंकि  हमारे  सामने  इसके  लिए  कोई  फार्मूला

 नहीं  क्योंकि  इस  संबंध  में  हमारा  दृष्टिकोण  स्पष्ट  नहीं  क्योंकि  हमारे  सामने  एक  संपूर्ण  योजना
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 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 नहीं  थी  और  इसलिए  जब  कभी  हमारे  सामने  कोई  समस्या  आयी  और  जब  अत्यधिक  दबाव  डालां

 तो  एकमात्र  समाधान  एक  बहुत  छोटा  राज्य  बनाकर  किया  अतः  एक  हमारे  देश  में

 140  मिलियन  जनसंख्या  वाला  राज्य  उत्तर  प्रदेश  तो  दूसरों  तरफ  4  लाख  जनसंख्या  वाला

 सिक्किम  जैसा  राज्य  7  लाख  जनसंख्या  वाला  मिजोरम  राज्य  हूँ  तथा  देश  में  |  मिलियन  से  भी  कम

 जनसंख्या  वाले  आधा  दर्जन  राज्य  और  भी  हैं  ।

 अतः  हमारा  देश  एक  संघ  बहुत  बड़े  तथा  बहुत  छोटे  राज्यों  का  बड़े  राज्यों

 तथा  बहुत  छोटे  राज्यों  का  क्या  यह  संघ  बना  रह  सकता  हैं  ?  क्या  हमने  सोवियत  संघ

 यूगोसलाविया  के  अनुभव  से  कुछ  नहीं  सीखा  है  ?  सभापति  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  अनुभव
 करता  हूं  कि  किसी  भी  संघ  में  बड़े  तथा  विशाल  तथा  अतिलघु  के  बीच  का  अन्तर  विधटनकारी

 हो  सकता  ऐसे  में  क्या  होता  है  ?  ऐसा  संध  एक  सच्चा  संघ  नहीं  उस  संध  में  बड़े  राज्यों  का

 प्रभुत्व  होता  इसलिए  वहां  कभी  भी  संतुलित  संबंध  कायम  नहीं  हो  समान  संबंध  कायम  नहीं
 हो  सकते  अन््तर्राज्य  संबंध  अथवा  केन्द्र  और  राज्यों  के  संबंध  न्यायपूर्ण  नहीं  हो  सकते  ।  इसीलिए  मेरे

 विचार  हमें  ऐसे  प्रत्यक्ष  अनुभव  से  सीख  लेनी  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  सोवियत  संघ  का  विघटन

 इसलिए  हुआ  क्योंकि  सबसे  बड़ा  रसियन  राज्य  जनसंख्या  तथा  क्षेत्र  में  आधे  से  अधिक  था  तथा  अन्य

 राज्य  बहुत  छोटे  थे  ।  इसी  समस्त  युगोस्लाविया  में  सबिया  का  प्रभुत्व  था  तथा  अन्य  सभी  राज्य

 उसकी  तुलना  में  अत्यधिक  छोटे  थे  ।  इसलिए  मेरे  विचार  4,  हमें  अपनी  राजनैतिक  व्यवस्था  को  इस
 ढंग  से  पुनर्गठित  करने  का  प्रयास  करना  जिसमें  हालांकि  हम  पूर्ण  समानता  तो  नहीं  ला  सकते

 हैं  लेकिन  हम  संघ  के  विभिन्न  संघटकों  में  तुलनात्मक  समानता  कुछ  मात्रा  में  ला  सकते  हैं  ।

 अन्य  पक्ष  यह  है  कि  हमने  विकेन्द्रीकरण  तथा  स्वायत्तता  की  नीति  को  एक'राष्ट्रीय  आदर्श  के

 रूप  में  अपनाया  है  ।  विकेन्द्रीकरण  तथा  स्वायत्तता  के  सिद्धान्त  का  यदि  सही  भावना  तथा

 पूर्वक  पालन  किया  और  यह  केवल  केन्द्र-राज्य  संबंधों  पर  ही  लागू  न  हो  बल्कि  जिले  तथा  खंडों

 के  और  खंडों  तथा  विभिन्न  ग्राम  पंचायतों  के  बीच  भी  लागू  किया  तो  शायद  सही  अनुपात  से

 कार्य  हो  सकेगा  |  जैसाकि  बताया  गया  विकास  के  स्तर  में  बहुत  असमानता  छोटी-छोटी  बातों

 में  जैसे  कि  सड़कों  के  निर्माण  स्थानीय  स्कूलों  के  अवस्थापत  स्थानीय  स्वास्थ्य  केन्द्र  की

 स्थापना  €थानीय  विद्युत  लाइन  तथा  स्थानीय  जल-निकासी  के  मामले  भेदभाव  तथा  अन्याय

 किया  जाता  है  तथा  वर्तमान  प्रणाली  में  इसे  बिल्कुल  भी  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  आप
 प्रजातन्त्र  नहीं  जब  तक  आप  निचले  स्तर  तक  निर्णय  लेने  कौ  शवित  नहीं  लाते  तब  तक  इसका
 उपचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मेरा  मानना  है  कि  छोटे-छोटे  राज्य  तथा  जिले  होने  चाहिए  ।

 जिलों  के  भीतर  ही  उपयुक्त  खण्ड  तथा  पंचायतें  होनी  चाहिए  जिनके  पास  सही  मायने  में  शक्तियों  का

 हस्तान्तरण  किया  जाना  चाहिए  ।  तभी  जाकर  हम  विकास  की  असमानता  के  मामले  को  हल  कर

 पाएंगे  ।

 मैं  एक  बात  कहना  हम  सभी  मौजूदा  असमानताओं  तथा  अन्याय  के  बारे  में  सचेत

 लेकिन  मैं  निर्णय-कर्ता  के  पक्ष  में  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  हो  सकता  है  कि  इसमें  से  कुछ
 सुविचारित  न  मैं  निर्णय-कर्ता  पर  दुर्भावना  का  आरोप  नहीं  लगा  इसमें  से  कुछ  तो

 परिस्थितिवश  होते  लखनऊ  में  बैठा  कोई  व्यक्ति  अथवा  पटना  में  बैठा  कोई  व्यक्ति  बिहार  के
 ef

 बर्ती  उत्तर  या  दक्षिण  बिहार  के  लोगों  की  पीड़ा  को  कैसे  समझ  सकता  यह  असम्भव  है  ।
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 28  1914  वत्तरशयिल  तथत  व्नांचल  ना  से  पुकारे  जाते  थाले

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--.जारी
 तन  जिलों

 मैंने  एक  बार  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  से  पास  60  जिले  कया  आप  सभी  जिलों  के
 नाम  बता  सकते  हैं

 ?”
 उसके  बाद  मैंने  उनसे  एक  दूसरा  प्रशन  अधिकारी  वहां  का

 सर्वाधिक  महत्त्वपूर्ण  व्यधित  होता  यदि  कोर्ट  संकट  उत्पन्न  होता  है  तो  आप  उठी  पर  निर्भर  करते
 हैं  ।  क्या  आपके  मस्तिष्क  में  वहां  बैठे  उस  व्यक्तित  की  क्षमता  और  फार्य-कुहलता  की  कोई  तस्वीर  है  ?

 क्या  आपके  लिए  यह  संभव  है
 ?”

 यह  बात  न  केबल  उस  मुख्य  मंत्री  १र  ही  बल्कि  सभी
 विभागाध्यक्षों  पर  लागू  होती  क्या  कृषि  मंत्री  इसका  आकलन  कर  सकते  हैं  कि  कौन-सा  कृषि
 अधिकारी  अच्छा  है  और  वह  कितना  अच्छा  हैं  ?  यह  असम्भव  कार्य  लेकिन  यदि  राज्य  छोटा  हो
 जिसमें  आपके  पास  दस  से  पन्द्रह  जिले  ही  हों  और  वहां  कोई  कार्यक्रम  अथवा  परियोजना  चल  रही  हो
 तो  संबंधित  मंत्री  सुबह-सुबह  ही  विभाग  के  सभी  ।5  अधिकारियों  को  टेलीफोन  कर  सकता  है  और

 उस  परियोजना  की  प्रगति  देख  सकता  उसकी  जांच  कर  सकता  निगरानी  और  नियन्त्रण  कर

 सकता  हरियाणा  में  यही  किया  गया  इसलिए  वहां  विकास  की  गति  तेज  इसलिए

 शाही  लापरवाह  नहीं  नौकरशाही  हमेशा  भुस्तंद  रहती  है  क्योंकि  जन-प्रतिनिधि  और

 संबंधित  मंत्री  बहां  हमेशा  उन  पर  नजर  रखने  और  नियन्त्रण  करने  के  लिए  होते  हैं  ।  इसीलिए  छोटे

 लाभप्रद  ज्य  बड़े  राज्यों  के  मुकाबले  तेजी  एक  प्रगति  कर  रहे  इसका  यह  एक  कारण

 देश  के  अन्य  भागों  के  मुकाबले  तेजी  से  विकास  न  कर  पाने  के  कारण  बड़े  राज्य  देश  के  लिए

 लाभप्रद  होने  की  बजाए  स्वयं  को  एक  बाधा  सिद्ध  कर  रहे  यदि  आप  कोई  मानदण्ड  लें  तो  निरक्षरों

 की  शिशु  मृत्यु  दर  में  वृद्धि  तथा  प्रति  व्यक्ति  ऊर्जा  की  राष्ट्रीय  औसत  का  नीचे

 गिरना  छोटे  राज्यों  के कारण  नहीं  बल्कि  बड़े  राज्यों  क ेकारण  बड़े  राज्यों  में  औसत  प्रति  व्यक्ति

 बिकास  स्तर  काफी  कम  अतः  इस  बात  में  कोई  भी  सन्देह  नहीं  है  और  अनुभव  से  यह  साबित  हो

 गया  है  कि  यदि  हमारे  राज्य  छोटे  हों  तो  हमारा  विकास  तेजी  से  होगा  ।  इससे  भी  बड़ी  बात  होगी  कि

 यह  लोगों  के  नियन्त्रण  में  लोगों  के  नजदीक  होगा  तथा  लोगों  की  आकांक्षाओं  को  परिलक्षित

 यह  लोगों  को  जवाब  देगा  और  लोगों  के  प्रति  उत्तरदायी  होगा  ।  वहां  के  जन  प्रतिनिधि  अपने

 लोगों  की  ओर  से  कार्य  प्रगति  पर  नजर  रख  स्वयं  को  कार्य  में  शामिल  कर  सकेंगे  और  विकास

 कायें  को  और  अधिक  प्रभावशाली  ढंग  से  मार्गनिदेश  प्रदान  कर  सकेंगे  ।

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  इसका  कोई  समाधान  नहों  ६  सकता
 ।

 मैं  उत्तरांचल  का

 विरोध  नहीं  कर  रहा  मैं  उत्तरांचल  के  समथ्कों  में  रे  एक  मैंने  उत्तरांचल  के  गठन  के  पक्ष  में

 कई  याचिकाओं  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।  लेकिन  मुझे  यह  भी  कहना  चाहिए  कि  देष  के  प्रत्येक  बड़े  राज्यों

 में  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जो  हमसे  अपने  अपने  अपनी  अपनी  एकात्मता  के

 भावों  तथा  अपनी  मनों-सामाजिक  एकता  के  जरिए  बोलते  यह  राष्ट्रीय-एकता  की  कोई  विपरीतता

 नहीं  राष्ट्रीय  एकता  अवश्यरूपेण  इस  क्षेत्रीय  एकता  तथा  क्षेत्रीय  एकात्मता  पर  आधारित  होनी

 चाहिए  ।  उन्हें  एक-दूसरे  से  पृथक्  नहीं  किया  जा  सकता  जब  मैं  अवध  अथवा  बृजभूमि

 अथवा  वुन्देलखण्ड  अथवा  झारखण्ड  अथवा  मगध--जहां  से
 मैं  हूं  और  जिसका  इतिहास  500  वर्षों

 तक
 भारत  का  इतिहास  था---अथवा  मिथिला  की  बात  सुनता  हँ

 तो  मेरा  कहना  है  कि  ये  ऐसे  नाम  हैं

 जिनकी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।  इसी  प्रकार  महाराष्ट्र  मं  कोकण  तथा

 तक  कि  लघ  केरल  में  भी  मालाबार  का  इतिहास  रहा  तमिलनाडु  में  भी
 कोरामण्डल

 तथा  शेष

 तमिलमाडु  मर  मदुराई---जोकि  महा  साम्राज्य  घा--के  बीच  अन्तर  है  आन्भ  प्रदेदा  में  तेलंगाना  तथ



 तथा  वर्नांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  थाने
 '.

 19  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 आन्ध्र  इन  क्षेत्रों  का  निर्माण  कृत्रिम  नहीं  उनका  निर्माण  ऐतिहासिक  और  उनकी  अपनी  कतिपय

 सांस्कृतिक  पहचान  थी  उनका  मानवीय  एकात्मता  में  कतिपय  योगदान  था  और  विकास  इस  बात  पर

 निर्मर  है  कि  उनकी  मानवता  तथा  एकात्मता  की  सामुदायिक  चेतना--ऐसी  चेतना  जिसके

 द्वारा  हम  अपनी  पीड़ाओं  और  अपनी  विजयों  तथा  कठिनाइयों  को  एक  समुदाय  के  रूप  में  आपस  में

 बांटते  हैं--का  पूरा  दोहन  किया  जाए  और  इसलिए  जब  तक  यह  बहुत  छोडा  समुदाय  नहीं  एक

 सूक्ष्म  समुदाय  जिसे  विकेन्द्रीकरण  की  इस  तस्वीर  में  लगाया  जा  और  जब  तक  ये  राज्य  इतिहास

 और  मानव  एकात्मता  के  दावों  का  जवाब  नहीं  देते  तब  तक  कोई  भी  विकास  नहीं  हो

 सकता  ।  स  सम्बन्ध  में  ऐसी  राष्ट्रीय  सहमति  होनी  चाहिए  जो  भाषा  और  संस्कृति

 के  इन  सभी  तथ्यों  और  विकास  की  स्थिति  तथा  विभिन्न  आर्थिक  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखा  जा  सकता

 जब  हम  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  सोचते  हैं  तो  देखते  हैं  कि  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश

 है  जिसका  अपना  एक  अलग  सामाजिक-आर्थिक  परिवेश  है  और  इसी  तरह  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  है  जिसका

 एक  भाग  भोजपुर  भोजपुर  न  केवल  उत्तर  प्रदेश  में  बल्कि  बिहार  में  भी  था  ।  तो  भोजपुर  राज्य

 क्यों  नहीं  हो सकता  ?  भोजपुर  को  भाषा  की  दृष्टि  से  राजस्थान  की  तरह  क्यों  नहीं  एक  अलग  दर्जा

 दिया  जा  सकता  ?  भोजपुरियों  को  हमारे  इस  महान्  संघ  के  एक  घटक  के  रूप  में  एक  प्  थक  दर्जा  क्यों

 नहीं  दिया  जा  सकता  ?  इस  प्रयास  में  राज्यों  की  मौजूदा  सीमा  रेखाओं  में  भी  कटौती  हो  सकती  है  ।

 न  केवल  राज्यों  का  प्रवर्सगठन  अपितु  मौजूदा  सीमाओं  को  घटा-बढ़ाकर  भारत  के  मानचित्र  की  भी

 पुनरंचना  करनी  पड़  सकती

 जनता  नदी  जल  तथा  सीमाओं  के  बारे  बोल  चुकी  है  ।  लेकिन  नदी  जल  हमेशा  उन्हें  मिला

 भारत  के  राजनीतिक  मानचित्र  में  परिवर्तन  करने  से  वितरण  नियमों  पर  कोई  भी  विपरीत  प्रभाव  नहीं

 पड़ेगा  ।  यह  हमारे  राष्ट्रीय  विवेक  पर  निर्मर  करता  है  कि  हम  नदी  जल के  प्रयोग  के  लिए  कुछ  इस

 तरह  के  नियम  बनाएं  कि  ऊपरी  और  तटवर्ती  क्षेत्रों  को  उचित  मात्रा  में  पानी  मिले  और

 यह  समान  रूप  से  उन  सभी  राज्यों  पर  लागू  हो  जिनसे  होकर  कोई  विशेष  नदी  आती  हो  इसलिए

 पुनगैठन  के  विचार  के  विरोध  में  संभवतः  यह  तकी  नहीं  दिया  जाना

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  कृपया  क्षारखण्ड  के  बारे  में  कुछ  कहिए  ।

 भरी  संयव  शाहाबुद्ीत  :  झारखण्ड  के  मामले  में  मैं  श्री  चित्त  बसु  को  बहुत  ध्यानपुर्वंक  सुन  रहा

 वहां  दो  प्रकार  की  अलग  परिस्थिति  एक  पहलू  जनजातीय  राज्य  का  निर्माण  इस  पर  कोई
 आपत्ति  नहीं  की  जा  सकती  कि  जनजातीय  लोगों  का  शोषण  किया  गया  है  लेकिन  यह  मेरा  मत  है  कि

 झारखण्ड  राज्य  में--जैसाकि  झारखण्ड  आन्दोलन  चलाने  वालों  का  दावां  है--जनजातीय  लोगों  का
 शोषण  गैर-जनजातीय  लोगों  द्वारा  किया  जाता  रहेगा  लौर  उन्हें  दबाया  जाता  रहेगा  ।

 मैं  पृर्णरूपेण  एक  जनजाति  बहुल  राज्य  के  पक्ष  में  हूं  । जनजातीय  बहुल  उससे  जुड़े
 जातीय  जो  संशकत  और  उससे  जुड़ी  जनजातीय  बहुल  पंचायतों  जो  संशक्त  मिलकर

 एक  राज्य  बनाना  भाहिए  जिसमें  जनजातीय  लोग  महसूस  करें  दिः  वे  अपने  राज्य  में  अपनी  जमीन  के

 मालिक  वे  महसूस  करें  कि  ये  अपने  हित  में  राज  चला  रहे  हैं  और  वे  अब  किसी  बाहरी  व्यक्ति

 अथवा  किसी  गैर-जनजातीय  तत्व  पर  निर्मर  नहीं  हैं  कि  वह  आए  और  उन्हें  रास्ता  दिखाए  |  यह  एक
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 28  1914  उत्तरांचल  तथा  बतचिल  नाम  से  पुकारे  जाने  वाले

 नए  राज्यों  की  स्पापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 जनजातीय  सन्निकटता  जहां  तक  झारखण्ड  का  प्रधन  झारखण्ड  राष्ट्रीयता  जैसी  कोई
 चीज  नहीं  है  ।  लेकिन  जनजातीय  चेतना  जैसी  कोई  चीज  है  और  उस  जनजातीय  चेतना  को  अवहय  ही
 एक  जनजातीय  बहुल  राज्य  के  रूप  में  अभिव्यक्ति  प्रदान  की  जानी  लेकिन  तब  एक  मुश्किल
 आड़े  आती  यह  केवल  बिहार  का  प्रएन  नहीं  वास्तव  बिहार  में  अभी  केवल  दो  ही
 जातियां  बहुल  जिले  हैं  ।  सही  मायने  में  इस  समय  जनजातीय  जिले  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में  हैं  और
 मैं  समझता  हूं  कि  एक  जनजातीय  बहुल  राज्य  के  निर्माण  के  लिए  कम  से  कम  इन  तीनों  राज्यों  के  प्रवुद्ध
 लोगों  की  एक  बैठक  आयोजित  की  जानी  चाहिए  जिससे  कि  जनजातीय  बहुल  जिसे  अंग्रेजों  द्वारा

 कुछ  कुछ  उड़ीसा  और  कुछ  मध्य  प्रदेश  में  बांद  दिया  गया  का  एकीकरण  किया  जा  सके
 और  वे  अपने  भाग्यविधाता  खुद  बन  सकें  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  समय  एक  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  स्थापना  जरूरी  इससे  पहले
 कि  हमारी  राजनीति  में  कोई  कड़वाहट  घुले  इस  आयोग  की  स्थापना  कर  देनी  चाहिए  ।  उसे  पर्याप्त

 समय  दिया  जाना  कोई  जल्दबाजी  नहीं  इसे  एक  स्पष्ट  अधिदेश  प्रदान  किया  जाना

 इसे  राष्ट्रीय  सहमति  के  आधार  पर  एक  स्पष्ट  मानदण्ड  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  और

 तत्पश्चात्  ६में  अपने  सभी  सभी  विभिन्न  भाषाओं  हेतु  समानता  और  न्याय  के

 आधार  पर  भारत  का  एक  नया  मानचित्र  त॑यार  करना  होगा  जिसके  लिए  हमें  प्रशासनिक

 आशिक  व्यवहायंता  के  साथ-साथ  भौगोलिक  समीषप्यता  के  प्रइन  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  संघ  में  राज्यों  का आकार-प्रकार  मोटे  तौर  पर  एक  समान  होना  चाहिए
 जिसमें  मोटे  तौर  पर  15  मिलियन  से  25  मिलियन  लोग  मोटे  तौर  पर  10  से  15  जिले  हों  और

 यदि  ऐसा  होता  है  तो  मुझे  यकीन  है  कि  संघ  ही  तेजी  से  प्रगति  करेगा  क्योंकि  तब  इससे

 साधारण  की  उस  संपूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  फिया  जा  सकेगा  जोकि  अभी  तक  दबी  रही  है  ।

 थी  ए०  चाल्स  :  सदन  के  समक्ष  रखा  गया  संकल्प  नए  छोटे  राज्यों  के  निर्माण  के

 बारे  में  है  जिसमें  विशेषरूप  से  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  और  बिहार  का

 आदिवासी  क्षेत्र  तथा  झारखण्ड  राज्य  का  जनजातीय  क्षेत्रों  को  शामिल  Be:

 एक  साननीय  सदस्य  :  क्या  यह  एक  ऐसे  वक्ता  के  लिए  उचित  है  जिसने  अभी-अभी  सदन  को

 छोड़ने  की  बात  की  है  ?  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है

 श्री  ए०  चार्ल्स  :  मध्य  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  का  ।  )

 सभापति  महोबय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए

 भरी  ए०  चाल्स  :  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  उपरोक्त  राज्यों  के  निर्माण  की  मांग  ग्रस्भीरता  से

 विचार  करने  योग्य  है  ।

 5.43  भझ०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  क्षेत्रबाद  बहुत  नाजुक  मुह  हैं  और

 इन  मुद्दों  पर  कोई  निर्णय  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  बहुत  सावधानीपूर्वक  तथा  सभी  राजनैतिक  दलों

 और  विशेषरूप  से  सम्बन्धित  क्षेत्र  के  प्रभावित  लोगों  की  सहमति  से  लिया  जाना  चाहिए  ।
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 उत्तरांचल  तथा  कनांचल  नाप्न.से  पुकारे  जाने  काले  19  1993

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 मैं  वक्ताओं  की  बात  पिछले  एक  से  बहुत  ध््यानपूर्वक  सुन  रहा  विपक्ष  के  एक

 गाननीय  रादस्य  कांग्रेस  पर  यह  आरोप  लगा  रहे  थे  कि  उसने  इन  राज्यों  का  गठन  नहीं  किया  और

 यद्यपि  कांग्रेस  इन  कई  राज्यों  में  सत्ता  में  थी  फिर  भी  ये  क्षेत्र  पूर्णरूपेण  उपेक्षित  रहे  ।

 यह  आरोप  नाजुक  मुद्दों  स ेकेवल  राजनैतिक  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  लगाए  गए  कुछ  भी

 हमने  धामिक  कट्टरवाद  के  कारण  बड़ी  कीमत  चुकायी  है  और  जो  कीमत  हम  आज  अदा  कर  रहे  हैं

 वह  यह  है  कि  देश  के  कई  भागों  में  विस्फोटक  स्थिति  पंदा  हो  गई  यह  बड़ी

 दुखद  बात  यहां  तक  कि  सदन  के  भीतर  भी  कुछ  राजनीतिक  दल  यह  नहीं  समझ  पाते  हैं  कि  इस

 देश  के  एक  आम  आदमी  की  भावनायें  क्या  हैं  ।  टाइम्स  आफ  इण्डियाਂ  ने  |  1-2-93  के  अपने  अंक
 में  एक  छोटा  सा  समाचार  छापा  था  जिसका  छीर्षक  था  दल  द्वारा  उत्तराखंड  के  गठन  को

 समर्थनਂ  ।  एक  छोटे  पैरा  का  पाठ  इस  प्रकार  है  :

 के  जनता  दल  की  घोषणा  को  इसकी  दीघेकालीन  राजनीतिक

 रणनीति  के  प्रसंग  में  अवश्य  देखा  जाना  जनता  दल  के  पास  अन्य  कोई  विकल्प

 नहीं  क्योंकि  कोई  भी  पार्टी  एक  पृथक  पहाड़ी  *ज्य  का  समर्थन  किए  बिना  उस  क्षेत्र  में

 जीवित  नहीं  रह  सकती  ।  दिलचस्प  बात  यह  है  कि  श्री  सिह  के  शासनकाल  के  दौरान  जनता

 दल  ने  उत्तराखंड  के  मुद्दे  की  उपेक्षा  कर  दी  थी  ।

 यह  इस  मुद्दे  का.राजनंतिक  पहल  है  जिसे  मैं  प्रकाश  में  लाने  का  प्रयाध्ष  कर  रहा

 ऐसा  नहीं  है  कि  मैं  राज्य  के  गठन  के  विशेध  में  दूसरे  पश्च  के  मेरे  मित्रों  को  इस  बारे  में  अनावश्यक

 चिन्ता  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  छोटी  इकाइयों  का  प्रशासन  बहुत  सहज  होता  मेकर  ने  एक

 सुन्दर  पुस्तक  लिखी  है  जिसका  नाम  है  इज्  ब्यूटीफुलਂ  ।  उसमें  गांधी  जी  के  ग्रामीण  भारत  को

 प्रस्तुत  किया  गया  हम  सभी  जनजातीय  क्षेत्र  के लोगों  तथा  एक  समान  सांस्कृतिक  और

 धार्मिवा  पृष्ठभूमि  रखने  वाले  छोटे  समूह  के  लोगों  की  आशाओं  और  महतस्त्वाकांक्षाओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  ही  काम  कर  रहे  हैं  ।

 भारत  विद्व  का  सबसे  बड़ा  लोकतन््त्र  और  हमारी  सबसे  बड़ी  सफलता  यह  है  कि

 हम  विविधता  में  एकता  स्थापित  करने  में  सफल  रहे  लेकिन  राष्ट्र  की  सुरक्षा  और  अस्तित्व

 को  चुनौती  दी  जा  रही  इस  समय  जिस  चीज  की  सर्वाधिक  आवश्यकता  वह  देश  की

 एकता  और  अखंडता  की  रक्षा  करता  ।

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  शीघ्र  पश्चात्  देश  के  समक्ष  सबसे  बड़ी  चुनौती  अथवा  सबसे  बड़ी

 समस्या  थी  कि  देश  को  किस  प्रकार  संगठित  कर  एक  शासन  के  अन्तर्गत  लाया  जाए  ?  आपको  पता  है
 उस  समय  500  से  भी  अधिक  रियासतें  थीं  और  वास्तविक  समस्या  यह  भी  कि  इन  सभी  को  एक

 केन्द्रीय  प्रशासन  के  अधीन  कंसे  लाया  जाए  ?  अतः  भला  हो  हमारे  महान  नेताओं  का  जिन्होंने  अपने

 विवेक  और  नेतृत्व  से  समूचे  देश  को  एकजुट  किया  और  राज्यों  का  पुनगंठन

 यह  सत्य  है  कि  भाषा  इस  देश  में  राज्यों  के  पुनर्गठन  का  मुख्य  आधार

 इसके  अलावा  सामाजिक  और  आर्थिक  तथा  अन्य  आधार  भी  मौजूद  थे  ।



 28  1914  )  उत्तरांचल  तथा  वनांचल  नाम  से  पुफारे  जाने  वाले

 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प--जारी

 केरल  इसका  उदाहरण  1947  में  जब  हमें  स्वतन्त्रता  उस  समय  मैं  त्रिवेन्द्रम  से

 आया  था  ।  यह  ट्रावणकोर  राज्य  की  राजधानी  कुछ  वर्षों  के बाद  कोचीन  का  पड़ोसी  जो

 कि  एक  पृथक  स्वतंत्र  राज्य  को  ट्रावणकोर  में  मिला  दिया  गया  और  ट्रावणकोर  और  कोचीन  कुछ
 समय  तक  एक  रहे  ।  और  उसके  भाषा  के  आधार  पर  वर्तमान  केरल  राज्य  का  गठन  करके  इसमें

 मालाबार  नामक  मद्रास  का  कुछ  भाग--तीन  राजस्व  जिले--इस  राज्य  में  पुनः  मिला  दिए

 लेकिन  दुर्भाग्य  कन्याकुमारी  जो  सांस्कृतिक  आर्थिक  रूप  से  रल  से  बंधा  हुआ
 को  भाषा  के  आधार  पर  अलग  कर  दिया  गया  और  उसे  तमिलनाडु  को  दे  दिया  कन्याकुमारी

 तमिलनाडु  की  तुलना  में  केरल  के  सांथ  अधिक  सांस्कृतिक  रूप  से  बंधा  हुआ  है  ।  केरलवासी  मांग

 क  रहे  हैं  कि  कन्याकुमारी  केरल  को  वापस  कर  देना  चाहिए  ।

 5.49  भ०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 मेरे  बिचा८  से  तमिलनाडु  का  कोई  सांसद  यहां  उपस्थित  नहीं  लेकिन  यथोचित  रूप  से  यह

 मानते  हुए  कन्याकुमारी  जिले  के  लोग  अब  यह  कहते  हुए  मांग  कर  रहे  हैं  कि  उनके  सम्बन्ध  केरल  के

 साथ  हैं  न  कि  तमिलनाडु  के  साथ  क्योंकि  कन्याकुमारी  जिले  के  किसी  भी  कोने  में  आप  जायें  तो  देखेंगे

 कि  वहां  के  लोग  मलयालम  बोलते  वे  अभी  भी  मलयालम  भाषा  जानते  उस  जिले  में  मैं  एक

 चुनाव  काये  प्रभारी

 श्री  मणि  शंकर  अय्यर  :  श्री  क्यां  आप  मुझे  अवसर  देंगे  ?  अगर  यही

 आपका  तर्क  है  तो  निःसंदेह  दुबई  केरल  का  हिस्सा  बन  जायेगा  ।
 ह

 थी  ए०  चार्ल्स  :  क्षमा  कीजिए  ।  मैं  केवल  अपने  पड़ोसी  राज्य  की  जनता  की  आकांक्षाओं  को

 अभिव्यक्त  कर  रहा  यदि  आपको  कोई  आपत्ति  है  तो  मैं  अपने  शब्द  वापस  लेने  को  तैयार  हूं  और  मैं

 आपके  रास्ते  में  नहीं  आऊंगा  और  आपको  तकलीफ  नहीं  दूंगा  ।  मैं  सिफ  आपको  यकीन  दिलाने  का

 प्रयास  कर  रहा  हूं  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  समय  भाषा  के  अतिरिष्त  और  भी  कारण  हम  जानते

 हैं  कि सरकारिया  आयोग  केन्द्र  राज्य  संबंधों  की  पूर्ण  गहराई  में  गया  मैं  समझता  हूं  कि  स्वतन्त्रता

 प्राप्ति  के  एक  काफी  मजबूत  केन्द्र  की आवश्यकता  थी  क्योंकि  हमारे  देश  का  एक  नए  राष्ट्र  के

 रूप  में  जन्म  हुआ  मैं  समझता  हूं  कि  अब  समय  आ  गया  है  जब  हमें  इस  बात  पर  पुनः  विचार

 करना  होगा  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  के  प्रशासन  को  किस  प्रकार  से  सुदृढ़  बनाया  जाए  ।

 क्षेत्रीय  असल्तुलन  इस  देश  की  सभी  समस्याओं  का  मूल  कारण  है  ।  जैसाकि  पिछले  अध्यक्ष

 महोदय  ने  भी  कहा  है  कि  यहां  तक  कि  राज्य  के  अन्दर  कई  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जिनकी  पूर्ण  रूप  से  उपेक्षा  की

 गई  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  राज्य  के  पुनर्गठन  की  सम्पूर्ण  अवधारणा  की  पुनर्जाच  करनी  होगी

 और  जहां  कहीं  संभव  छोटे  छोटी  स्वतन्त्र  क्षेत्रों  का गठन  करना  होगा  और  उन्हें

 प्रशासन  की  लोकतान्त्रिक  पद्धति  के  अन्तर्गत  लाया  जाना  उनकी  आशाओं  और  आकांक्षाओं

 को  पूरा  करना  निचले  स्तर  पर  अधिक  स्वायत्तता  ही  देश  के  विकास  में  सहायक  हो  सकती

 पंचायती  राज  विधेयक  को  लाने  में  वतमान  सरकार  की  भी  यही  मुक््य  नीति  रही  यदि

 बटर



 छत्तरांजल  तथा  वर्मांचल  नाम  से  पुकारे  जाने  बाले  19  1993
 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी

 पंचायती  राज  बिधान  क्रियान्वित  हो  जाता  है  तो  हमारे  देश  के  प्रत्येक  भाग  इस  देश  के  प्रत्येक
 नागरिक  को  अपनी  मांग  पूरी  करवाने  का  अवसर  प्राप्त  होगा  ।

 श्री  इन्द्रजीत  ने  कहा  है  कि  भाग  भाग  भाग  राज्यों  विभिन्न  प्रकार  के  राज्य  हो
 सकते  हैं  ।  मैं  उसका  विरोध  करता  राज्य  को  कुछ  शक्तियां  देने  के बाद  कोई  भेदभाव  नहीं

 हो  सकता  ।  प्रत्येक  बड़ा  हो  या  समान  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  एक  काफी  मजबूत
 मामला  है  जैसाकि  आगे  बैठे  विपक्ष  के  सदस्यों  में  से  एक  सदस्य  उत्तर  प्रदेश  और  इसी  शअकार  के  अन्य

 बड़े  राज्यों  से  हैं  जो  राज्य  बनाने  के  लिए  कह  रहे  थे  ।  सैद्धांतिक  रूप  मैं  छोटे  राज्यों  के  गठन  के

 पक्ष  में  हुं  और  मैं  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं  ।  लेकिन  भेरे  विचार  से  संकल्प  पारित  करने  का  यह
 तरीका  ठीक  नहीं  यह  उचित  समय  नहीं  दूसरी  सर्वंसम्मति  से  पूरा  सदन  इस  मामले  की

 जांच  कर  सकता  है  और  इस  संबंध  में  निणंय  ले  सकता  है  कि  न  केवल  उत्तरांचल  और  वनांचल  इसके
 अलावा  और  कितने  नये  राज्य  बनाए  जा  सकते  ऐसे  दूसरे  छोटे  समूह  आदिवासी  क्षेत्र  हैं  और  .

 कतिपय  क्षेत्र  हैं  जिन्हें  भौगोलिक  रूप  से  उसी  राज्य  में  नहीं  रखा  जा  अतः  छोटे  राज्यों  की

 अवधारणा  के  साथ  सम्पूर्ण  पुनर्गंठडन  के  लिए  नया  प्रयास  किया  जा  सकता  है  ।  इस  विचार  कों  ध्यान  में

 रखते  हुए  मैं  मानमीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  कुछ  समय  के  लिए  इस  संकल्प  को  वापस  ले

 लें  और  हम  सब  एक  हो  इन  दो  राज्यों  के  निर्माण  में  हम  आपके  साथ  हम  आपका  समथैन

 संपूर्ण  राष्ट्र  को  व्यापक  दृष्टिकोण  से  देखें  तथा  हम  एक  सर्वेसम्मत  समझौते  पर  पहुंचे  ।

 ]

 प्ेजर  जनरल  भूवन  चन्द्र  खग्ड्रो  :  अध्यक्ष  मैं  वनांचल  और

 उत्तरांचल  को  पृथक  राज्य  बनाने  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  इस  विषय  पर

 अभी  तक  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है  और  करीब-करीब  सभी  वकक्ताओं  का  यह  कहना  है  कि  यह  मांग

 उचित  कुछ  लोगों  ने  उसके  साथ  कुछ  छारर्तें  जोड़ी  कुछ  ओर  तरीके  सुझाए  लेकिन  यह  बात

 सबने  मानी  है  कि  इन  क्षेत्रों  का विकास  नहीं  हुआ  है  और  उनके  साथ  आज  तक  अन्याय  होता  रहा  है  ।

 सबसे  पहले  यह  सोचना  है  कि  इन  राज्यों  को  बनाने  की  जरूरत  क्यों  पड़  रही  मैं  समय  की  कमी
 की  वजह  से  उत्तरांचल  के  बारे  में  विशेध  रूप  से  हालांकि  वनांचल  के  बारे  में  मैं  समर्थन  करता

 हूं  कि  यह  पृथक  राज्य  बनना

 सबसे  अहम  जरूरत  और  सबसे  अहम  वजह  है  इन  क्षेत्रों  मे ंविकास  की  कमी  ।  भाज  45  साल

 की  आजादी  के  बाद  उत्तरांचल  क्षेत्र  में  विकास  की  क्या  स्थिति  है  ?  कुछ  वक्ताओं  ने  इसके  विषय  में

 कहा  है  ।  कुछ  और  जानकारी  मैं  आपको  देना  आजादी  के  समय  इस  क्षेत्र  के  पर्वतीय  इलाके
 की  पर-कंपिटा  इनकम  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  के  पहले  10  जतलपदों  में  आती  बाण  45  साल  की

 आजादी  के  बाद  लोग  इस  क्षेत्र  में  आखिरी  में  ही  नहीं  बल्कि  हमको  यह  सौभाम्य  प्राप्त  हुआ  है
 कि  पर-कंपिटा  इनकम  में  सबसे  आखिरी  जो  जिला  है  उस  स्थान  पर  हमारी  गिनती  45  साल  की

 आजादी  के  बाद  इस  प्रकार  से  विकास  हुआ  है  ।  जहां  तक  गरीबी  से  नीचे  की  लाईन  की  बात  आज

 भी  इस  क्षेत्र  के  70  प्रतिशत  से  अधिक  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं  ।

 इण्डस्ट्री  का  सवाल  आठ  में  से  सात  जिले  इण्डस्ट्री  एरिया  अभी  थोड़े  दिन

 पहले  इस  विषय  में  मैंने  प्लानिंग  कमीशन  से  कुछ  सूचना  मांगी  थी  ।  सात  जिले  इणष्डस्ट्रीयल  विवेलपमेंट
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 28  1914  उत्तरांचस  तथा  वनांचल  नाम  से  पुकारे  जानें  वाले

 नए  राज्यों  फी  स्थापना  से  संबंधित  संफल्व--जारी

 की  दृष्टि  से  अत्वाधिक  पिछड़े  45  साल  की  आजादी  के  बाद  भी  उन  सात  जिलों  में  कोई  इ्श्हस्ट्री

 नहीं  है  ।  यह  किस  तरह  की  मानसिकता  किस  प्रकार  विकास  की  प्रवृत्ति  इस  देश  में  चली  उसको

 ओर  हमारा  ध्यान  आकर्षित  करती

 जहां  तक  अन-इम्पलायमेंट  का  सवाल  शायद  आप  लोग  न  समझ  पाएं  कि  इस  परब॑तींय  क्षेत्र

 में  आज  बेरोजगारी  की  स्थिति  कितना  भयानक  उग्र  रूप  घारण  कर  चुकी  हमारे  परब॑तीय  क्षेत्र

 में  आज  शिक्षित  नवयुवक  कोई  है  ही  नहीं  ।  सब  लोग  मंदानों  में  मारे-मारे  फिर  रहे  नौकरी  की

 तलाश  में  घूम  रहे  हैं  ।  वहां  पर  सिर्फ  महिलाएं  और  बच्चे  रह  गए  हैं  या  स्कूल  के  विद्यार्थी

 रह  गए  दूसरी  तरफ  विडम्बना  यह  है  कि  आधे  से  अधिक  स्कलों  अस्पतालों  में  और  दूसरी
 जगहों  पर  पोस्टें  खाली  एक  तरफ  अन-इम्पलायमेंट  और  दूसरी  तरफ  अस्पतालों  स्कलों  में  पद

 खाली  पडे  यह  इसलिए  हो  रहा  है  कि  पव॑तीय  क्षेत्र  में  लोगों  न ेजाना  इसलिए  उचित  नहीं  समझा

 कि  वहां  पर  जीवन  मुश्किल  इसलिए  नौकरी  लेने  के  लिए  तो  वहां  पर  पहुंच  जाते  हैं  उसके  बाद

 तुरन्त  किसी  बहाने  से  अपना  तबादला  करवा  लेते  हैं  या  तीन-चार  महीने  रहने  के  बाद  लम्बी  छुट्टी  पर

 चले  जाते  आज  स्कूलों  के  अन्दर  भयानक  दक्शा  कालेज  और  स्कूलों  में  50  प्रतिशत  से  कम

 अध्यापक  इसी  प्रकार  की  स्थिति  दूसरे  विभागों  में  आज  तक  पव॑तीय  क्षेत्रीं  खास  कर

 उसरांचल  में  अधिकारियों  की  पोस्टिग  के  आधार  पर  होती  पनिश्र्मेंटਂ

 और  प्रोबेशन  ।  अभी  थोड़े  दिनों  स ेएक  और  लगा  वह  है  ।  लोग  पैसा  बनाने  के  लिए

 पहाड़ों  में  चले  जाते  वहां  के  विकास  के  लिए  जो  पैसा  आता  है  वह  उस  पैसे  का  दुरुपयोग  करके

 मालामाल  होकर  निकलते  हैं  ।  इससे  कितना  असन्तोष  वहां  के  लोगों  में  यह  सोचने  की  आप  कल्पना

 कीजिए  ।

 जहां  तक  विकास  का  संबंध  स्कूल  और  ये  सब  दयनौय

 स्थिति  में  इनकी  इतनी  दयनीय  दशा  है  कि  आपको  शायद  यहां  बैठे  समझना  मुश्किल

 हमारे  क्षेत्र  जहां  गंगा  और  यमुना  बहती  है  वहां  के  लोगों  के  लिए  पीने  का  पानी  नहीं  आपके

 पास  गांवों  में  पेयजल  के  सरकारी  आंकड़े  सब  आंकड़े  गलत  हैं  ।  वहां  पीने  का  पानी  लोगों  को  नहीं
 मिलता  आज  बच्ची-बच्चे  दिन  भर  पानी  ढोते  हैं  ।

 6.00  भ०प०

 उनको  चार-चार  और  पांच-पांच  किलोमीटर  पहाड़ों  पर  चलना  पड़ता  जो  उनका  पूरा  दिन

 ले  लेता  उसके  बाद  भी  उनको  पर्याप्त  पानी  नहीं  मिलता  बिजली  की  समस्या  यह  है  कि  आज

 वहां  पर  बहुत  कम  गांवों  में  बिजली  और  जहां  है  वहां  भी  बिजली  उपलब्ध  नहीं  होती  लोगों

 के  पास  बिजली  के  बिल  कम्प्यूटर  के  द्वारा  आते  हैं  जो
 गलत  और  बहुत  अधिक  होते  लेकिन

 बिजली  चौबीस  घंटे  में  कभी-कभी  आधा  घंटा  भी  नहीं  मिलती  ओर  कभी  हफ्तों  तक  किसी  जगह  पर

 नहीं  होती  अस्पतालों  की  हालत  यह  है  कि  वहां  पर  पूरा  दिन  चलने  के  बाद  भी  अस्पताल  नहीं

 मिलता  महिलाएं  बीमार  हों  या  गर्मवती  हों  तो  वे
 अस्पताल  जाने  तक  कभी-कभी  अपना  दम  तोड़

 देती  सड़कों  की  हालत  यह  है  कि  यहां  पर  स्कीम्स  केन्द्र  में
 दस-बारह

 सालों  से  क्लीयरेंस  के  निए

 पड़ी  हैं  या  फारेस्ट  की  वजह  से  या  दूसरी  वजह  से  पड़ी  लेकिन  इनके  लिए  कोई  ध्यान  देने  बाला

 नहीं  यह  विकास  की  समस्या  इतना  भयंकर  रूप  धारण  कर  रही  है  कि  वहां  के  लोगों  को  सरकारी

 व्यवस्था  पर  से  विश्वास  उठ  गया  विकास  की  समस्या  भिन्न  है  क्योंकि  वहां  की
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 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी

 लिए  जो  लोग  लखनऊ  और  दिल्ली  में  और  यही  योजनाएं  बनती  तो  उनकी  समझ  में  नहीं  आता

 है  ।  अभी  पू्व-वक््ता  ने  यहां  पर  कहा  था  कि  पानी  की  कमी  हो  गई  थो  तो  अधिकारियों  ने  पहाड़ों  में

 हैन्ड  पम्प  लगवाने  को  कहां  ।  ऐसी  अनेकों  योजनाएं  बनती  ८  और  वहां  के  लोगों  को  इससे  कष्ट  ही
 नहीं  होता  बल्कि  वहां  के  लोग  दुखी  होते  हैं  कि  किस  प्रकार  हमारी  समस्याएं  सुलझाने  वाले  हमारी
 समस्याओं  पर  विचार  कर  रहे  इस  प्रकार  की  क्रोध  की  भावना  लोगों  के  मन  में  बनती  है  और

 अलग  रोज्य  बनाने  की  मांग  की  इच्छा  प्रबल  होती  है  तो  यह  भावना  जागती  है  ।

 अगली  बात  मैं  आपसेਂ  कहना  चाहूंगा  कि  यह  उत्तरांचल  की  मांग  क्यों  हैं  ।  भारत  के  नक्शे  पर

 नजर  लगाएं  तो  जम्मू-काध्मीर  से  लेकर  पूर्व  की  तरफ  चले  जाएं  तो  जितना  भी  हमारा  देश  है  तो

 हमारे  हिमालय  के  बाडंर  पर  हर  क्षेत्र  में  अलग  प्रदेश  उत्तरांचल  ही  नहीं  आप

 काइमीर  से  शुरू  कीजिए  ।  हिमाचल  नागालंड  और  को  अलग  प्रदेश

 बनाया  गया  है  तो  उत्तरांचल  के  साथ  ही  अन्याय  क्यों  है  ?  उत्तरांचल  ही  क्यों  नहीं  अलग  प्रदेश  बनਂ

 सकता  है  ।  हर  प्रकार  से  इसका  जस्टिफिकेशन  होता  है  ।

 एक  बात  अक्सर  कही  जाती  है  और  वह  कि  उत्तरांचल  बनाने  के  विरोध  में  यहां  पर  कुछ
 बक्ताओं  ने  कहा  कि  वायेबिलिटी  नहीं  है  ।  यह  इतना  गलत  किस्म  का  प्रचार  है  कि  उत्तरांचल  होगा
 तो  वायेबिलिटी  नहीं  होगी  ।  मैं  दो  बातें  कहना  चाहता  पहली  बात  यह  है  कि  आज  तक  जितने

 प्रदेश  बने  हैं  और  आजादी  के  बाद  बहुत  सारे  प्रदेश  बने  हैं  तो  किसी  ने  यह  सवाल  नहीं  उठाया  कि  ये

 प्रदेश  वायेबल  नहीं  है  ?  प्रदेश  बनाए  विकास  होता  रहा  और  घीरे-धीरे  वायेबल  होते  कबले

 उत्तरांचल  वायेबल  है  और  हमारे  पास  अपने  साधन-संसाधन  आज  भी  उनका  गलत  उपयोग  हो

 रहा  उस  क्षेत्र  के  अन्दर  जैसे  वनाचंल  के  बारे  में  कहा  गया  है  दुरुपयोग  करके  अन्य  स्थानों  पर

 उनका  इस्तेमाल  हो  रहा  है  ।  हमारे  पास  मानव  संसाधन  है  ओर  हमारे  क्षेत्र  के एक  वक्ता  ने  कहा  है

 कि  फौज  में  बहुत  से  लोग  हैं  ।  फौज  को  आप  जानते  हैं  कि  जल्दी  रिटायर  होने  के  बाद  वहां  पर  एक

 डिसीप्लीन्ड  बहुत  बड़ी  संख्या  में  हमारे  पास  आ  जाते  हैं  जो  बेकार  हैं  और  जिनका  उपयोग

 नहीं  हो  रहा  है  ।

 बन  सम्पदा  हमारी  इतनी  अधिक  है  कि  आज  भी  उसका  इस्तेमाल  पूरे  प्रदेश  और  देश  में  हो

 रहा  है  ।  ये  वन  सम्पदा  ही  हमारे  क्षेत्र  में  जड़ी-बूटियां  हैं  ऐसा  मंडार  है  जिनका  आज  तक

 उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  क्योंकि  दिल्ली  और  लखनऊ  के  लोगों  के  पास  इतना  समय  नहीं  है  कि  वे  इस

 विषय  को  देख  सके  ।  जल  के  बारे  में  मैंने  आपको  बताया  कि  हम  पूरे  देश  को  गंगा-यमुना  का  पानी  दे

 रहे  इसमें  बिजली  पैदा  करने  की  इतनी  अधिक  क्षमता  कि  माइत्रो  हाईडल  स्कीम  इतनी

 पोटेन्शियल  वहां  पर  है  कि  पूरे  प्रदेश  को  नहीं  बल्कि  देश  के  अनेक  हिस्सों  और  कस्बों  को  वहां  से

 बिजली  मिल  सकती  है  उसका  आंज  तक  उपयोग  नहीं  हुआ  है  ।  आज  फिसी  के  पास  पर्याप्त  पैसा  वहां
 लगाने  के  लिए  नहीं  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  पवन  ऊर्जा  का  ऐसा  अनुमान  है  कि  झायद  विश्व

 में  सबसे  बड़ा  भंडार  है  ।

 ]
 आज  उत्तरांचल  में  पवन  उर्जा  का  सदुपयोग  हो  तो  पूरे  देश  में  जो  उर्जा  की  कमी  है  यह

 खत्म  हो  सकती  लेकिन  आज  तक  इसके  ऊपर  किसी  ने  विचार  ही  नहीं  इन  बातों

 के  लिए  हमारे  पास  समय  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  पद्यु  कृषि  और  अन्य  चीजों  के  लिए  इस
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 नए  राज्यों  की  स्थापना  से  संबंधित  संकल्प---जारी

 प्रकार  का  वातावरण  है  जो  ऊपर  हाई  अल्टीट्यूड  और  शुद्ध  वातावरण  की  जितनी  जरूरत  होती
 जिन  चीजों  की  जरूरत  होती  है  वहां  पर  इस  प्रकार  के  साधन  लगाये  जा  सकते  हैं  और  उनसे  वहां  के
 क्षेत्र  का विकास  हो  सकता  है  ।

 पर्यटन  के  लिए  हमारे  क्षेत्र  में  घामिक  ही  बल्कि  अनेक  प्रकार  के  पर्यटक  आते  हैं  और

 बहुत  भारी  विकास  हो  सकता  है  ।  मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  संसाधनों  की  हमारे  पास  कमी  नहीं
 कमी  है  तो  विल  पावर  की  है  उसके  सही  इस्तेमाल  करने  की  सच्ची  मंशा  से  करने  की  है  ।  आज

 कांग्रेस  के पास  सच्ची  मंशा  नहीं  सिफ  दोहन  करने  की  मंशा  शासन  करके  शोषण  करने  की
 मंधा  है  ।  आप  शोषण  करना  चाहते  हैं  जितना  आसानी  से  हो  जाए  वह  किया  जा  सके  और  उसको
 लेकर  बाहर  चले  वहां  के  लोकल  लोगों  की  जरूरतों  उनके  विकास  की  कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।

 अलग  प्रदेश  न  होने  से  किस  प्रकार  उत्तरांचल  को  नुकसान  हो  रहा  है  इसके  लिए  मैं  सिर्फ  तीन

 उदाहरण  देना  उदाहरण  तो  बहुत  हैं  ।  पहला  है  प्लानिंग  कमीशन  ने  नाम्स॑  बनाए  मापदंड

 बनाए  हैं  कि  उत्तरांचल  को  और  अन्य  पहाड़ी  प्रदेशों  को  कितना  पैसा  देना  कैसे  प्लानिंग

 कमीशन  की  एड  मापदंड  दिए  हैं  कि  65  प्रतिशत  20  प्रतिशत  परफारमेंस  और

 10  प्रतिशत  दूसरी  चीजों  इस  प्रकार  के  मापदंड  बनाए  गए  हैं  योजना  आयोग  के  द्वारा  ।  इस

 मापदंड  से  आज  हमको  400  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  पैसा  मिलना  लेकिन  मिलता  कितना  है
 180  करोड़  रुपए  ।  जब  हमने  यह  सवाल  उठाया  पालियामेंट  में  तो  कहा  गया  कि  180  करोड़  रुपए

 ठीक  बाकी  के  प्रदेश  स ेलीजिए  ।  हिमाचल  प्रदेश  की  जनसंख्या  5।  लाख  हमारी  59  लाख  है

 हमको  180  करोड़  रुपया  मिलता  है  और  उनको  350  करोड़  रुपया  मिलता  इस  प्रकार  का

 अन्याय  इसलिए  हो  रहा  है  कि  हम  अलग  राज्य  नहीं  हैं  और  हमको  इसलिए  आथिक  नुकसान  उठाना

 पड़  रहा  है  ।

 दूसरी  बात  है  इंडस्ट्रीज  के  अभी-अभी  माननीय  वित्त  मंत्रीजी  ने  अपने  बजट  प्रपोजल  में

 कहा  था  कि  मैं  नई  इंडस्ट्रीज  के  लिए  पिछड़े  इलाकों  में  पांच  साल  के  लिए  टैक्स  हालीड़े  दे  रहा

 यह  उनका  भाषण  में  जिसमें  उन्होंने  नाथ  हिमाचल

 केन्द्र  शासित  राज्य  दादर  नगर  लक्षद्वीप  और  पाण्डिचेरी  के

 लिए  पांच  साल  के  लिए  टेक्स  हालीडे  नए  इंडस्ट्रीयलिस्ट्स  और  इंटरप्रिनयस  को  दिया  है  और

 उत्तरांचल  का  इसमें  नाम  नहीं  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  से मिले  और  उनसे  पूछा  कि  आप  क्यों  नहीं  हमें  भी

 छूट  देते  हमारे  आठ  में  से  सात  जिले  जीरो  इंडस्ट्री  एरिया  हैं  तो  उन्होंने

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  अगली  बार  अपनी  बात  जारी  रखिएगा  ।

 भेजर  जनरल  भुवन  चसा  खम्डूरो  :  धन्यवाद  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  एक  विशेष  अनुरोध  करने  के  लिए  पीठासीन  हुआ  हूं  ।

 हमें  इस  सभा  में  सात  विधेयकों  को  मंजूरी  देनी  तत्पश्चात  हम  रेल
 बजट

 पर
 चर्चा

 करेंगे  और

 उसके  बाद  हम  सामान्य  बजट  पर  चर्चा  करना  तदुपरान्त  31  मार्च  से  पूर्व  हमें  मेखानुदान  को

 पारित  करना  होगा  ।  मे  अध्यादेश  समयबद्ध  होते  हैं  और  मुझे  बताया  गया  है  कि  इन्हें  4  अप्रैल  से  पूर्व
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 पारित  करना  हम  पहली  अप्रैल  से  19  अप्रैल  तक  कार्य  नहीं  करते  रहेंगे  ।  हमारे  पास  समय  कम

 है  ।  अतः  आपसे  अनुरोध  है  कि  कृपया  यह  सुनिश्चित  करने  में  सहयोग  दें  कि  ये  अध्यादेश  पारित  हो
 जाएं  ।  आप  भाषण  जरूर  दीजिए  लेकिन  संक्षिप्त  और  सारगभित  रूप  में  ।  इसी  के  हमें  उपलब्ध

 समय  को  सभी  सदस्यों  में  विभाजित  करना  कुछ  सदस्य  कतिपय  ऐसे  विषयों  पर  बोल  सकते  हैं  जिन

 पर  बोलने  की  उनकी  उत्कट  लालसा  कुछ  सदस्य  कतिपय  अन्य  विषयों  पर  बोल  सकते  यदि

 हम  ऐसा  करे  तो  कार्य  सम्पन्न  करना  सम्भव  होगा  ।  जब  तक  हम  एक  दिन  में  कम  से  कम  दो  अथवा

 तीन  अध्यादेश  पारित  न  अगली  बार  जब  हम  तब  तक  हम  कार्य॑सूच्री  को  पूरा  नहीं  कर

 पाएंगे  ।

 एक  माननीय  सबस््य  :  आज  ही  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  निसंदेह  आज  नहीं  ।  आज  हम  कुछ  और  करंगे  |  वन्य  जीव  संरक्षण  के  संबंध

 में  एक  अध्यादेश  हम  इसे  आज  पारित  कर  सकते  अतः  कृपया  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  सहयोग
 भागंव  कृपया  बोलिए  |

 6.10  म०  प०

 वन्य  जीव  संशोधन  अध्यादेश  के  निरनुभोदत
 को  संबंध  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 बन्य  जीव  संशोधन  विधेयक

 ]

 श्री  मिरधारो  साल  सन्गंब  )  :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  2  1993  को  प्रसश्याषित  वन्य  जीव

 संशोधन  1993  (1993  का  अध्यादेश  संख्या  7)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वन्य  जीव  1972  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ।”

 इस  विधेयक  का  दायरा  बहुत  सीमित  ह ैऔर  इसका  उद्देश्य  वन्य  जीव

 1972  की  घारा  में  इस  माननीय  सभा  द्वारा  विहित  किए  गए  प्रावधानों  का

 अनुपालन  सुगम  बनाना  है  कि  इस  उक्त  अधिनियम  की  धारा  के  अनुपालन  में  बनाए  गए  केन्द्रीय

 चिष्टियाधर  प्राधिकरण  द्वारा  मान्यता  नहीं  दिए  गए  किसी  भी  चिड़ियाघर  को  संचालित  नहीं  किया

 जाएगा  ।  वस्ब  जीव  1991  में  यह  प्रावधान  किया  गया  था  कि  संगत  प्रावधानों
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 के  लागू  होने  की  तारीख  को  चल  रहे  देश  के  सभी  बिड़ियाघर  बिना  मान्यता  के  6  माह  को  अवधि  के
 लिए  चल  सकते  हैं  ।  उसके  केवल  उन्हीं  जिन्होंने  मान्यता  हेतु  केन्द्रीय  घिड़ियाधर
 प्राधिकरण  को  आवेदन  किया  को  आवेदन  की  अस्वीकृति  तक  चलने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  ।

 उन्होंने  कहा  कि  अधिनियम  के  उक्त  प्रावधान  4  1992  को  लागू  हुए  थे  ।  अतः  सभी
 घिड़ियाधरों  को  4  1992  से  पूर्व  ही  अपने  आवेदन-पत्र  केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण  को
 भेजने  चिड़ियाधरों  की  मान्यता  के  जो  पशु  के  मानदण्ड  निर्धारित  करते  हैं  सम्पोषण  और
 आवेदन-पत्र  के  स्वरूप  आदि  को  निदिष्ट  करते  को  केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण  ढ्वारा  4

 1992  को  अंतिम  रूप  दिया  गया  था  और  इसी  कारण  से  चिड़ियाघर  वन्य  जीव  संशोधन

 1991  में  बिहित  अवधि  में  आवेदन-पत्र  नहीं  भेज  सके  ।  ये  चिड़ियाघर  अपने  भआावेदन-पत्र

 भेज  सके  और  उक्त  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  सन्दर्भ  में  अवेध  न  बन  अतः  इस  जिसमें  ये

 बिड़ियाघर  बिना  मान्यता  के  बल  सके  को  6  माह  से  बढ़ाकर  18  माह  करने  का  निर्णय  किया

 ]

 श्री  गिरधारो  लाल  भामंव  :  माननीय  अध्यक्ष  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  है  मैं  अपनी  बात

 पूरी  कर  उसके  बाद  माननीय  मंत्री  जी  बात  करते  और  मेरे  ख्याल  से  यही  अच्छा  रहता  और

 एक  साथ  ही  बात  कह  लेते  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  ऐसा  नहीं''*

 श्री  कमल  नाथ  :  मैंने  आधा  तो  कर  लिया  है'**

 क्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  मैंने  केवल  अध्यादेश  को  निरस्त  करने  वाले  प्रस्ताव  की  बात

 कि  जनमत  हेतु  अध्यादेश  को  मिरस्त  करने  वाली  बात  है  और  जब  सारे  वक्ता  बोल  तब  मंत्री  जी

 अपनी  बात  कहें''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  रिज्योलूशन  जो  उसमें  आडिनेंस  क्यों  नहीं  लाभा  चाहिए

 इतना  ही  बताना  वह  तो  आपने  कर  दिया  है'**

 क्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  अध्यक्ष  मैंने  नहीं  कर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  किया  है  फिर  आपने  ?

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंब  :  मैंने  तो  केवल  अपनी  बात  की  है  कि  मैं  रख  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  समझा  कि  आपने  अपनी  बात  खत्म  कर  दी

 क्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  ऐसा  नहीं  अध्यक्ष  मैं  बगैर  आपकी  अनुमति  के  कंसे

 बोलूंगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  बोलने  के  लिए  टाईम  दे  मगर  ऐसा  है  कि  जो  रि्योल्यूशन

 होता  रिज्योल्यूशन  क्यों  आप  मरूव  कर  रहे  यह  पहले  बताते  फिर  यह  कानून  दुरुस्त  नहीं

 यह  बताना  चाहिए  |  इसके  लिए  बोलने  के  लिए  समय  दे
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 ]

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  बाद  में  बोलिएगा  ।  अब  आप  अपनी  बात  जारी  रखिए  |

 थी  कमल  नाथ  :  दूसरे  ढंग  से  तो  चिड़ियाघरों  को  अब  केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण

 को  4  नाथ  से  पूर्व  आवेदन-पत्र  भेजने  हैं  और  वे  अब  इस  तिथि  से  पूर्व  बिना  मान्यता  और

 बिना  आवेदन-पत्र  जमा  किए  चलते  रह  सकते  हैं  ।

 अध्यादेश  जारी  करने  के  संबंध  में  आपने  जो  टिप्पणियां  की  मुझे  उनकी  जानकारी

 है  ।  मैं  तो  कानून  बनाने  के  इस  कदम  के  प्रति  अनिच्छुक  होता  ।  मौजूदा  मामले  में

 चूंकि  केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण  उन  चिड़ियाघरों  से  आवेदन-पत्र  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  था

 जोकि  वन्य  जीव  उन  के  प्रावधानों  के  अनुसार  बिना  कानूनी  मंजूरी  के  चल

 रहे  तत्काल  ही  समय  सीमा  में  वृद्धि  करनी  पड़ी  और  इसीलिए  23  मंजूरी के  को

 एक  अध्यादेश  के  माध्यम  से  एक  कानून  बनाया  गया  ।

 इस  अध्यादेश  का  स्थान  लेने  के  लिए  27  इसीलिए  को  इस  सामान्य  सभा  में

 एक  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  लोक  सभा  के  सत्र  में  इस  पर

 विमर्श  शुरू  नहीं  किया  जा  सका  |

 चूंकि  इस  अध्यादेश  के  प्रावधानों  को  जारी  रखने  की  आवश्यकता  सभा  के  सत्रावसान

 होने  के  बाद  2  सका  को  एक  अध्यादेश  जारी  किया  गया  ।  मौजूदा  विधेयक  उक्त  अध्यादेश

 का  स्थान  लेने  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 वन्य  जीव  संरक्षण  का  प्रइन  बहुत  व्यापक  है  और  इसके  विभिन्न  पहलु  प्रकृति  और
 पारिस्थितियों  के  संरक्षण  के  मूल  तत्व  इस  प्रदन  के  विभिन्न  पहलुओं  जिसमें  हमारी  जैविक
 संपदा  के  धोर  चोरी  छिपे  तथा  अनधिकृत  कब्जों  के  परिणामस्वरूप  बन्य  जीवों  पर
 व्याप्त  और  अपनी  दैनिक  आवश्यकताओं  के  लिए  वनों  पर  आश्रित  लोगों  की  कठिनाइयों  को
 माननीय  सदस्यों  ने  इस  सदन  में  तथा  बाहर  प्रख्यात  समाजशास्त्रियों  तथा  स्वैच्छिक
 कार्यकर्ताओं  उठाया  इस  स्थिति  यह  उचित  या  व्यवहाय॑  भी  नहीं  रहेगा  कि
 वन्य  जीव  संरक्षण  के  सभी  पहलुओं  पर  चर्चा  की  जबकि  सभा  में  वर्तमान  विधेयक  इसलिए
 विचाराधीन  हैं  वतंमान  विधेयक  की  परिधि  अत्याधिक  सीमित  है  तथा  यह  मात्र  प्रक्रियात्मक  तकनीकी
 अपेक्षाओं  को  पूरा  करता  है  ।

 वन्य  जीव  संरक्षण  के  सामान्य  प्रषन  पर  नहीं  जाता  तथा  सदन  से  मैं  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वह  वन्य  जीव  सामान्य  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  चर्चा

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कि  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  2  संशोधन
 को  प्रख्यापित  बन्यजीव

 संशोधन  प्रस्ताव  प्रस्तुत हुआ  की  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”

 वन्य  जीव  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 पर  विभार  किया  जाये  ।
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 -++  ७  >>  ली  वि

 अध्यक्ष  महोदय  :  कतिपय  सदस्यों  ने  विचाराथ॑  प्रस्ताव  पर  संशोधनों  की  सूचना  दी  है  ।

 झी  गिरधारी  लाल  भागंब  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  को  उस  पर  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचरालित

 किया  जाये  ।”  (1)

 डा०  रमेश  बसा  तोमर  :  अव्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  को  उस  पर  18  1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित

 किया  जाये  ।/  (12)

 )

 थी  गिरथारी  लाल  भागंव  :  माननीय  अध्यक्ष  सबसे  पहले  तो  प्रसन्नता  की

 बात  यह  है  कि  माननीय  मंत्री  कमलनाथ  जी  के  द्वारा  यह  बिल  सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया  है  और  यह
 बिल  जिस  भावना  से  प्रस्तुत  किया  गया  उस  संबंध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  नेशनल

 पाक्स  एण्ड  संक्चुरीज  के  विकास  की  बात  इसमें  कही  है  और  मैं  आपकी  जानकारी  के  लिए  बता  रहा

 हूं  कि  52  राष्ट्रीय  उद्यान  हैं  और  372  अम्यारण्य  18  राष्ट्रीय  उद्यानों  में  और  100  अम्यारण्पों

 की  सीमाओं  के  भीतर  एक  लाख  से  ज्यादा  आबादी  बसी  हुई  अधिकांश  राष्ट्रीय  उद्यान  या

 अम्यारण्यों  के  दस  किलोमीटर  क्षेत्र  की  परिधि  में  काफी  बस्तियां  बसी  हुई  मेरा  आपसे  निवेदन

 यह  है  कि  45  में  से  20  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  128  अम्यारण्यों  के  बीच  में  जो  लोग  रह  रहे  वे

 वहां  चरागाह  करते  वहां  उनके  रहने  के  मकान  वहां  उनके  बन  उत्पादन  हैं  और  धामिक  मुद्दों  से

 संबंधित  उनकी  शिकायतें  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  संशोधन  के  अनुसार  राष्ट्रीय  उदच्यानों  और

 अभ्यारण्यों  से  जुडी  हुई  जो  जनता  बीच  में  रह  रही  उनके  हक  के  बारे  में  आप  क्या  कर  रहे

 क्या  उन्हें  दूसरे  स्थान  पर  ले  जा  रहे  हैं  तो  जो  उनके  मकान  बने  हुए  उनके  कंपनसेशन  का  क्या

 होगा  ?  आपने  उस  सम्बन्ध  इस  बिल  में  कोई  बात  नहीं  कही  है  जबकि  शहरों  के  लिए  और  मकानों

 के  सबके  लिए  किया  उन  लोगों  के  पैतृक  निवास  वहां  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  या  तो

 आप  उनको  वहीं  रहने  दें  और  मेरी  मांग  होगी  कि  उन्हीं  पर  जंगलों  की  सारी  जिम्मेदारी  डाल  दें

 ताकि  वहां  रहने  वाले  जीव-जन्तुओं  की  रक्षा  हो  सके  ।  बाहर  के  किसी  व्यक्ति  को  न  तो  आप  वहां

 किसी  खान  का  पट्टा  दें  और  न  किसी  राजनेता  को  किसी  अम्यारण्य  के  बीच  में  जमीन  दें  ।  किसी

 मजबूरी  में  यदि  आप  ऐसा  नहीं  करना  चाहते  तो  वहां  रहने  वाले  लोगों  के  पंतृक  अधिकारों  की  रक्षा

 भी  तो  करनी  उन्हें  वहां  रहने  का  पैतृक  अधिकार  इसलिये  उन्हें  कम्पेन्सेशन  आप  दीजिए***

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बिल्कुल  सिम्पल  बिल  इसमें  रजिस्टर  करने  की  जो  डेट  उससे

 पहले  जिन  लोगों  ने  अपने  आप  को  रजिस्टर  नहीं  उनको  रजिस्टर्ड  कराने  के  लिये  ही  यह  बिल

 यहां  लाया  गया  बाकी  इसमें  कुछ  नहीं  है  ।
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 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  एक  ही  खण्ड  यह  ऐसा  नहीं  इसलिए  हम  लोग  कार्यबाही

 पूरी  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  यह  संशोधन  मत्रा  समथावधि  बढ़ाने  के  लिए  इससे  ज्यादा  कुछ  भी

 नहीं  है  ।

 |

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  लेकिन  जो  लोग  जंगलों  में  निवास  करते  उनके  कष्टों  के  बारे

 में  मैं  नम्र  निविदन  कर  रहा

 अध्यक्ष  महोवय  :  इस  तरह  से  तो  न  वाइल्ड  लाइफ  बिल  पर  चर्चा  पूरी  हो  सकती  है  और  न

 एन्वायरनमैंट  बिल  पर  चर्चा  पूरी  हो  सकती  यदि  इस  तरह  डिटेल्स  में  आप  सिर्फ  इस  पर

 बढ़ें  कि  वह  टाइम  एक्सटेंड  करना  है  या  नहीं  ।

 थ्रो  गिरधारी  लाल  भागंब  :  मेरा  निवेदन  है  कि  जंगल  आज  कटते  चले  जा  रहे  हैं  और  उनका

 कटना  किसी  भी  प्रकार  से  रुक  नहीं  रहा  जंगल  न  रहने  से  पर्यावरण  की  रक्षा  नहीं  हो  रही  है
 भौर  दूसरी  समस्याएं  पैदा  हो  रही  जंगलों  का  और  कटना  रुकना  चाहिए  गौर  इसके  साथ-साथ

 उनमें  रहने  वाले  लोगों  के  पंतृक  अधिकार  भी  रहने  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माफ  करना  भागेंव  इसका  बिल  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 भो  गिरधारोी  लाल  भागंव  :  बात  तो  उसी  से  सम्बन्धित  मैं  कह  रहा  सर  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  खेद  है  कि  मैं  बीच  में  बोल  रहा  हूं  ।  यह  मात्र  समयावधि  बढ़ाने  के  लिए  है  ।

 कृपया  यह  समझने  की  कोशिश  कीजिए  कि  यह  प्राधिकरण  बनाया  गया  आवेदन  पत्र  इस
 करण  को  समय  से  पूर्व  दिए  जाने  और  वह  समय  खत्म  हो  गया  तथा  वे  समयावधि  बढ़ा  रहे
 बस  यही  बात  है  ।  आप  एक  वरिष्ठ  सांसद  हैं  ।

 हु

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंध  :  आपकी  आज्ञा  को  शिरोधायं  करते  मैं  दो  मिनट  में  अपनी  बात
 खत्म  करता  हूं  ।  मेरा  कहना  है  कि  यदि  जंगल  कटते  चले  जाएंगे  तो  न  वर्षा  होगी  और  न  हम  किसी
 प्रकार  प्रदूषण  को  रोक  पायेंगे  ।  जब  जंगल  नहीं  होंगे  तो  जंगल  के  जानवर  भी  नहीं  रहेंगे  ।  इसलिए
 पहाड़ों  को  हरा-भरा  जंगलों  की  कटाई  को  रोकना  बहुत  आवश्यक  सीधा  मंत्री  जी  से
 यही  कहना  है  कि  यदि  जंगल  होंगे  तो  सरोवर  सरोवर  होगा  तो  उसमें  कमल  और
 कमलनाथ  जी  हमारे  मंत्री  जी  हैं  ।  यदि  कमल  उगेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमारी  भारतीय  जनता  पार्टी
 भी  उठती  चली  जाएगी  ।  इसलिए  जंगलों  का  सीधा  हम  सबसे  सम्बन्ध  है--जंगलों  से  सरोवर
 से  कमल  से  भारतीय  जनता  पार्टी  ।

 मेरा  आपसे  यही  निवेदन  है  कि  आज  जो  जंगल  कट  रहे  हैं  उनको  रोका  जाए  और  अम्यारण्णों
 के  बीच  में

 जो
 लोग  निवास  करते  आये  उनके  कष्टों

 की
 तरफ  भी  आप  ध्यान  दें  ।  वे  लोग  वहीं  रहने
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 +++-+  नतेनननततत  सी  बन  त+.नवव नमन +->-ऊन++ननननन+

 चाहिये  ताकि  पर्यावरण  भी  बचे  और  घिड़ियाघरों  का  भी  समुचित  विकास  मैं  समझता  हूं  कि
 मंत्री  जी  इस  पर  भली  प्रकार  विचार  सभी  बातों  पर  ध्याम  दे  गे  ।  इन  द्ाब्दों  के  समय  की
 मर्यादा  को  ध्यान  में  रखते  मैं  अपनी  बात  यहीं  समाप्स  करता  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोषय  :  इसका  पार्ट  इतना  है,'*ਂ

 भरी  मोहन  सिह  :  हम  पास  करने  के  मूड  में  हैं  ।

 श्री  गिरधारो  लाल  भार्गव  :  अध्यक्ष  पहले  अमेंडमेंट  मैं  बोलूं  उसके  बाद  मेरी

 पार्टी  के  जिन-जिन  लोगों  के  नाम  वे  बोलेंगे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  नहीं  ।  आज  कोई  भी  महीं  बोल  रहे  हैं  ।

 मैं  बोलने  के  लिए  समय  लेकिन  क्या  है  अभी  7  आड्डिनेंस  पास  करने  उसके

 बाद  रेलवे  बजट  पर  डिस्कशन  करना  उसके  बाद  जनरल  बजट  पास  करना  है  और  31  मार  1993

 को  आपको  वोट  ऑन  अकाउंट  लेना  नहीं  तो  गवर्नंमेंट  नहीं  चलेगी  ।

 )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  2  1993  को  प्रस्यापित  बम्यजीव  )
 संशोधन  fared  प्रस्ताव  की  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”

 प्रस्ताव  अस्थीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  विचाराथ॑  प्रस्ताव  पर  अब  संशोधनों  की  सूचना  मैं  श्री  गिरधारी  लाल

 भागंव  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रख  रहा  हूं  ।

 संशोधन  संद्या  !  सतवान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्थीक्षत  हुआ  ।  ञ

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  विचा  रार्थ  प्रस्ताव  पर  श्री  रमेश  भन््द  तोमर  द्वारा  प्रस्तुत  लंझोधन

 संख्या  ।2  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  2  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वोकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 वन्यजीव  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 परचर्चा की प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विभेमक पर खंड-बार क्चितर किया जावेगा । 335
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 प्रहन  यह  है  :

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  |,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधितियसन  सृत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 थी  गिरधारो  साल  भागंव  :  अध्यक्ष  आज  तो  यही  बिल  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आज  तो  यही  बिल  आप  हमारे  अधिकारों  का  संरक्षण  करें  ।

 )

 ]

 शी  कमल  नाथ  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ४  अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगले  मद  पर  विचार

 ]
 ओऔ  गिरधारी  लाल  भागंब  :  अध्यक्ष  आप  हमारे  अधिकारों  का

 संरक्षण  आपने  कहा  था  कि  आज  तो  सिर्फ  यही  बिल  है  और  दूसरा  बिल  आप  सोमवार  को
 इसलिए  अब  आप  हाउस  सोमवार  तक  एडजने  कर  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  ये  छोटे-छोटे  बिल  हैं  और  7  आइडिनेंस  हैं  ।

 झी  गिरधारी  लाल  भागंब  :  अध्यक्ष  मैं  सतत  और  आपकी  परेशानी  समझ  रहा  हूं  ।

 अब  तो  आप  और  बिजनैस  आगे  मत  लीजिए  और  सोमवार  को  11  बजे  तक  के  लिए  सदन  को  स्थगित

 कर  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  भागंव  अभी  एक  और  कर  लेते
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 थी  गिरधारी  लाल  भागंव  :  अध्यक्ष  महोदय  आपने  कह  दिया  था  कि  इसके  बाद  और

 बिल  आप  सोमवार  को  लेंगे  ।  आप  हमारे  अधिकारों  के  संरक्षक  मेरी  आपसे  विनती  हैं  कि  अब

 आप  और  बिल  न  लेकर  हाउस  को  सोमवार  तक  के  लिए  स्थगित  कीजिए  ।  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जो  कह  रहा  हूं  वह  आप  नहों  समझ  रहे  यदि  आप  कहते  हैं  तो  मैं  सभा

 को  स्थगित  कर  देता  हूं  ।  कृपया  यह  समझने  की  कोशिश  करिए  कि  अभी  कई  अन्य  विधेयक  पढ़े  हैं  ।

 थी  गिश्धारी  लाल  भागंब  :  आप  सोमवार  को  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमवार  को  भी  कुछ  निकलेगा  ।

 ]

 यदि  आप  जोर  देंगे  तो  मैं  सभा  को  स्थगित  कर  दंगा  परन्तु  यह  समझने  की  कोशिश  कीजिए

 कि  सभा  की  यह  इच्छा  है  कि  हम  इस  काय॑  को  करे  ।

 भी  गिरधारों  लाल  भार्गव  :  आपने  स्वयं  कहा  था  कि  आज  वन्य  जीवन  के  बिल  तक  रखेंगे  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जो  कह  रहा  हूं  वह  ये  समझ  नहीं  रहे  हैं  ।

 क्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  आज  मान  सोमवार  को  सब  कर  देंगे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  ठीक  सोमवार  को  करेंगे  ।

 ]

 सभा  22  1993  को  [1  म०  पृ०  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित

 होती  है  ।

 भ०  १०

 तत्पदजात्  लोक  सभा
 22  1993/1  अंत्र  1915  के

 11  भ०  पू०  तक्ष  के  लिए  ल्थपित  हुई

 धरामामबइुकमममयानक भा  का

 .._  मुद्क
 :

 चौहान  पिष्टिग
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